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 LOK  SABHA

 Wednesday,  the  29th  March,  96l/
 Chaitra  8,  883  (Saka)

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the
 Clock,

 (Mr.  Deputy-SPEAKER  in  the  Chair]

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 आयात  फिया  गया  श्रलबारी  फागज

 +

 थि  भक्त  दर्शन  :

 QO.  |  श्र!  राम  कृष्ण  गुप्त
 प्र,  कुन्हन :
 श्र;  पांगरकर  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ३०

 नवम्बर,  १६६०  के  श्रतारांकित  प्रश्न  संख्या

 १०६८  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  कुछ  वास्तविक  उपभोकताझ्रों

 द्वारा  श्रायात  किये  गये  प्राखबारी  कागज  के

 दुरुपयोग  के  बारे  में  जो  जांच-पड़ताल  चल  रही
 थी  उसका  क्‍या  परिणाम  भिकला  ?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhai  Shah):  The  investigations
 are  still  in  progress.

 श्री  भक्त  दर्शन  :  श्रीमन्‌,  क्‍या  मंत्री

 महोदय  यह  बतलाने  की  कपा  करेंगे  कि  इस
 जांच  पड़ताल  में  इतनी  देरी  क्‍यों  लग  रही
 है?

 शी  मनुभाई  शाह  :  भब  इस  में  बहुत  से

 मूह  शामिल  हैं  भौर  इनक्वायरी  काफी  गहरी
 करनी  है  वह  केस  तो  दर्ज  कर  लिया  गया  है
 लेकिन  उसकी  इनवंस्टिगेशन  में  ज्यांदों  टाइम
 लग  रहा  है  1
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 अंभक्‍त  दर्शन  :  श्रीमनू,  जिन  समाचार-

 पत्रों  क ेखिलाफ  इस  तरह  की  शिकायत  मिली
 थी  तो  केवल  उनके  खिलाफ  जांच  ही  की  जा

 रही  है  या  इस  बीच  में  उनके  खिलाफ  कोई

 कार्यवाही  भी  की  गई  है  ?

 श्री  मनुभाई  शाह  :  नहीं  वह  तो  मूकहमा
 दर्ज  किया  जायगा  जबकि  सारी  रिपोर्ट  तैयार

 हो  जायगी  ।  हम  उनको  छोड़ने  वाले  नहीं  हैं
 उनको  प्रासीक्युट  किया  जायगा
 Shri  D.  C.  Sharma:  What  is  the

 amount  of  money  involved  in  this
 misuse  of  imported  newsprint?

 Shri  Manubhai  Shah:  As  far  as  this
 particular  case  is  concerned,  when  the
 place  was  raised  they  got  about  two
 tons  of  foreign  newsprint.  One  does
 not  know  the  total  actual  quantities
 involved.  After  the  investigations  are
 over,  the  actual  quentities  could  be
 assessed.

 शी झ०  Fo  तारिफ  :  क्‍या  यह  दुह्स्त
 है  कि  ऐसे  ध्रखबार  वाले  जोकि  इस
 शिकायत  में  शामिल  हैं  उनको  नये  प्रखबार
 जारी  करने  के  लिये  भी  कागज  का  लाइसेंस
 दिया  गया  है  भ्ौर  भ्गर  यह  दुरुस्त  हो  तो  मैं
 जानना  चाहता  हुं  कि  इस  तरीकेकार  को  क्‍यों
 अपनाया  गया  ?

 a}  «रा  ०  ७  mys  ny  ४]

 Set  ae  eek  onl  BF  all,
 E25  ole  seal  &  $  yl  लि
 2S  oh  8  ७४  4  |

 Uke  pte  के  38  weeny?  4४  sft  ys

 हि.  #  ©  2०  pl  aS  ye  oly

 [-  ४  ४५४!

 थी  मनुभाई  ज्ञाह  :  जब  तक  कोई  चीज

 सबजूडिस  होती  है  सब  तक  हम  यह  नहीं  कह
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 सकते  फि  किसने  क्‍या  जुर्म  किया  ।  वह  तो

 सारी  जब  इनव्तैस्टिगेंशन  पूरी  हो  जायगी
 भौर  मुकहमे  का  फँंसला  झायेंगा  तब  हम

 जरूर  इस  पर  विचार  करेंगे  ।

 शी  म०  ला०  द्विवेदी  :  क्‍या  मंत्री  महोदय
 को  यह  पता  है  कि  उसके  लिये  प्र  ख़बारों  के
 जो  एजेंट्स  मुकरंर  किये  जाते  हैं  न्यूजप्रिट
 देने  के  लिये  वें  कुछ  वक्‍त  के  बाद  दन  न्युजप्रिंट
 के  दाम  बढ़ा  कर  बेचते  हैं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  सवाल  यहां  से

 नहीं  होगा  ।

 क्रो  स०  लाठ  द्विवेदी  :  न्यूजबप्रिट  का सवाल

 =!

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  न्युजप्रिं८  के  बारे  में
 जनरल  डिसकशन  तो  नहीं  करना  है  ।

 This  is  a  particular  investigation.
 That  is  all.

 Shri  M.  L.  Dwivedi:  But  the  press
 is  using  that  newsprint.

 Mr,  Deputy-Speaker:  Order,  order.
 I  hold  that  opinion.

 Shri  Tangamani;  May  I  know  the
 name  or  names  of  the  users  of  this
 newsprint?

 Shri  Manubhai  Shah:  It  will  be
 rather  premature  to  disclose  the
 names.  As  soon  as  the  investigation
 is  over  and  Government  decides  on
 prosecution,  then  all  he  facts  will  be
 known.

 Shri  N.  R.  Muniswamy:  Who  con-
 ducts  the  investigation?  Is  it  non-
 official  or  departmental?  What  are
 terms  of  reference?

 Shri  Manubhai  Shah:  This  is  crimi-
 nal  investigation  under  the  IPC  and
 Cr,  P.C.  It  is  not  done  non-officially.
 It  is  done  by  government  departmen-
 tally.  It  is  normal  governmental]  in-
 vestigation  for  prosecution.

 aft  ब्रधराज  सिंह  :  श्रोमत्‌,  कया  यह  सही

 हैं  कि जिन  झखबारों  के खिलाफ  यह  शिकायत

 है  उनकी  श्र  खलाझों  ने  जो  झमी  कुछ  झाधिक
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 पत्र  शूरू  किये  हैं  उन  प्राथिक  पत्रों  को  भी

 न्यूजाप्रट  दिया  गया  है  शौर  यदि  नहीं  दिया

 गया  हैतो  क्‍या  उन  रं ख़लाओं  को  अपने  कोटे

 में  से  पत्र  निकालने  की  इजाजत  दी  गई  है  ?

 Mr.  Deputy-Speaker:  That  does  not
 arise  out  of  this  question.

 Shri  Ramanathan  Chettiar:  May  I
 know  whether  on  account  of  mal-
 practices  of  one  or  two  people,  the
 genuine  consumers  of  newsprint,
 especially  daily  and  weekly  journals,
 are  handicapped  by  not  getting  their
 adequate  quota  and,  if  so,  what  steps
 Government  will  take  to  improve  the
 position  and  see  that  the  genuine
 users  do  not  suffer?

 Mr.  Deputy-Speaker:  That  is  not
 connected  with  this  question.

 Shri  Ramanathan  Chettiar:  It  is
 quite  relevant  in  the  sense....

 Mr,  Deputy-Speaker:  In  my  opinion,
 it  is  not  so.

 Shri  Jaganatha  Rao:  May  I  know
 how  long  the  investigation  is  going
 on?

 Shri  Manubhai  Shah:  We  have
 started  it  and  we  are  trying  to  expe-
 dite  it,  But,  as  far  as  criminal  investi-
 gation  is  concerned,  we  cannot....

 Shri  Jaganatha  Rao:  How  long  is  it
 pending?

 Shri  Manubhai  Shah:  One  cannot
 say  when  the  criminal  investigation
 would  be  completed.  We  are  trying
 to  expedite  it  as  much  as  possible.

 Scooters  and  Motor-cycles

 +
 Shri  Bibhuti  Mishra:
 Shri  Ajit  Singh  Sarhadi:
 Shrimati  Ha  Palchoudhuri:
 Shri  P.  C.  Borooah:
 Shri  P.  G.  Deb:
 Shri  Sampath:
 Dr,  Ram  Subhag  Singh:

 Will  the  Minister  of  Commerce  and
 Industry  be  pleased  to  state:

 (a)  how  far  India  is  self-sufficient
 in  the  manufacture  of  scooters  and
 motor-cycles;

 #1178,
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 (b)  what  steps  are  being  taken  to
 attain  self-sufficiency;  and

 (c)  what  percentage  of  components
 is  being  imported  in  the  manufacture
 in  the  country?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  to  (c).  A  state-
 ment  is  laid  on  the  Table  of  the  House.
 [See  Appendix  IV,  annexure  No.  27].

 श्री  विभूति  सिध  :  इस  स्टेटमेंट  के

 देखने  से  यह  पता  नहीं  चलता  है  कि  स्कुटर्स
 शौर  मोटर  साइकिल्स  की  हिन्दुस्तान  में  जो
 कीमत  है  उस  कीमत  में  कितनी  कीमत  का
 सामान  हम  बाहर  से  मंगाते  हैं  ।  में  मंत्री

 महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इन

 स्कुरटर्स  की  यहां  क्या  कीमत  है  भर  उस
 कीमत  में  बाहर  से  कितने  का  सामान  लाया

 गया  ?  कुल  टोटल  कितनी  कीमत  है  भौर
 उसमें  बाहर  का  कितने  का  सामान  लगा

 हे?

 श्री  मनभाई  शाह  :  उस  स्टेटमेंट  में  पर-
 सेंटेज  दी  हुई  है  |  मेम्बर  साहब  को  चाहिये
 कि  प्रलग  प्रलग  जो  वेरायटीज  हैं  उनके  पर-
 सेंटेज  को  लेकर  हिसाब  लगा  लें  1

 क्री  विभूति  मिश्र  :  उपाध्यक्ष  महोंदय,
 सरकार  के  पास  सारे  साधन  शौर  हामग्री
 सुलभ  है  प्रौर  वह  हमकों  इसका  हिसाब  नहीं
 देतो  है  शीर  उलटे  हमसे  कहा  जाता  है  कि  हम
 हिसाब  लगा  लें... .  .

 श्री  मनभाई  शाह  :  यह  बात  नहीं  है  ।
 इतनी  वे  रायटीज  दी  हुई  हैं  शब  जिस  किसी  में
 मेम्बर  साहब  का  इंटरेंस्ट  हो  तो  वह  उसके
 बारे  में  हिसाब  लगा  सकते  हैं  क्योंकि  वह  सारे
 बेल  नोन  फैक्ट्स  हैं,  हमने  उतकी  प्राइस
 लिस्ट्स  छपाई  हुई  है  भौर  यह  कोई  ऐसी
 बात  नहीं  हैं  जिसका  कि  भ्रासानी  से  पता  न
 लगाया  जा  सके  ।

 श्नी  विभूति  सित्र  :  में  जानना  चाहता  हूं
 कि  एक  स्कूटर  शौर  सोटरसाइकिल  की  जो
 कीमत  है  तो  उस  स्कूटर  धौर  मोटरसाइकिल
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 के  वास्ते  कितने  रुपये  का  सामान  हम  यहां
 खरीदते  हैं  झौर  कितने  रुपये  का  सामान  हेम

 बाहर  से  मंगाते  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  झापने  सवाल

 मोटर  साइकिलों  भौर  स्कुट्स  की  सेल्फ  सफि-

 छिएंसी  के  बारे  में  पूछा  है  न  कि  कौमतों  के

 बारे  में  ।

 थी  विभूति  सिञ्र  :  उपाध्यक्ष  महोदय,
 इस  स्टेटमैंट  में  परसेंटेज  दी  हुई  है  .

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भब  बहस  का  ज्यादा
 वक्‍त  नहीं  होगा  ।  भ्रगर  प्राप  सवाल  करना

 चाहते  हैं  तो  बरा हे  रास्त  कर  लें  |

 शी  विभूति  सिश्र  :  में  यह  जानना  चाहता

 हैं  कि  एक  स्कूटर  शौर  एक  मोटर  साइकिल
 की  जो  दिल्ली  में  कीमत  है  उस  कीमत  में
 कितने  रुपये  का  सामान  हम  बाहर  से  मंगाते

 हैं?

 श्री  मनुभाई  शाह  :  वह  मैंने  बताया  है  1
 लम्बरंटा  में  बाहर  से  ५५  परसेंट  भाता  है  t
 लम्बरेटा  ४८  सी०  सी०  में  ५२  परसेंट  भाता

 है  ।  वह  मैने  स्क्ट्स  भौर  मोटर  साइकिलों  की
 डिफ्रेंट  वेराइटीज  का  परसेंटेज  स्टेटमें८  में
 दिया  हुभा है  i  सेकेंड  फाइव  ईयर  प्लान  में

 इंडस्ट्री  ने  भ्रपना  टारगेट  ११,०००  का  'रबस्वा

 है  जबकि  मूझे  यह  कहते  हुये  हवथ॑  होता  है  कि

 सन्‌  १६६०  में  ऐक्चुएल  प्रोडक्‍्शन  १७,३७४
 रहा  शौर  इसके  लिये  इंडस्ट्री  बधाई  की  पा6त्र

 है  t

 सेठ  धायल  सिह  :  क्‍या  मंत्री  महोदय  यह
 बतलाने  की  कृपा  करगे  कि  हिदुस्तान  में  स्क्टस
 की  जितनी  डिमाड  हैं  वह  पूरी  हो  रही  है  ?

 ही  मनुभाई  शाह  :  डिमाड  पूरी  नहीं
 हो  रही  है  ध्सीलिय  हमसे  उसके  प्रोडक्शन
 का  टारगेट  फिक्स  किया  हैं  धौर  उसका  उ.पादन
 बढ़ाने  की  हम  कोशिद  कर  र?  हैं।

 Shri  Harish  Chandra  Mathur:  May
 I  know  whether  this  percentage
 represents  the  percentage  of  number
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 of  parts  or  is  it  the  percentage  of
 value?

 Shri  Manubhai  Shah:  Percentage  of
 value.  The  general  formula  accepted
 is  the  complete  CIF  value  of  a  CKD
 unit  and  local  costs  is  compared  0
 the  CIF  value  of  the  components  im-
 ported.

 Shri  B.  K,  Gaikwad:  May  I  know
 the  number  of  scooters  and  motor-
 cycles  which  are  in  use  and  also  the
 requirements  of  the  country?

 Mr.  Deputy-Speaker:  That  has
 already  been  stated.

 Shri  Tangamani:  From  the  astate-
 ment  it  is  seen  that  our  requirements
 will  increase  to  about  60,000  by  the
 end  of  the  Third  Five  Year  Plan.
 May  I  know  whether  any  specific
 target  has  been  fixed  for  the  Third
 Plan?

 Shri  Manubhai  Shah:  As  I  have
 already  said,  we  have  fixed  a  target
 of  60,000.  But,  in  view  of  the  fact
 that  the  demand  is  fast  increasing  in
 other  sectors  of  the  national  economy,
 more  production  is  being  envisaged
 in  the  Third  Plan  period.  The  House
 will  appreciate  that  whereas  the
 normal  growth  of  economy  is  taken  as
 0  to  20  per  cent  in  other  sectors,  here
 we  have  taken  it  at  600  per  cent.

 श्री  Wo  मु०  तारिक  :  मैं  यह  जानता

 चाहता  हुं  क्‍या  यह  हकीकत  है  कि  एक

 हिन्दुस्तानी  पाहरी  ने  हुकूमत  को  एक  स्कीम

 इस  सिलसिले  में  दी  हे  कि  भ्रगर  उसे  इजाजत
 दी  जाय  तो  दस  मुल्क  में  स्कूटर  की  मौजूदा
 कीमत  की  निस्फ  कीमत  पर  स्कूटर  तैयार
 करके  बाजार  में  सप्लाई  कर  सकता  है  ?

 S  ye  Lele  UE  ५  pt]

 payee  LK  So  oligo  y  US

 uel  phe  LI  enyho  3  परी

 eyal  P|  ys  S  2  ५५९  ute  awl.

 Pyke!  yee  race  ul s  Sle  9
 sad  0.०  SF  cn  Wry  J

 tee  te  ह)  £95  ह  A!  532

 [-  2  Kk  ४
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 श्री  मनुभाई  शाह  :  हमारे  पास  ऐसी

 कई  स्कीम  नहीं  आई  है  ।  वैसे  हमारे
 पास  स्कीमें  बहुत  सारी  आती  रहती  हैं  लेकिन

 उनकी  लागत  और  कीमत  के  वायदे  पर  हम

 भरोसा  नहीं  कर  सकते  हैं  क्योंकि  उत्पादन

 का जो  खर्चा है वह बह  जब  एक  दफा  फैक्टरी
 लगाते  हैं  तब  पता  चलता  है  कि  उस  में  क्या

 चे  होता  है  1

 श्री  qo  mo  हिवेदी :  जिस  स्कूटर
 की  कीमत  १७५०  रुपये  थी  वह  इस  वक्‍त

 २८०७  रुपये  में  बिक  रहा  हैं  तो  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  इसकी  क्या  वजह  है?

 श्यी  मनुभाई  शाह  :  ऐसी  तो  कोई  बात

 नहीं  है  -  पहले  जो  दाम  थे  वही  सही
 कीमत  है  और  वह  दाम  कौस्टिंग  फिक्स  करके

 नियत  की  जाती  है  ।  एक  और  स्कीम  है
 और  पंजाब  में  जापानी  कोलैवोरेशन  से  स्कूटर
 बनाने  की  फैक्टरी  लगाई  जा  रही  है  शौर

 वहां  से  बन  कर  निकलने  वाला  स्कूटर  ऐसा

 होगा  जिसका  कि  दाम  अज  के  स्कूटर  के
 दाम  से  शायद  आधा  होगा।

 श्री  खादीवाला  :  क्‍या  माननीय  मत्री

 जी  को  यह  जानकारी  है  कि  पहले  जो  हिन्दु-
 स्तान  मोटर  निकली  थी,  उस  की  कीमत  नौ

 हज़ार  रुपया  थी,  जब  कि  श्राज  उस  की

 कीमत  चौदह  हज़ार  रुपया  है  ?  मैं  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  स्कूटर्ज  और

 दूसरी  चीजों  के  भाव  भी  इसी  तरह  से

 दिन-प्रति-दिन  बढ़ते  जायेंगे  ,  या  सरकार

 की झोर  से  उन  को  कम  करने  का  प्रयत्न  किया

 जायेगा

 उनाध्यक्ष  सडोदय  :  यही  तो  बह  बता

 रहे हैं ।

 Manufacture  of  Steel  Props  at
 Vikhroli

 1179,  Shri  Bibhuti  Mishra:  Will
 the  Minister  of  Commerce  and  Indas-
 try  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  an
 Indo-British  plant  for  the  manufac-



 7829  Oral  Answers

 ture  of  steel  proposals  and  scaffolding
 system  for  construction  purposes  is
 proposed  to  be  established  at  Vikhroli
 near  Bombay;

 (b)  when  the  plant  is  expected  to
 be  constructed;  and

 (c)  to  what  extent  Vikhroli  plant  is
 going  to  save  foreign  exchange  by
 restricting  imports?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  Yes,  Sir.

 (9)  By  the  end  of  1961,

 (c)  The  import  of  Iron  and  Steel
 Structures  has  been  banned  since  the
 last  three  years;  hence  there  would
 not  be  direct  saving  in  foreign
 exchange  but  it  will  help  to  meet  our
 fast  increasing  internal  demands.  The
 value  of  the  production  of  the  under-
 taking  on  establishment  of  full
 licensed  capacity,  would  be  of  the
 order  of  Rs,  48  lakhs  per  annum.

 श्री  विभूति  सिश्र  :  इस  कारखाने
 में  जो  प्राप्स  बनाये  जायेंगे,  उन  का  कितना
 परसेंट  सरकार  अपने  खर्च  के  लिये  लेगी  शौर
 कितना  परसेंट  ग्राम  जनता  को  देगी  ?

 श्यो  सतभाई  शाह  :  वह  सारा  पब्लिक

 के  लिये  है।  प्रगर  सरकार  को  भी  चाहिये,
 तो  वह  टेंडर  से  खरीदेगी।  इस  बात  का

 अन्दाजा  नहीं  लगाया  जात!  है  कि  हर  एक

 फ़ैक्डी  से  कितना  खरीदा  जायगा।

 ष्ी  विभूति  मित्र :  मानतीय  मंत्री

 कहते  हैं  कि  सरकार  को  कोई  भन्‍्दाजा  नहीं

 है,  लेकिन  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि
 शभ्राज  प्रधिकतर  लोहा  पत्लिक  सैक्टर  में

 खर्च  हो  जाता  है  भौर  प्राईवेट  सैक्टर  को

 बहुत  कम  मिलता  है।  इस  लिये  मे  यह
 जानता  चाहता  हूं  कि  क्‍या  सरकार  ने  पहले
 से  कुछ  निश्चित  कर  रखा  है  कि  पब्लिक  को
 कितना  दिया  जायगा  शौर  यह  अपने  काम

 के  लिये  कितटा  लेगी  क्योंकि  प्राप्स  का  उप-
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 पोग  लकड़ी  के  झ्भाव  में  बहुत  ज्यादा  होता
 है  1

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  इस

 बार  में  बहस  न  करें।  shri  Indrajit  Gupta.

 Shri  Indrajit  Gupta:  May  I  know..
 Sir,  the  hon.  Minister  is  not  listening.

 Mr,  Deputy-Speaker:  He  is  listen-
 ing.  If  he  does  not  answer  his  ques-
 tion,  he  might  complain.

 Shri  Indrajit  Gupta:  What  are  the
 terms  of  collaboration  with  the  British
 firm  in  setting  up  this  plant  and  on
 the  Indian  side  is  it  the  Government
 or  some  private  company?

 Shri  Manubhai  Shah:  It  is  a  private
 company,  called,  the  Hindustan  Cor-
 struction  Company,  which  has  secured
 collaboration  witl  a  British  company
 and  about  50  per  cent  partnership  by
 a  British  firm  envisaged.

 ame  मे  'विव्व  सेला

 ~

 [थो  रवुवाथ  सिंह  :
 श्यो  प्रकाशबोर  हाश्त्री  :
 श्री  अरबिन्द  घोषाल  :
 अं।  मंहहुम्मब  इलियास  :

 *  ११८०.

 क्या  बाणिम्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंदे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच्च  है  कि  न्ययाकी  में

 १६६४  में  शोर  बाले  विश्व  मेले  में  भारत
 ने  भी  भाग  लेने  का  निश्चय  किया  है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  क्या  इसकी  कोई
 मोजना  बनाई  गई  है  भौर  उस  सम्बन्ध  में
 व्यय  का  कुछ  ्नुमान  लगाया  गया  है;  शौर

 (ग)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  न्यूयार्क
 से  इस  सम्बन्ध  में  एक  प्रतिनिषिमण्ढल  भारत
 झाया  था  ?

 बाणिम्प  तबा  उद्ोग  उपमंत्री  (श्री
 सतीश  चगा)  :  (क)  मामला  विचारा-

 थीन  है।
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 (a)  wat  नहीं  |

 (7)  जी  हां  ।

 श्री  रघुनाथ  सिंह:  इस  सम्बन्ध  में

 जो  टीम  न्यूयार्क  से  भाई  थी,  क्‍या  उस  से

 भारत  सरकार  की  कोई  बात-चीत  हुई  ?

 झगर  हुई,  तो  भारत  सरकार  ने  क्‍या  क्‍या

 सुझाव  दिये  कि  वहां  पर  कौन  कौन  सी  इंडस्ट्री
 जानी  चाहिये  भौर  उस  फ़ेयर  में  भाग  लेना

 चाहिये  या  नहीं  ?

 श्री  सतीश  क! द  हम  ने  सुझाव  नहीं
 दिया  ।  वह  टीम  हिन्दुस्तान  श्राई

 थी  यह  सुझाव  देने  लिये  ग्कि  हम
 प्रदर्शनी  में  हिस्सा  लें,  जो  न्यूयार्क  में

 होने  वाली  है।  वह  टीम  प्राइम  मिनिस्टर

 से  मिली,  कामर्स  ऐंड  इडस्ट्रीज  मिनिस्टर

 से  मिली  और  मुझ  से  मिली।  हम  ने  कहा
 कि  हम  विघार  करेंगे  ।

 Mr.  Deputy-Speaker:  Next  question.

 Shri  Ranga:  Sir,  I  want  to  ask  a
 supplementary.

 Mr.  Deputy-Speaker:  He  rose  very
 late.  I  am  extremely  sorry.

 Shri  Ranga:  I  was  thinking  that
 the  hon.  Member  who  gave  notice  of
 the  question  was  going  to  ask  a  sup-
 plementary  first.  That  is  the  practice
 here.

 Mr.  Deputy-Speaker:  But  I  am  also
 looking  for  hon.  Members  to  rise  in
 their  seats.

 Shri  Raghunath  Singh:  |  asked  a
 supplementary,  Sir.

 Shri  Ranga:  I  am  sorry,  Sir,  cnough
 time  was  not  given.

 Mr.  Deputy-Speaker:  I  am  very
 sorry.  Next  question.

 Small  Scale  Industries  around
 Durgapur  Steel  Project  Area

 *2i8l.  Shri  D.  0.  Sharma:  छा111  the
 Minister  of  Commerce  and  Industry
 be  pleased  to  state:
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 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a
 survey  has  been  made  regarding  the
 setting  up  of  small  scale  industries
 around  the  Durgapur  Steel  Project
 area;  and

 (b)  if  so,  the  result  of  the  survey?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  and  (b).  Not
 yet,  Sir.

 Shri  D,  C,  Sharma:  When  is  this
 survey  starting  and  how  long  approxi-
 mately  will  it  take  to  complete.

 Shri  Manubhai  Shah:  As  far  as  the
 interim  recommendations  are  con-
 cerned,  the  survey  is  already  with  us,
 but  the  information  that  I  wanted  to
 give  to  the  hon.  Member  was  that  the
 Durgapur  complex  is  still  expanding
 in  several  activities  and  at  this  stage
 to  hamstring  it  by  any  new  area  te
 develop  is  rather  difficult.  So  we  are
 awaiting  the  major  units  to  be  com-
 pleted.  As  soon  as  those  are  com-
 pleted,  we  will  take  up  the  small-
 scale  units  there.  It  is  already  a  very
 big  complex.

 Shri  D,  C.  Sharma:  May  I  know  if,
 while  thinking  of  this  Durgapur  com-
 plex,  the  hon.  Minister  did  not  take
 into  account  the  small-scale  industries
 that  could  be  set  up  in  collaboration
 with  this  complex?  Has  this  idea
 come  to  them  after  the  complex  has
 been  set  up?

 Shri  Manubhal  Shah:  That  is  not
 the  point.  The  most  important  part
 of  it  was  to  set  up  a  steel  plant  there
 and  not  neccessarily  the  small-scale
 units  immediately.  Now  that  the  steel
 plant  is  to  go  into  production  and  the
 coal  mining  project  is  also  likely  to
 go  into  working  order  soon,  it  will  be
 for  the  authorities  there  to  apply  their
 mind  to  what  the  items  arc,  after
 proper  analysis,  which  can  be
 encouraged  either  in  Durgapur  or  in
 the  rest  of  India.  We  do  not  want  te
 concentrate  everything  again  in  one
 Place  so  that  it  becomes  unmanage-
 able.

 wt  qo  ला०  द्विवेदी  :  में  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  दुर्गापुर  के  पास  स्माल-स्कल
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 इंडस्ट्री  के  अलावा  क्या  मीडियम  साइज  शौर

 बड़े  साइज  की  इंडस्ट्री  स्थापित  करने  के  बारे
 में  भी  विचार  किया  जा  रहा  है।  यदि

 हां  तो  कौन  कौन  सी  इंडस्ट्री  के  बारे  में  विचार
 क्या  जा  रहा  है  ?

 श्री  मनुभाई  शाह:  स्माल-स्केल  का
 मतलब  यह  नहीं  है  कि  पांच  लाख  रुपये  के
 नीचे  की  इंडस्ट्री  वहां  लगाई  जायेंगी।  मैंने

 पहले  कहा  है  कि  हमारा  यह  इरादा

 नहीं  है  कि  जहां  बड़ी  इंडस्ट्रीज़  हैं,  वहां  ही
 हम  उन  को  लगायें।  हिन्दुस्त.न  के  भर

 हिस्सों  में  भी  उन  को  लगाने  का  विचार

 हैं  7  वहां  स्माल-स्केत  श्रौर  मीडियम
 स्केल  इंडस्ट्रीज  मी  होगी।

 Shri  8,  C,  Samanta:  How  far  is
 the  scarcity  of  power  supply  standing
 in  the  way  of  ancillary  industries
 that  are  being  proposed  to  be  set  up?

 Shri  Manubhai  Shah:  Actually
 speaking,  there  are  so  many  things
 which  are  standing  in  the  way  of  the
 current  plans  themselves,  that  we  do
 not  want  to  add  to  them.  Power  scar-
 city  is  there;  water  scarcity  is  there
 and  scarcity  of  construction  materials
 is  there.  But  we  are  trying  to  cope
 up  with  all  that  and  are  implementing
 the  heavy  industries  programme
 according  to  schedule  all  over  in  addi-
 tion  to  this  particular  place.  When
 those  are  sorted  out,  the  small-scale
 and  the  medium-scale  programmes
 will  also  be  taken  into  consideration.

 Shri  Ramanathan  Chettiar:  May  I
 know  whether  it  is  not  the  intention
 of  the  Government  to  set  up  not  only
 ancillary  but  also  auxiliary  industries
 round  about  the  steel  towns  so  that
 they  will  be  complementary  to  each
 other?

 Shri  Manabhai  Shah:  That  is  so.
 But  I  must  again  caution  the  House
 thet  while  thinking  of  a  particular
 programme  one  should  not  forget  that
 India  is  such  a  vast  country  that  one
 has  to  spread  industries  all  over  the
 country  and  not  only  concentrate
 industries  where  there  is  a  heavy
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 complex  thus  depriving  other  areas  of
 industries.  So,  a  proper  balance  will
 have  to  be  maintained  and  we  should
 have  auxiliaries  at  site  as  well  as
 throughout  the  country.

 Shri  Bimal  Ghose:  Apart  from  steel
 and  mining  industries,  to  which  the
 hon.  Minister  made  a  reference,  ts  it
 proposed  to  set  up  any  other  large-
 scale  industry  in  Durgapur  area
 round  which  the  small-scale  units
 which  will  be  set  up  later  on?

 Shri  Manubhai  Shah:  If  proposals
 come  up  for  those  auxiliaries  which
 can  use  the  products  of  Durgapur,
 there  is  nothing  to  prevent  this  type
 of  medium-scale  and  large-scale  units
 to  come  up  there.

 Shri  Bimal  Ghose:  That  is  not  my
 question.  My  question  is  whether
 there  are  any  large-scale  industries,
 other  than  steel  and  mining,  proposed
 to  be  set  up  in  Durgapur  area.

 Shri  Manubhai  Shah:  The  _  hon.
 Member  has  perhaps’  in  mind  the
 ophthalmic  glass  unit  which  is  coming
 up  in  a  big  way.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Shri  Indrajit
 Gupta.

 Shri  Bimal  Ghose:  Sir,  in  another...

 Mr,  Deputy-Speaker:  Unless  I  iden-
 tify  the  hon,  Member  he  should  not
 begin  his  question.  Shri  Indrajit
 Gupta.

 Shri  Indrajit  Gupta:  The  hon.
 Minister  has  said  and  I  agree  with
 him  that  industrial  concentration  must
 be  dispersed  all  over  the  country,
 but  in  the  case  of  the  Industrial
 Rehabilitation  Corporation  which  has
 recently  been  reconstituted  will  it  at
 least  be  borne  in  mind  that  it  will  be
 given  some  scope  in  Durgapur  area?

 Mr.  Deputy-Speaker:  It  is  only  a
 suggestion.

 Shri  D.  C,  Sharma:  The  hon.  Minls-
 ter  talked  about  some  interim  report
 which  he  had  received.  What  are  the
 major  recommendations  of  that
 interim  report?
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 Shri  Manubhai  Shah:  Interim
 report  only  gives  the  survey  poten-
 tialities.  In  every  report  that  a
 particular  party  makes  they  submit
 that  also  to  the  Government  so  that,
 if  any  action  is  to  be  taken  in  the
 mean  time,  we  can  take  them  into
 consideration.  When  the  final  report
 is  made  then,  and  then  only,  we  can
 is  made  then,  and  then  only,  we  can
 comprehensively  consider  all  the  re-
 commendation.

 Arrest  of  Chinese

 +
 Shri  Radha  Mohan  Singh:

 "114,  |  Shri  Koratkar:
 Shri  Aurobindo  Ghosal:
 Shri  D.  0,  Sharma:

 Will  the  Prime  Minister  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Government  of  the  People  Republic  of
 China  have  lodged  a  protest  with  the
 Government  of  India  against  the
 arrest  and  deportation  of  two
 Chinese  nationals  formerly  residing  in
 Calcutta;  and

 {(b)  if  so,  what  was  the  reply  given
 to  this  protest?

 The  Parliamentary  Secretary  to  the
 Minister  of  External  Affairs  (Shri
 Sadath  Ali  Khan):  (a)  Yes,

 (b)  They  have  been  informed  that
 since  the  two  Chinese  nationals  had
 failed  to  comply  with  the  orders  pas-
 sed  on  them  to  leave  India  within  a
 stipulated  period  and  in  view  of  their
 undesirable  activities.  it  was  consi!-
 dered  necessary  to  compel  them  to
 jeave  the  country.

 Shri  0.  C.  Sharma:  May  I  know
 whether  a  protest  has  been  lodged
 against  the  deportation  of  only  two
 of  these  Chinese  nationals  or  whether
 a  protest  has  been  lodged  against  the
 deportation  of  other  Chinese  nationals
 also?

 Shri  Sadath  Ali  Khan:  Specially
 against  te  deportation  of  these  two
 Chinese  nationals  there  was  a  note
 of  protest  alleging  that  we  treatea
 them  inhumanly.
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 श्री  रघुनाथ  सिह  :  म॑  यह  जानना  चहाता

 हूं  कि  जिन  चीनीयों  को  नायूला  पास  के  उस

 पार  भेज  दिया  गया,  उन  के  साथ  भच्छा  सलूल
 किया  गया  या  नहीं  शौर  क्या  उस  की  इत्तिला
 चाइनीज  एम्बेसी  को  दी  गई  या  नहीं  ।

 श्री  सादत  झली  र्ह्ाः  उन  लोगों  के  साथ

 निहायत  अच्छा  सल्ल  किया  गया  ।  गैर

 दाहरियों  के  साथ  स्कूल  करने  का  जो  हमारा

 पुराना  तरीका  है,  वैसा  ही  सलूल  किया  गया  +
 उन  को  गरम  कपड़े  दिये  गये  शरीर  उन  के

 खाने  का  बन्दोबस्त  किय  गया  ।  एम्बसी
 को  यह  बात  ४४  घंटे  पहले  कहला  दी  गई  कि  वे
 भेजे  जा  रहे  है  भौर  प्रगर  वे  उन  का  स्वागत
 करना  चाहें,  तो  शौक  से  करें  ।

 Shri  Inder  J.  Malhotra:  What  was
 the  undesirable  activity  in  which  they
 were  involved?

 Shri  Sadath  Ali  Khan:  It  is  of  a
 political  nature.

 श्र।  ब्रज  राज  तह  :  क्‍या  सरकार  का
 ध्यान  इस  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है
 कि  चीन  से  एक  बहुत  ही  तजुरबंकार  हिन्दुस्तानी
 डाक्टर  को  भ्रमी  बाहर  निकाला  जा  रहा  हैं
 शर  यदि  सरकार  का  ध्यान  इस  शोर  गया  है
 तो  कया  यह  कारंवाई  इन  चीनियों  के खिलाफ
 की  गई  कारंवाई  के  बदले  के  स्वरूप  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  बात  तो  उस
 प्रोटेस्ट  के  बारे  में  है  जो  कि  श्  की  तरफ
 से  किया  गया  था

 Shri  Braj  Raj  Singh:  “Arrest  of  the
 Chinese"—that  is  the  heading  of  the
 question.

 Mr,  Deputy-Speaker:  The  heading
 alone  is  not  to  be  seen.

 Shri  Tangamani:  May  I  know  whe-
 ther  any  more  Chinese  have  been
 deported—other  than  these  two?

 Shri  Sadath  ALi  Khan:  Seventy
 Chinese  nationls  have  been  served
 with  notices,  I  believe  ten  of  them
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 have  left,  and  a  few  others  are
 packing  up  to  go.

 Shri  Indrajit  Gupta:  May  I  know
 whether  any  representation  was
 receiveg  from,  or  on  behalf  of,  the
 Manager  of  the  Bank  of  China  in
 Calcutta,  whose  case  was  widely
 reported  in  the  Press  and  who  was
 arrested,  released  and  rearrested  and
 finally  discharged  by  the  Chief  Presi-
 dency  Magistrate?

 Shrj  Sadath  Ali  Khan:  |  will  require
 notice  of  that  question.

 Shri  D.  C.  Sharma:  The  Parlia-
 mentary  Secretary  stated  that  it  was
 allegeq  that  inhuman  treatment  was
 meted  out  to  these  Chinese.  May  I
 know  the  nature  of  the  inhuman  treat-
 ment  that  hag  been  alleged?

 Shri  Sadath  Ali  Khan:  The  inhuman
 treatment  alleged?  We  supplied
 them  with  food,  warm  clothing  and
 left  them  on  the  other  side.

 श्री  Ho  ला०  द्विवेदी  :  भ्राज  के  प्रखवार
 से  मालूम  ह्  &  कि  जो  चीनी  हमारी  सीमा
 के  प्रन्दर  पकड़े  गये  थे  उन्होंने  बताया  है  कि

 चीन  के  लोगों  ने  उनके  साथ  इतना  दुब्यंवहार
 किया  कि  उन्होंने  भागना  उचित  समझा  ।

 क्या  इस  समाचार  में  कोई  सच्चाई  है  ?

 श्री  सादत  ध्ली  था  :  यह  समाचार  मैं  ने

 नहीं  देखा  है  ।

 Shri  D.C.  Sharma:  The  Parlia-
 mentary  Secretary  said  that  ten
 Chinese  have  been  deported  already
 and  about  sixty  have  been  served
 with  notices,  Will  the  Chinese  Gov-
 ernment  accept  the  allegations  against
 all  those  Chinese,  because  it  has
 lodged  protest  only  in  the  case  of  two?

 Shri  Sadath  Ali  Khan:  They  have
 only  raised  the  jssue  of  these  two
 specific  cases.  In  the  other  cases,  we
 received  representation  from  the
 Chinese  guthorities  saying  that  the
 quit  notices  were  unwarranted.

 श्री  भक्त  दर्शन  :  श्रीमन  मैं  जानना

 आाहता  हूं  कि  हन  दो  चीनियों  को  भारत  की
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 सीमा  से  किस  तारीख  को  निकाला  गया  था

 आर  उसके  कितने  दिन  के  बाद  चीन  की  सरकार
 ने  विरोधपत्र  भेजा  ?

 Shri  Sadath  Ali  Khan:  These
 Chinese  nationals  were  sent  across
 the  land  frontier  on  Monday,  the  l3th
 February,  96]  and  the  Chinese
 Embassy  sent  a  note,  dated  the  25th
 February,  1961,

 Shri  Chintamoni  Panigrahi:  Does
 the  total  number  of  arrests  include
 those  who  were  arrested  in  the  border
 area  also?

 Shri  Sadath  Ali  Khan:  I  could  not
 answer  that  question.

 Implementation  of  Jute  Wage  Board
 Recommendations  by  Kanpur  Mills

 +
 Shri  5,  M.  Banerjee:
 Shri  Aurobindo  Ghosal:

 1185.  Shri  Narayanankutty
 Menon:

 [  Shri  Indrajit  Gupta:

 Will  the  Minister  of  Labour  and
 Employment  be  pleased  to  state:

 (4)  whether  it  is  a  fact  that  the
 recommendations  of  the  Jute  Wage
 Board  have  not  yet  been  implemented
 in  Jute  Mills  in  Kanpur;

 (b)  if  so,  whether  the  final  date  for
 implementation  was  fixed  as  the  15th
 February;

 (c)  if  so,  the  reasong  ag  to  why
 Kanpur  mills  did  not  implement  the
 same;  and

 (d)  steps  taken  by  Government?

 The  Deputy  Minister  of  Labour
 (Shri  Abid  Ali):  (a)  to  (d),  Imple-
 mentation  is  being  secured  through
 the  State  Government.  The  latter
 have  informed  that  a  meeting  is
 scheduled  to  be  held  on  the  29th
 March,  96l,  to  discuss  the  matter
 with  the  representatives  of  employers
 and  workers.

 Shri  8.  M.  Banerjee:  May  I  know
 whether  any  reason  has  been
 advanced  by  these  jute  mills  in
 Kanpur  for  not  implementing  the
 recommendations  of  the  interim
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 report,  and  if  so,  what  are  the
 reasons?

 Shri  Abid  Ali:  I  do  not  think  they
 have  refused  to  implement.  We  have
 not  received  any  communication  from
 them.  A  complaint  has  been  receiv-
 ed  from  the  Workers  organisation  and
 the  facts  were  ascertained  from  the
 State  Government.  They  said  what
 I  have  quoted  in  the  main  reply,

 Shri  Ss.  M.  Banerjee:  May  I  know
 whether  jin  the  even  of  non-implemen-
 tation  in  Kanpur  or  other  places  of
 the  Wage  Board  Recommendations,
 Government  propose  to  bring  in  legis-
 lation  to  compel  the  employers  to  im-
 plement  them?

 Shri  Abid  Ali:  Out  of  ]  mills
 connected  wit  this  industry.

 Mr,  Deputy-Speaker:  Is  there  any
 proposal  to  bring  forward  legislation?

 Shri  Abid  All:  This  question  may
 not  arise.  If  it  arises,  we  shall  think
 what  to  do.

 Shri  Indrajit  Gupta:  Is  it  a  fact
 that  the  jute  mills  in  Andhra,  includ-
 ing  the  two  mills  which  are  members
 of  the  Indian  Jute  Mills  Association.

 Mr,  Deputy-Speaker:  We  cannot
 extend  it  to  such  an  extent.

 Shri  S.  M,  Banerjee:  May  I  know
 whether  any  time-limit  has  been
 given  by  Government  and  whether  it
 is  a  fact  that  the  time-limit  was  l5th
 February,  967  If  so,  may  I  know
 whether  it  has  been  extended  by  Gov-
 ernment  and  if  not  why  has  not  the
 particular  time-limit  been  adhered  to?

 Shri  Abid  Ali:  Time-limit  on  what?

 Shri  8.  की,  Banerjee:  For  the  imple-
 mentation.

 Shri  Abid  Ali:  So  far  we  are  con-
 cerned,  we  have  not  fixed  any  time-
 limit.  As  the  hon.  Member  knows,
 this  is  a  recommendation  of  the  Board
 and  the  State  Governments  are  doing
 the  needful,  As  I  have  said,  today
 ‘they  will  be  meeting.
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 ‘Training  of  Teacher  Administrators

 *1186.  Shri  Tangamani:  Will  the
 Minister  of  Labour  and  Employment
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Third  Course  for
 the  training  of  Teacher  Administrators
 has  commenced  in  Bombay;

 (b)  if  so,  the  number  of  trainees
 selected  for  the  same;

 (c)  how  many  are  from  the  trade
 unions  and  details  of  the  same;  and

 (d)  what  are  the  differences  in  the
 curricula.  as  compared  to  former
 courses?

 The  Deputy  Minister  of  Labour
 (Shri  Abid  Ali):  (a)  to  (c),  Selection
 of  candidates  for  the  course  is  in
 hand.

 (d)  No  materia]  difference.

 Shri  Tangamani:  Even  ona  _  pre-
 vious  occasion  we  were  told  that  the
 selection  is  still  in  hand.  I  want  to
 know  when  this  course  is  going  to
 start  in  Bombay.

 Shri  Abid  Ali:  Perhaps  in  June,

 Shri  Tangamani:  May  I  know  how
 many  students  are  going  to  be  select-
 ed  by  the  Selection  80870  and  how
 many  from  the  Central  trade  union
 organisations?

 Shri  Abid  Ali:  Twenty  direct  and
 22  from  trade  union  organisations.
 Perhaps  three  more  will  be  taken.

 Shri  Tangamani:  What  will  be  the
 duration  of  the  course?  Wil]  it  be
 the  same  as  it  happened  in  Calcutta
 and  Bombay?

 Shri  Abid  Ali:  Yes,  Sir,  aimost  the
 same,

 Shri  Tangamani:  May  I  know  whe-
 ther  those  who  were  trained  in
 Bombay  and  Calcutta  have  been
 absorbed  or  whether  there  are  stil)
 some  who  have  not  been?

 Shri  Abid  Ali:  Those  who  were
 trained  in  Bombay  and  Calcutta
 direct  recruits—have  already  been
 taken  in  employment  and  they  are
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 working.  With  regard  to  others  who
 were  recommended  by  the  trade
 union  organisations,  it  is  for  them  to
 give  them  work  and  utilise  their  ex-
 perience.

 Paper  from  Mango  Wood

 #1187,  Shri  Achar:  Will  the  Minis-
 ter  of  Commerce  and  Industry  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Forest  Research  Institute,  Dehra  Dun
 has  discovered  a  method  for  prepar-
 ing  pulp  for  manufacturing  paper
 from  mango  wood;  and

 (b)  if  so,  whether  any  scheme  is
 being  worked  out  for  preparing  paper
 from  mango  pulp  on  a  commercial
 scale?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  and  (b).  The
 Forest  Research  Institute,  Dehra  Dun,
 has  been  investigating  the  possibilities
 of  manufacture  of  pulp  and  paper
 from  various  cellulosic  raw  materials
 available  in  the  country.  Mango
 wood  is  one  of  such  raw  materials
 that  has  been  tried  by  them,

 Although  it  is  technically  possible
 to  use  mango  wood  for  manufacture
 of  pulp  and  paper,  it  is  not  economi-
 cally  so.  Mango  wood  jis  used  exten-
 sively  for  manufacture  of  plywood,
 packing  cases,  and  structural  con-
 structions  etc,  It  is  sold  at  approxi-
 mately  Rs.  200  ton.  The  normal  raw
 materials  for  pulp  manufacture  are
 priced  at  Rs.  70  to  Rs.  80  per  ton.
 Mango  wood  will  be  too  Expensive
 for  manufacture  of  pulp  and  its  fibre
 length  is  also  sorter  than  that  of
 bamboo  which  is  the  mainstay  of
 paper  industry  in  India,  In  view  of
 the  above  it  will  not  be  desirable  to
 use  mango  wood  for  manufacture  of
 pulp  and  paper.

 Shri  Achar:  From  the  statement  I
 find  that  mango  pulp  is  not  economi-
 cal,  May  I  know  whether  a  survey
 has  been  made  about  the  quantity
 of  wild  mango  trees  available  in  the
 forest  areas?
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 Shri  Manubhai  Shah:  No  such  sur-
 vey  has  been  made.  But  the  hon.
 Member  will  appreciate  that  mango
 timber  is  s0  much  more  important  for
 other  work  that  it  may  not  be  pulped
 down  to  make  paper  out  of  it.  There
 are  many  other  alternative  raw
 materials  available  which  are  cheaper
 than  mango  pulp.

 Shri  Sadhan  Gupta:  May  I  know  if
 any  research  has  been  carried  out  as
 to  the  possibility  of  manufacturing
 paper  from  mango  wood  pulp  and  if
 60  what  will  be  the  use  of  carrying  on
 such  research  when  mango  wood
 obviously  much  more  expensive  than
 the  usual  raw  materials  and  what
 will  be  the  cost  of  that  research?

 Shri  Manubhail  Shah:  That  is  ex-
 actly  the  question  asked  by  the  pre-
 vious  hon,  Member—what  is  the  result
 of  this  experiment—and  if  the  hon.
 Member  refers  to  the  statement  I
 have  laid  on  the  Table  of  the  House,

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  hon.
 Member  wants  to  know  whether  any
 money  has  been  spent  in  research  on
 this  when  it  wag  evident  that  it  would
 be  uneconomical.

 Shri  Manubhai  Shah:  The  reason
 wag  that  in  our  search  for  different
 raw  materials,  unless  a  trial  is  held,
 one  could  not  say  what  will  be  the
 recovery  that  will  come.  For  that
 research  is  called  for.  The  result  of
 the  research  ig  that  it  is  uneconomical

 Shri  Yadav  Narayan  Jadhav:  May
 I  know  whether  any  assessment  has
 been  made  of  our  requirements  of
 paper  in  the  Third  Five  Year  Plan
 and  whether  there  is  sufficient  raw
 material  for  it?

 Mr,  Deputy-Speaker:  That  is  too
 distant  a  question  from  the  original
 question.

 Shri  Ranga:  Is  a  study  being  made
 as  to  the  future  effects  it  is  likely  to
 have  on  the  horticultural  side  of  the
 mango  plant?

 Shri  Manubhaf  Shah:  This  does  not
 arise.  The  mango  timber  is  used  after
 the  fruits  of  the  tree  have  been
 enjoyed.
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 सेठ  झचल  सिह  :  क्‍या  माननीय  मंत्री  जी
 बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वगैर  इग  शब्दों  के

 कहने  के  भी  माननीय  मंत्री  ज॑  जथ  कृपा  करेंगे  ।
 झाप  सवाल  करें  ।

 सेठ  झल  सिह  :  हमारे  देश  में  शुगर  केन
 की  लाखों  भौर  करोड़ों  मन  छोई  होती  है,
 बया  उससे  भी  पल्प  बन  सकता  है  ?

 श्री  भमनुभाई  शाह  :  यह  तो  मैं  ने  कई
 दफा  हाउस  के  सामने  बतलाया  कि  बगास
 जो  है  वह  हमारा  सब  से  बढ़ियां  रा  मैटीरियल

 है  श्रौर  हमारी  सारी  थर्ड  फाइव  हुर  प्लैन
 में  बगास  पर  ही  ज्यादातर  पेपर  प्राधारित

 है

 Shri  Achar:  Is  it  not  a  fact  that
 large  quantities  of  the  smaller  pieces
 of  thig  mango  timber  are  thrown
 away  by  the  plywood  factories  and
 other  factories,  and  if  so,  may  I  know
 whether  it  would  not  be  possible  to
 utilise  that  material  to  have  paper
 industries  started  on  a  small  scale?

 Shri  Manubhal  Shah:  Paper  indus-
 try  may  not  be  started,  but  cheap
 boards,  hard-boards,  and  _particle-
 boards  and  different  types  of  plywood
 boards  by  synthetic  can  be  made  from
 them.

 Tea  Estates

 erigg,{  Shri  N.  R,  Ghosh:
 |  Shri  P,  C.  Borooah:

 Will  the  Minister  of  Commerce  and
 Industry  be  pleased  to  state:

 (a)  how  many  tea  estates  owned
 by  Sterling  Companies  have  been
 sold  by  them  during  955—960;  and

 (b)  at  what  price?

 The  Deputy  Minister  of  Commerce
 and  Industry  (Shri  Satish  Chandra):
 The  question  will  be  answered  by  the

 real
 of  Finance  on  a  subsequent

 te.
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 Circulation  of  a  Brochure  Entitled
 “Victory  of  the  Five  Principles”

 +
 Shri  Radha  Mehan  Singh:
 Shri  Goray:

 #1190.  {  Shri  Khushwaqt  Rai:
 |  Shri  Ramji  Verma:

 Will  the  Prime  Minister  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  a  brochure  entitled  “Victory  of
 the  Five  Principles”  is  being  circu-
 lated  in  India  containing  a  map  of
 South  East  Asia  classifying  India  still
 as  a  country  ‘under  imperialist  domi-
 nation’;  and

 (b)  if  so,  what  action  has  been
 taken  to  counteract  the  propaganda?

 The  Parliamentary  Secretary  to  the
 Minister  of  External  Affairs  (Shri
 Sadath  Ali  Khan):  (a)  and  (b).  Only
 a  limited  number  of  copies  of  the
 pamphlet  have  come  to  the  notice  of
 the  Government  of  India.

 श्री  राधा  मोहन  सिह  :  में  जानना  चाहता

 हूँ  कि  यह  पैम्फलेट  यहां  छपा  है  या  बाहर
 से  लाया  गया  है  |

 श्री  सावत  झलो  स्रां  :  बाहर  से  ही  शाया

 है।.

 Shri  Ss.  M.  Banerjee:  May  I  know
 the  agency  which  is  circulating  in
 India  this  particular  brochur,  and
 also  whether  steps  have  been  taken  to
 know  the  purpose  of  circulation  of
 this  brochure”

 Shri  Sadath  Ali  Khan:  ]  cannot  say
 what  the  agency  is,  but  the  purpose,
 I  suppose,  is  to  give  a  perverse  inter-
 pretation  of  our  foreign  policy  We
 have  taken  steps  agaist  this,  A-  far
 as  propaganda  within  India  is  concern-
 ed  the  Ministry  of  Fin:ner  gave
 instructions  to  the  Collectors  of
 Customs  on  the  8th  February.  961,
 to  seize  copies  of  the  pamphlet  which
 may  be  brought  into  the  country.

 Shri  D.  0,  Sharma:  Evidently,  some
 of  the  copies  have  not  been  seized.
 May  I  know  what  is  being  done  to
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 counteract  this  propaganda,  not
 within  this  country  but  in  other  coun-
 tries  where  this  brochur  is  being
 circulated?

 Shri  Sadath  Ali  Khan:  We  have
 informed  our  Missions  in  Asia  and
 elsewhere  and  cautioned  them  and
 advised  them  to  contradict  this  publi-
 cation.

 Shrimati  Renuka  Ray:  In  view  of
 the  fact  that  counteracting  of  this
 propaganda  in  foreign  countries  in
 this  matter  and  in  other  allied  matters
 has  not  been  as  effective  as  it  should
 be,  what  steps  are  being  taken  to  see
 that  we  have  more  effective  ways  of
 counteracting  such  pernicioug  propa-
 ganda?

 Shri  Sadath  Ali  Khan:  lt  need
 hardly  be  added  that  our  foreign
 policy  over  the  last  fourteen  years
 has  been  a  standing  testimony  for  our
 detachment  from  Power  Blocs,  and
 independence  of  judgment,  and  I  do
 not  believe  that  these  distortions  will
 cut  much  ice,

 Shri  Joachim  Alva:  May  I  know
 the  procedure  for  circulation  of
 material  from  the  Embassies?  Are
 these  pamphlets  filed  with  the  Publi-
 city  Section  of  the  Externa]  Affairs
 Ministry  first  just  as  books  and
 magazines  are  filed  with  the  censors?
 If  they  are  circulated  first  to  the
 External  Affairg  Ministry,  that  is,  to
 their  Publicity  Section,  can  we  effec-
 tively  check  ther  circulation  when
 there  is  objectionable  matter?

 Mr.  Deputy-Speaker:  Order,  order
 The  hon.  Member  need  not  enter  into
 arguments,

 Shri  Sadath  Ali  Khan:  I  could  not
 say;  what  the  procedure  is;  the  pro-
 cedure  varies.  Sometimes,  they  are
 posted  by  ordinary  post  and  some-
 times  they  are  sent  to  the  Ministry
 of  External  Affairs.  In  this  particular
 case,  I  want  to  make  enquiries,

 Shri  Ranga:  Have  we  issued  any
 specific  pamphlet  or  brochure  show-
 ing  the  map  of  India  with  the  boun-
 daries  as  indicated  by  MacMohan
 Line  and  also  stressing  how  prepos-
 terous  are  the  claims  of  China  in
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 regard  to  our  boundaries?  Has  that
 been  circulated  in  the  other  coun-
 tries?

 Shri  Sadath  Ali  Khan:  There  is  a
 map  which  forms  the  centrepiece  of
 this  pamphlet.  Burma,  Nepal,
 Cambodia  and  Indonesia  are  shown  as
 aligned  with  socialist  countries,  and
 in  the  same  group  is  shown  Bhutan;
 then,  we  are  bracketed  with  Pakistan,
 Thailand,  Laos,  Philippines  and
 Japan,

 Mr.  Depaty-Speaker:  This  has  been
 done  by  others,  But  what  have  we
 done?

 Shri  Ranga:  Have  we  done  any-
 thing  in  order  to  publicise  our  own
 map  with  proper  indications  ag  to  how
 reasonable  our  claim  for  our  boun-
 daries  is  and  how  unreasonable  the
 other  claims  are?

 Shri  Sadath  Ali  Khan:  As  the  House
 knows,  there  are  the  several  White
 Papers  and  the  last  report  of  the
 officials’  team,  and  we  take  every
 precaution  and  every  step  to  inform.

 Mr,  Deputy-Speaker:  Has  any  map
 been  i:sued  to  show  those  areag  as
 ours.  which  are  erroneously  being
 shown  in  that  map  as  belonging  to
 somebody  else?

 Shri  Sadath  Ali  Khan:  We  have
 our  maps  which  show  our  correct
 position,

 Shri  Ranga:  But,  have  we  circulat-
 ed  our  maps?  Have  we  taken  any
 apecia]  steps  for  circulating  our  maps
 with  necessary  explanatory  memo.
 randa  and  so  on,  in  as  short  a  form  as
 Possible,  so  that  it  can  be  understood
 by  the  rest  of  the  world?

 Shri  Sadath  Ali  Khan:  Yes,  these
 are  some  of  the  steps  that  we  have
 taken,

 Raja  Mahendra  Pratap:  May  I  know
 whether  this  propaganda  has  anything
 to  do  with  our  remaining  within  the
 Commonwealth?

 Shri  Sadath  Ali  Khan:  I  do  not
 think  so.
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 Shri  Tyagi:  I  am  sorry  I  could  not
 listen  very  attentively  to  the  answer,
 but  as  I  understood  it,  the  Parliamen-
 tary  Secretary  meant  to  say  that  they
 could  not  yet  locate  the  origin  of
 these  pamphlets  or  at  least  the  coun-
 try  from  which  these  pamphlets  are
 coming,

 Shri  Sadath  Ali  Khan:  I  shall  make
 enquiries  as  to  what  the  sources  are
 from  which  this  has  come.  We  have
 not  received  many  copies;  there  are
 only  a  very  few  copies,  a  limited
 number  of  copies,  and  as  regards
 where  these  limited  number  of
 copies  have  come  from,  I  cannot  say
 offhand.  I  shall  have  to  make
 enquiries.

 Shri  Tyagi:  It  is  surprising.  Even
 the  postal  stamp  will  give  an  indica-
 tion  as  to  the  place  from  which  it
 has  come,  if  it  has  come  by  post.  I
 wonder  why  that  could  not  be  located,
 It  ig  not  a  difficult  matter.

 Mr,  Deputy-Speaker:  The  Question
 Hour  cannot  be  used  for  arguments
 and  other  pressures.

 Shri  Chintamont  Panigrahi:  Do
 the  Government  of  India  propose  to
 publish  any  such  map  to  show  which
 colintries  are  aligned  with  whom?

 Shri  Sadath  Ali  Khan:  I  am  _  not
 awnre  of  any  such  proposal.

 हरिजन  दौर  गेर-हरिजत  शरणायियों  को

 भूमि  का  दिया  जाना

 Fever.  श्री  प०  ला०  वारूपाल  :
 कया  पुनर्वास  तथा  प्रल्पसंख्यक  कार्य  मत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  कया  यह  सच  है  कि  जिला  गंगा-
 नगर  में  २००  हरिजन  न्ौर  कुछ  गैर-हरिजन
 विस्थापित  व्यक्तियों  को  दी  गई  भूमि  के

 धादेवा  कुछ  कारणों  से  समय  पर  क्स्तों  का

 भुगतान  न  किये  जाने  के  कारण  रह  कर  दिये

 गये  हैं  ;

 (=)  क्‍या  ये  व्यक्ति  जिन्हें  भूमि  देने

 के  झादेदा  रह  कर  दिये  गये  हैं  पुनः  शरणार्थी
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 नहीं  बन  जायेंगे  ;

 (ग)  यदि  नहीं,  तो  उन  लोगों  को

 जीविका  के  और  कौन  से  वैकल्पिक  साधन

 उपलब्ध  हैं  ;  भौर

 (घ)  क्या  पुनर्वास  मंत्रालय  इस  उद्देश्य
 से  कि  वे  भ्रागामी  फसल  के  बाद  भुगतान  करके

 अपनी  भूमि  श्पने  पास  रख  सकें,  उन्हें  ३१

 मई,  १६६१  तक  अपनी  भूमि  के  मूल्य
 किस्तों  का  भुगतान  करने  का  एक  श्रौर  अवसर

 देगा  ?

 पुनर्वास  उपमंत्रोी  (श्री  qo  दो०  नास्कर  )  :

 (क)  जी  हां,  ११५४  व्यक्तियों  की  प्रलाटमेंट

 पहली  कित  न  चुकाने  के  कारण  रह  की  जा

 चुकी  है  t

 (ख)  से  (घ),  इन  व्यक्तियों  को  प्राथ-
 मिक  किक्त  शझदा  करने  के  लिये  दूसरा  भ्रवसर

 देने  का  प्रश्न  तथा  उस  तिथि  का  निश्चित
 करना  जब  तक  कि  वह  जमा  की  जा  सकती

 है  परीक्षणाधीन  है  ।

 Some  Hon.  Members:  In  English
 also,

 (a)  Yes,  allotment  of  15,  persons
 has  been  cancelled  for  non-payment
 of  the  first  instalment,

 (b)  to  (d),  Th»  question  of  giving
 another  opportunity  to  these  persons
 to  pay  the  initial  instalment,  by  a
 date  to  be  fixed,  is  being  examined.

 ai  To  ला०  बारूपाल  :  क्‍या  मंत्री

 महोदय  बतलाने  की  कपा  करेंगे  कि  जब  तक
 मामला  विचाराधीन  है  उस  समय  में  भी  जो
 जमीन  केंसल  की  गई  है  वह  क्‍या  दूसरों  को
 झलाट  की  जा  रही  है  ?  और  भगर  यह  सही  है
 तो  क्‍या  जब  तक  मामले  का  निर्णय  नहीं  होता
 तब  तक  जमीन  के  अलाटमेंट  को  स्थगित  किया

 जायेगा  ?

 Shri  P.  8,  Naskar:  These  people  had
 more  than  five  years  to  pay  only  0
 per  cent  of  the  price  of  the  land  and
 they  could  pay  the  res,  in  fifteen  an-
 nual  equated  instalments,  but  they  did
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 not  pay.  About  475  persong  are  con-
 cerned  at  the  moment,  and  their  al-
 lotments  have  been  cancelled,  The
 hon.  Member  approached  the  Ministry
 to  consider  this  matter,  and  it  is  now
 being  examined,  and  all  that  is  neces-
 sary  is  being  done  for  the  examination,
 and  we  are  trying  to  see....

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  hon.
 Member's  question  is  whether  pending
 that  examination  the  eviction  would
 be  stayed.

 Shri  P.  S.  Naskar:  We  shall  consider
 that.

 Shri  Hem  Raj:  May  I  know  whether
 it  is  a  fact  that  the  payment  has  not
 been  made  by  them  because  they  are
 too  poor,  and  if  so,  whether  Govern-
 ment  will  consider  the  question  of
 lowering  the  amount  which  has  to  be
 paid  by  them?

 Mr,  Deputy-Speaker:  That  is  a  sug-
 gestion  for  action.

 Shri  P.  S.  Naskar:  Everything  was
 considered  at  the  time  of  the  fixation
 of  the  price  of  land.  Especially,  we
 took  care  about  their  economic  condi-
 tion.  After  all,  more  than  ten  thous-
 and  Harijans  and  poor  people  had  paid
 it;  at  the  moment,  only  55  people  are
 defaulters  in  Shriganganager  District
 of  Rajasthan.

 Shri  Pahadia:  May  I  know  how
 many  cases  on  a  similar  basis  have
 been  pending  in  Rajasthan,  and  whe-
 ther  orders  have  been  issued  by  the
 Ministry  to  acquire  the  land  without
 any  authority,  while  the  actual  ten-
 ants  are  the  occupants  of  the  land?

 Shri  P.  8,  Naskar:  At  the  moment,
 the  original  question  refers  only  to
 Shriganganagar  district,  I  would  re-
 quest  the  hon.  Member  to  put  a  sepa-
 rate  question.

 Shri  B.  K.  Gaikwad:  May  I  know
 whether  it  was  Government  land  or  it
 was  evacuee  property?  May  I  also
 know  whether  Government  would  lay
 down  a  system  of  easy  instalments
 which  would  enable  the  Scheduled
 Castes  people  to  pay  the  instalments?
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 Shri  P.  8,  Naskar:  The  present  ques-
 tion  relates  to  evacuee  land,  And  we
 have  given  the  easiest  instalments,
 namely  that  0  per  cent  of  the  initial
 cost  can  be  deposited  immediately  and
 the  rest  in  fifteen  annual  equated  in-
 st@lments.

 Shri  Ranga:  What  was  the  price  fix-
 ed  for  each  acre,  and  whether  any
 effort  is  being  made  to  convert  the  in-
 sta@lments  into  a  loan  and  recover  it
 from  these  people  in  course  of  time?

 Shri  P.  S.  Naskar:  The  lands  have
 no  flat  rate.  The  price  of  the  land
 varies  according  to  the  quality  of
 land,  All  things  have  been  considered
 at  the  time  of  fixation  of  the  price.

 Mr,  Deputy-Speaker:  Shri  Braj  Raj
 Singh.

 Shri  Ranga:  What  was  the  price  of
 the  land  per  acre?

 Mr.  Deputy-Speaker:  I  will  call  him
 again.

 Shri  Ranga:  My  question  is  in  two
 parts,  The  first  one  is,  what  is  the
 price  of  the  land  per  acre.  To  that,
 he  has  not  given  an  answer.

 Mr,  Deputy  Speaker:  I  will  call  him
 again.

 Shri  Braj  Raj  Singh:  The  Minister
 was  heard  to  say  that  there  were  seve-
 ra]  thousands  of  people  and  all  of
 them  had  paid  except  the  15.  May  I
 know  whether  the  circumstances  un-
 der  which  these  people  were  unable  to
 pay  the  instalments  were  examined
 and  whether  in  view  of  their  inability
 to  pay....

 Mr.  Deputy.Speaker:  The  whole
 thing  is  being  examined.  It  is  under
 consideration.

 Shri  Braj  Raj  Singh:  In  the  eastern
 sector,  we  have  been  spending  a  lot
 of  money  for  the  rehabilitation  of  re-
 fugees.  Will  the  same  consideration
 be  given  to  these  people  also?

 Shri  Bimal  Ghose:  Let  there  be  8
 discussion  on  this.

 Mr,  Deputy-Speaker:  We  should
 enter  into  a  discussion  now?
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 Shri  Ranga:  What  was  the  price  that
 was  charged  for  each  acre  of  land
 that  was  allotted  to  these  people?

 Shri  P.  8.  Naskar:  I  have  not  got
 the  figure  of  the  exact  value  of  the
 land  with  me  now.  But  the  price  of
 the  land  varies  from  one  tehsil  to
 another,  Even  in  the  same  tehsil,  the
 price  of  the  land  varies  according  to
 the  quality  of  the  land.  I  have  not  got
 a  flat  rate  for  them.

 Shri  Tyagi:  They  may  find  non.
 Harijans  who  on  account  of  poverty
 may  not  be  able  to  pay.  Will  they
 be  treated  at  par  with  Harijans?  Or
 will  a  distinction  be  made?

 Mr.  Deputy  -Speaker:  That  is  not  the
 objective  of  this  question.

 Shri  Tyagi:  There  are  others  also.
 I  want  to  know  whether  all  of  them
 will  be  treated  at  par.

 Mr.  Deputy  Speaker:  No,  that  would
 be  outside  the  scope  of  this  question.

 Shri  Tyagi:  It  includes  Harijans  and
 non.Harijan:,  both.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Would  others
 be  treated  at  par  with  these  Harijans?
 I  disallow  that  question.  But  if  the
 Minister  is  prepared  to  answer,  he
 may.

 Shri  P|  5.  Naskar:  The  very  question
 refers  to  some  200  Harijans  and  some
 non-Iisrijans  refugees,

 Mr.  Deputy-Speaker:  Are  Harijans
 &nd  non-Harijans  treated  on  par?

 Shri  P.  S.  Naskar:  This  is  for  the
 refugees.  This  is  not  a  Ministry  for
 Harijans  alone.  This  has  been  consi-
 dered.

 Shri  D.  Cc.  Sharma:  This  problem  is
 confined  not  on'y  to  Ganga  Nagar  but
 is  one  which  we  find  in  every  State.

 Mr,  Deputy.Speaker:  But  the  ques-
 tion  is  confined  to  Ganga  Nagar.

 Shri  D.  C.  Sharma:  May  I  know  if
 the  Minister  will  take  this  problem  in
 all  its  aspects  in  all  the  States  of  India
 into  consideration  and  arrive  at  a
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 comprehensive  solution  thereof,  be-
 cause  it  affects  every  State?  Punjab
 and  every  other  State?

 Mr,  Deputy-Speaker:  It  is  a  sug-
 gestion  for  action.

 Collapse  of  Scaffolding  at  A.LR.
 Building,  New  Delhi

 +
 ‘  jf  Shri  D.  C.  Sharma: 792

 ‘|  Shri  P.  G.  Deb:

 Will  the  Minister  of  Works,  Housing
 ang  Supply  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  scaffolding  support-
 ing  the  new  structure  of  the  All  India
 Radio  building  fell  down  on  the  1t6h
 March,  1961;

 (b)  if  so,  the  causes  of  the  same;
 and

 (c)  the  details  thereof?

 The  Deputy  Minister  of  Works,
 Housing  ang  Supply  (Shri  Anil  K.
 Chanda):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  cause  of  the  accident  is
 under  investigation.

 (c)  While  connecting  end-beams  of
 the  roof  of  the  auditorium  stage,  the
 structure  erected  to  support  the  roof
 slab  collapsed,  Four  persons  were  in-
 jured  three  of  whom  were  rvleased
 from  the  hospital  after  first  uid  The
 condition  of  the  fourth  is  r  ported  to
 be  out  of  danger.

 Shri  D.  C,  Sharma:  May  I  know  if
 this  is  the  first  accident  of  its  kind  in
 Delhi  or  some  other  accident  like  this
 had  taken  place  before?  If  so,  what
 precautions  has  the  Ministry  taken  to
 avoid  accidents  of  this  kind?

 Shri  Anil  K.  Chanda:  I  do  not  think
 I  can  go  into  the  past  history  of  all
 the  constructions  in  Delhi,  but  go  far
 I  remember,  during  the  last  four  years
 I  have  not  had  such  an  example  of  an
 accident  before.

 Shri  Joachim  Alva:  May  I  know,
 Sir....
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 Mr.  Deputy.Speaker:  Shri  D.  C.
 Sharma.  He  should  not  look  behind.
 He  should  look  forward.

 Shri  D.  C,  Sharma:  My  hon.  friend
 pehind  started  asking  a  question  and
 l  was  listening  to  his  siren  voice.

 May  |  know  if  the  Ministry  has  laid
 down  any  procedure  and  any  scale  of
 cempensation  to  be  paid  to  the
 ‘workers  when  they  meet  with  an  ac-
 cident  of  this  kind?

 Shri  Anil  K.  Chanda:  There  is  the
 law  covering  this,  the  Workmen's
 Compensation  Act.

 Shri  Joachim  Alva:  We  had  trouble
 in  the  basement  of  Krishi  Bhavan;  we
 had  trouble  with  this  building...

 Shrj  Anil  है,  Chanda:  What  does  he
 mean  by  ‘trouble’?  [  do  not  under-
 stand,

 Mr,  Deputy.Speaker:  He  will  just
 disclose  it

 Shri  Joachim  Alva:  We  had  trouble
 with  the  basement  of  the  Krishi
 Bhavan  and  we  had  trouble  with  this
 building.  We  have  spent  crores  of
 rupees  for  erecting  these  mighty  struc.
 tures,  At  the  same  time,  there  are
 other  buildings...

 Mr.  Deputy-Speaker:  Speeches  and
 arguments  are  not  allowed.  He  may
 put  the  question  straight.

 Shri  Joachim  Alva:  At  the  same
 time,  foreign  Embassies  here  have  put
 up  first-class  structures.

 Mr  Deputy-Speaker:  Order,  order.
 Then  I  presume  he  has  no  question  to
 put,

 ‘Shri  Joachim  Alva:  I  want  to  ask
 the  hon.  Minister  why  is  that  we  have
 trouble  with  our  structures.  Is  it  be-
 Cause  our  architects  are  of  inferior
 ability  or  that  our  contractors  are  dis-
 honest?

 Shri  Anil  K.  Chanda:  So  far  as  the
 Krishi  Bhavan  was  concerned,  the
 basement  was  flooded  during  the  un-
 usual  floods  of.  I  think,  ‘1958.  So  far
 4s  this  is  concerned,  this  building  Is
 2402  (Ai)  LSD—2,
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 under  construction,  If  there  has  been
 a  logs,  it  will  be  incurred  by  the  con-
 tractor,  We  suffer  only  to  the  extent
 that  the  work  might  have  been  re.
 tarded  by  about  a  fortnight  or  so.

 So  far  as  the  constructions  are  con-
 cerned,  I  think  our  buildings  are  very
 solid  and  they  compare  very  well  with
 the  foreign  Embassy  buildings.

 Shri  Inder  J.  Malhotra:  May  I  know
 whether  this  work  was  undertaken  by
 some  private  contractor  or  by  the
 CPWD?

 Shri  Anil  K.  Chanda:  It  is  a‘con-
 tractor’s  work.

 Shri  Ss.  M.  Banerjee:  In  view  of  the
 fact  that  recently  the  buildings  which
 are  being  constructed  in  Delhi  are
 going  up  like  a  skyscraper,  what
 positive  steps  are  being  taken  to  en-
 sure  the  safety  of  those  who  work
 under  the  contractors,  and  whether
 these  poor  workers  are  going  to  be
 paid  compensation  or  not?

 Shri  Anil  K.  Chanda:  I  do  not  un-
 derstand  this.  This  ig  a  solitary  in-
 stance.  It  is  an  honest  accident,  if  I
 may  say  so.  So  far  as  the  workers  are
 concerned,  they  will  get  financial  bene.
 fit  under  the  Workmen's  Compensa-
 tion  Act.

 Shri  5.  M.  Banerjee:  My  question
 has  been  misunderstood.

 Mr.  Deputy-Speaker:  That  ig  because
 he  enters  into  an  argument  while  ask-
 ing  questions.  What  has  a  skyscraper
 got  to  do  with  this?  He  should  direct-
 ly  put  the  question.

 Shri  है,  M.  Banerjee:  This  has  been
 endangering  the  life  of  workers.  So
 I  wanted  to  know  what  safety  mea-
 sures  are  evolved.

 Mr.  Deputy  Speaker:
 further  question  to  put?

 Shri  8.  M.  Banerjee:  I  want  to
 know  whether  adequate  safety  mea-
 sures  will  be’  taken.  I  say  this  be-
 cause  T  visited  the  place  and  the  build.
 ing  under  construction.  In  the  scaff-
 olding,  hamboos  have  been  used.  which
 crashed

 Has  he  any
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 Shri  Anil  EK.  Chanda:  It  is  not  a
 skyscraper.  The  work  of  concreting
 of  a  roof  was  going  on.  Such  an  ac-
 cident  might  happen  even  in  a  one-
 storey  building.  This  is  just  an  audi-
 torium  in  the  AIR  building.

 Shri  8.  M.  Banerjee:  Why  bamboos
 were  used  and  not  timber?

 Shri  Anil  K.  Chanda:  No.  bamboos
 were  used;  they  were  timeber  ballis,

 Transfer  of  C.P.W.D.  Staff

 *I94.  Shri  Tangamani:  Wil!  the
 Minister  of  Works,  Housing  and
 Supply  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  workers
 of  the  Central  Public  Works  Depart-
 ment  were  transferred  to  the  Rajas-
 than  Public  Works  Department  along
 with  the  works;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  many  of
 these  workers  were  transferred  back
 to  the  Central  Public  Works  Depart-
 ment;

 (c)  whether  all  such  workers  re-
 transferreq  to  the  Central  Public
 Works  Department  have  been  paid  ar-
 rears  of  interim  relief  granted  with
 effect  from  July,  957;  and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefore?

 The  Deputy  Minister  of  Works,
 Housing  and  Supply  (Shri  Anil  K.
 Chanda):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Yes,  Sir,

 (c)  and  (d)  The  information  js  be.
 ing  collected  and  will  be  placed  on
 the  Table  of  the  Sabha.

 Shri  Tangamani:  May  I  know  how
 many  workers  were  transferred,  in’
 the  first  instance,  to  Rajasthan,  and
 how  many  were  re-transferred  back
 to  C.P.W.D.,  Delhi?

 Shri  Anil  KE.  Chanda:  Certain
 works  were  transferred  to  the  Rajas-
 than  Government  under  the  provi-
 sions  of  the  States  Reorganisation
 Act.  Along  with  the  works,  all  the
 work-charged  people  were  also
 transferred  to  the  Rajasthan  Gov-
 ernment.  But  it  so  happened  that
 the  scale  of  salaries  of  our  people
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 are  higher  than  that  of  the  Rajas-
 than  officers,  and  they  found  it  diffi-
 cult  to  absorb  these  people.  So  they
 returned  these  personne]  back  to  us.
 We  took  back  only  the  permanent
 and  the  quasi-permanent  and  I  think
 the  numibtr  is  about  30  or  134,

 Shri  Tangamani:  May  I  know
 whether  these  34  workers  who  have
 been  re-transferred  and  who  are  en-
 titled  to  the  interim  relief  under.  the
 CPC  will  get  that  interim  relief  now?

 Shri  Anil  K  Chanda:  Yes,  Sir.
 They  are  entitled  to  it.  As  a  matter
 of  fact,  the  Rajasthan  -.Government
 has  already  asked  us  to  pay  on  its
 behalf  and  ajustments  will  be  made
 later  on.

 Shri  Tangamani:  May  I  know  what
 is  their  status  now  regarding  senio-
 Tity  and  other  things?

 Shri  Anil  K.  Chanda:  I  am  afraid
 I  cannot  go  into  the  details.  But  I
 should  think  that  the  temporary
 transfer  they  had  to  Rajasthan  would
 not  affect  their  interests.

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  questions
 are  over.  Is  there  any  other  hon.
 Member  who  wants  his  question  to
 be  taken  up?

 Shri  Raghunath  Singh:  For  the
 first  time  the  questions  have  been
 finished.

 Shri  Vidya  Charan  Shukla:  Ques-
 tion  No.  1177,  Sir.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Yes.

 Backward  Areas

 1177.  Shri  Vidya  Charan  Shukla:
 Will  the  Minister  of  Planning  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  the  term  “backward
 areas”  has  been  officially  defined  by
 the  Planning  Commission;  and

 (b)  if  so,  what  is  the  definition?
 The  Deputy  Minister  of  Planning

 (Shri  S.  N.  Mishra):  (a)  and  (b).
 The  Working  Group  on  Problems  of
 Regional  Development  is  current'y
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 engaged  in  the  study  of  problems
 relating  to  backward  areas  and  re-
 gional  development,  including  the
 determination  of  criteria  of  back-
 wardness  and  identification  of  back-
 ward  areas.

 Shri  Vidya  Charan  Shukla:  A  few
 days  back  the  hon.  Minister,  replying.
 to  a  question,  said  that  they  have  re-
 quested  the  States  to  map  out  their
 own  backward  areas  and  make  spe-
 cial  arrangements  therefor.  May  I
 know  if  this  matter  of  backward
 areas  has  been  left  to  the  States  for
 ever  or  whether  the  States  are  going
 to  be  bound  by  the  definition  pre-
 pared  by  the  Central  Government?

 Mr.  Deputy-Speaker:  That  was
 sufficiently  discussed  here.  That  has
 been  answered.

 Shri  Vidya  Charan  Shukla:  May  I
 know  whether  any  terms  of  refer-
 ence  have  been  prepared  for  the
 working  group  which  is  going  to  de-
 termine  this  definition  of  backward
 areas?

 Shri  8.  N.  Mishra:  Obviously,  ques-
 tions  relating  to  indices  of  the  levels
 of  living  and  development  in  those
 areas  constitute  the  terms  of  refe-
 rence—if  we  may  call  them  terms  of
 reference.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Great  con-
 cern  was  shown  here  when  several
 hon.  Members  but  questions  whether
 the  Central  Government  thinks  it
 necessary  to  lay  down  certain  criteria
 on  which  that  determination  might
 be  made  or  whether  it  would  leave
 it  to  the  State  Governments  to  do  as
 they  like,  in  which  case  the  criteria
 in  every  State  might  be  different.

 Shri  8.  N.  Mishra:  For  the  guid-
 ance  of  all  concerned,  this  Study
 Group  is  working  on  evolving  a  de-
 finition  of  and  the  criteria  for  back-
 wardness  which  may  be  useful  for
 the  demarcation  of  the  backward
 areas.

 Shri  Vidya  Charan  Shukla:  There
 is  obviously  a  discrepancy  between
 what  the  hon.  Minister  said  and  what

 CHAITRA  8,  883  (SAKA).  Oral  Answers  7858

 the  Deputy  Minister  says.  On  24th
 March,  the  Minister  said  that  various
 criteria  have  been  developed  and  sre
 being  developed.  I  want  to  know
 which  criteria  have  been  developed
 and  on  which  they  are  working.

 Shri  8.  N.  Mishra:  What  the  hon.
 Minister  said  that  day  was  that  for
 the  purposes  of  the  Third  Five  Year
 Plan  he  had  asked  the  States  to  in-
 dicate  the  areas  for  which  allocations
 have  to  be  made.  We  have  certain-
 ly  something  to  go  by.  It  is  not  as  if
 we  are  working  in  a  vacuum.  Since
 we  did  not  want  the  work  to  stop
 so  far  as  the  formulation  of  the  Third
 Five  Year  Plan  was  concerned,  we
 have  asked  them  to  go  on  the  basis
 of  the  available  data  and  do  some-
 thing.

 Shri  Harish  Chandra  Mathur:  From
 the  answer  given  by  the  hon.  Minis-
 ter  I  find  that  to  this  day  they  do
 not  know  what  backward  areas  are
 there  in  this  country.  May  I  know
 how  they  were  functioning  during
 the  First  and  Second  Plans  and  whe-
 ther  they  have  any  criteria  to  give
 any  incentive?  Have  they  done  any-
 thing  for  the  backward  areas  during
 the  First  and  Second  Five  Year
 Plans?

 Shri  8S,  N.  Mishra:  The  assumption
 is  not  correct  at  all.  We  have  al-
 ready  indicated  earlier  that  we  go  by
 certain  criteria,  namely,  the  per
 capita  income,  the  per  capita  con-
 sumption,  the  state  of  communica-
 tions,  the  relationship  between  popu-
 lation  and  employment  opportunities
 and  the  utilisation  of  productive  re-
 sources  and  all  that,  To  the  extent
 we  have  got  data  about  them.  we  are
 trylng  to  utilise  them.

 Shri  Harish  Chandra  Mathur:  For
 the  First  and  Second  Five  .Ycar
 Plans  which  were  the  areas  which
 they  considered  to  be  backward  and
 which  were  treated  ax  such’

 Shri  8.  N.  Mishra:  It  wil!  he  diffi-
 cult  for  me  to  Jay  the  entire  map
 just  now.
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 Shri  Pahadia:  May  I  know  whe-
 ther  any  special  provision  has  been
 made  for  the  development  of  these
 areas;  and,  if  so,  what  is  the  amount?

 Shri  8.  N.  Mishra:  I  made  it  clear
 that  we  have  requested  the  State
 Governments  to  indicate  to  the  Plan-
 ning  Commission  the  definite  provi-
 sion  made  for  the  Backward  areas
 and  we  are  awaiting  from  them  in-
 formation  in  this  respect.

 Shri  Chintamoni  Panigrahi:  May  I
 know  which  State  has  the  lowest  per
 capita  income  in  India?

 Shri  S.  N.  Mishra:  I  could  not
 hear  the  question.

 Shri  Chintamoni  Panigrahi:  It  was
 said  that  during  the  First  and  Se-
 cond  Plans  one  of  the  criteria  to  de-
 termine  the  backwardness  was  the
 per  capita  income..  May  I  know
 which  State  has  got  the  lowest’  per
 capita  income?

 Shri  s.  N.  Mishra:  All  these  things
 are  being  considered  by  the  Study
 Group,  I  would  not  like  the  House
 to  be  confronted  with  kaccha  figures.
 We  do  have  a  certain  idea  about
 this;  but  it  would  not  be  fair  to  the
 House  to  give  that  kind  of  thing.

 Shri  Raghunath  Singh:  Sir.  question
 No.  1196  regarding  Russian  Atlases
 may  be  answered.  It  is  an  important
 question.  (Interruptions).

 Mr,  Deputy-Speaker:  Is  the  hon.
 Minister  prepared  to  answer?  Even
 if  the  hon.  Member  is  absent,  if  the
 hon.  Minister  desires  to  answer  it,
 he  may  do  so.

 Shri  Sadath  Ali  Khan:  It  all  de-
 pends  upon  whether  you  ask  me  to
 answer.  It  you  ask  I  will  answer  it.

 Mr.  Deputy-Speaker:  That  is  why
 I  have  ‘asked  him.  I  cannot  compel
 him.  The  hon.  Member  is  not  present.

 Shri  Sadath  Ali  Khan:  When  the
 hon  Member  is  not  present  I  do  not
 want  to  answer.

 Shri  Tyagi:  Shall  I  take  it  that  the
 Minister  is  withdrawing  his  consent
 lo  reply?
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 Mr.  Deputy-Speaker:  So,  it  ap-
 pears.

 Shri  D.  C.  Sharma:  Sir,  question
 No.  1182,  may  be  answered.

 Mr,  Deputy-Speaker:  That  also
 will  depend  upon  the  willingness  of
 the  Minister.

 They  are  not  prepared  to  answer
 further  questions.  We  will  take  up
 the  Calling  Attention  notice.

 Shri  Harish  Chandra  Mathur:  Sir,  I
 have  a  submission  to  make.  While
 answering  the  question  regarding  the
 backward  areas,  we  find  that  only
 evasive  answers  have  been  given.  We
 have  always  been  trying  to  get  some
 information  from  the  hon.  Minister;
 but  we  have  never  been  able  to  get
 better  replies.  The  hon.  Minister
 says  that  he  could  not  go  into  details.
 Because  of  that,  will  he  lay  a  state-
 ment  on  the  Table  of  the  House  in-
 dicating  all  the  details,  the  areas
 which  they  have  considered  for
 special  incentive  and  special  treatment
 as  backward  areas  during  the  First
 and  Second  Five  Year  Plans?

 Shri  S.  N.  Mishra:  When  we  get  the
 information  from  the  States  and  also
 from  the  Study  Group  which  we  have
 constituted...

 Mr.  Deputy-Speaker:  As  soon  as  the
 facts  are  available  a  statement  may
 be  laid  on  the  Table  of  the  House.
 (Interruption).  Order,  order.

 Shri  Harish  Chandra  Mathar:  I
 am  not  talking  of  the  future.  I  am
 asking  about  the  areas  which  the
 Central  Government  has  treated  as
 backward  during  the  First  and  the
 Second  Five  Year  Plans.  I  only  want
 details  of  that.

 Mr  Deputy-Speaker:  That  will  be
 given.
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 WRITTEN  ANSWERS  TO
 QUESTIONS

 Sholapur  Spinning  and  Weaving
 Mills

 Shri  Rameshwar  Tantia:
 Shri  Pangarkar:
 Shri  Muhammed  Elias:

 Will  the  Minister  of  Commerce  and
 Industry  be  pleased  to  refer  to  the
 Teply  given  to  Unstarred  Question  No.
 4l]  on  the  14th  November,  960  and
 state:

 *1175.

 (a)  whether  Government  have  since
 considered  the  report  of  Investigation
 Committee  which  investigated  into
 the  affairs  of  the  Sholapur  Spinning
 and  Weaving  Mills;  and

 (b)  if  so,  the  decisions  taken  there-
 on?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhal  Shah):  (a)  and  (b).  The
 Report  of  the  Committee  is  still  under
 Government's  consideration.

 Fortiliser  Plant  at  Bombay

 *1176  {  Shri  Ram  Krishan  Gupta:
 Vv  Shri  Pangarkar:

 Wil  the  Minister  of  Commerce  and
 Industry  be  pleased  to  refer  to  the
 reply  given  to  Starred  Question  No.
 355  an  the  22nd  November,  960  and
 state:

 (a)  whether  the  agreement  for
 setting  up  fertiliser  plant  at  Bombay
 has  since  been  signed;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?

 The  Deputy  Minister  of  Commerce
 amd  Industry  (Shri  Satish  Chandra):
 (a)  Not,  yet.

 (b)  Does  not  arise.

 Chinese  Residents  in  Calcutta

 71182,  Shri  P.  C.  Borooah:  Will  the
 Prime  Minister  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Chinese  Consul!
 General  in  Calcutta  lodged  a  protest

 with  Indian  authorities  against  alleged
 maltereatmenit  and  prosecution  of
 some  Chinese  students  of  that  City;

 (b)  if  so,  what  are  the  precise  alle-
 gations;  and

 (c)  whether  the  accusation  is  cor-
 rect?

 The  Parliamentary  Secretary  to  the
 Minister  of  External  Affairs  (Shri
 Sadath  Ali  Khan):  (a)  to  (c).  The
 Chinese  Consul  General  at  Calcutta
 represented  to  the  West  Benga!  Gov-
 eTnment  against  orders  served  on
 certain  Chinese  nationals  to  quot
 India  and  consequent  arrest  of  a
 Chinese  under  the  Foreigners’  Act.

 Low  and  Middle  Income  Groups
 Housing  Schemes

 1183,  Shri  L.  Achaw  Singh:  Will
 the  Minister  of  Works,  Housing  and
 Supply  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  persons
 in  low  and  middle  income  groups  arc
 granted  loans  of  Rs.  8,000  and  20,000
 respectively  for  construction  of  their
 houses;

 (b)  whether  the  loanees  have  to  face
 considerable  difficulties  as  loans  are
 Riven  in  instalment  and  lot  of  time  is
 taken  in  the  completion  of  the  formali-
 ties;

 (c)  whether  the  loanees  in  the  low-
 income  group  find  it  difficult  to  build
 a  house  with  the  meagre  amount;  and

 (d)  whether  there  is  any  proposal  to
 raise  the  amount  of  loan  for  persons
 in  the  low-income  group?

 The  Deputy  Minister  of  Works,
 Housing  and  Supply  (Shri  Anil  K.
 Chanda):  (a)  Yes.

 (b)  Completion  of  certain  formal-
 ties  by  the  loanees.  and  release  of
 loans  in  suitable  instalments.  has  to
 be  insisted  upon  to  safeguard  Gov-
 ernment  interests  and  prevent  mia-
 use  of  funds.

 (c)  The  quamtum  of  loan-assistance
 admissible  under  the  Low  Income
 Group  Housing  Scheme  {s  conddered
 reasonable.
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 (d)  Does  not  arise  in  view  of  reply
 to  part  (c)  above.

 Magnesite  Refractory  Bricks

 #1188,  Shri  Narasimhan:  Will  the
 Minister  of  Commerce  and  Industry
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  quantity  of  magne-
 site  refractory  bricks  required  by  the
 iron  and  steel  projects  in  the  country
 during  the  Third  Five  Year  Plan
 period  has  been  estimated;

 (b)  the  total  quantity  for  which
 licences  have  been  issued  up  till  now
 for  production  of  magnesite  bricks;
 and

 (c)  whether  a  statement  will  be
 laid  on  the  Table  giving  the  names  of
 the  parties  to  whom  licences  have  so
 far  been  issued?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  2,55,400  tons  per  annum  for  all
 basic  bricks  including  magnesite  re-
 fractory  bricks.  It  is  open  to  the
 manufacturers  to  adjust  the  type  of
 basic  bricks  according  to  demand.

 (c)  A  statement  is  laid  on  the  Table
 of  the  House.  [See  Appendix  TV,
 annexure  No,  28).

 ‘Geophone’

 °498.  Shri  Ram  Krishan  Gupta:
 Will  the  Minister  of  Labour  and  Em-
 ployment  be  pleased  to  refer  to  the

 reply  given  to  Unstarred  Question  No.
 1  on  the  40  November,  960  and
 state:

 (a)  whether  Government  have  re-
 ceived  fuller  details  from  Soviet
 authorities  regarding  a  device  called
 “Gcophone”  capable  of  predicting  at

 least  six  hours  in  advance  8  blowout
 oO”  ren]  and  gas  which  is  a  great  threat
 to  miners;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?

 ‘The  Deputy  Minister  of  Planning
 and  Labour  and  Employment  (Shri
 L  N.  Mishra):  (a)  and  (b).  Govern-
 ment  are  in  correspondence  with
 Soviet  authorities  in  the  matter.  De-

 tails  are  not  yet  available.
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 Chemical  Manure  for  Tea  Industry
 #1195,  Shri  P.  0,  Borooah;  Will  the

 Minister  of  Commerce  and  Industry
 be  pleased  to  state:

 (a)  what  is  the  tota]  requirement
 of  chemical  manure  for  the  Indian  Tea
 Industry  for  ‘1961;

 (b)  whether  the  full  quantity  is  be-
 ing  made  available  to  the  industry:
 and

 (९)  if  not,  the  reasons  for  the  same?

 The  Deputy  Minister  of  Commerce
 and  Industry  (Shri  Satish  Chandra):
 (a)  to  (c).  The  question  will  be  ans-
 wered  by  the  Minister  of  Food  and
 Agriculture  on  a  subsequent  date.

 Russian  Atlases

 1196,  Shri  P.  G.  Deb:  Will  the
 Prime  Minister  be  pleased  to  state:

 Russian  atlases
 Chinese

 (a)  whether  any
 showing  Indian  territory  as
 were  bought  into  India;

 (b)  if  so,  whether  those  were  con-
 fiscated  under  the  Sea  Customs  Act;
 and

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  these
 Russian  atlases  were  circulated  in
 India  by  the  Russian  Embassy  re-
 cently?

 The  Parliamentary  Secretary  to  the
 Minister  of  External  Affairs  (Shri
 Sadath  Ali  Khan):  (a)  No  irstances
 of  copies  of  the  atlas  having  been
 imported  for  sale  or  distributing  in
 India,  have  come  to  Government's
 notice.

 (b)  Does  not  arise.

 (e)  Not  to  our  knowledge.

 Allocation  for  Handicrafts  during  the
 Third  Five  Pian

 “us  f  Shri  Ram  Erishan  Gupta:
 Vv  Shri  Rameshwar  Tantia:

 Will  the  Minister  of  Commerce  and
 Industry  be  pleased  to  state:

 (a)  what  is  the  final  allocation
 agreed  to  by  the  Planning  Commis-
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 gion  for  handicrafts  during  the  Third
 Five  Year  Plan;  and

 (b)  what  was  the  allocation  sug-
 gested  by  this  Ministry?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  and  (b).  The
 Planning  Commission  have  made  a
 tentative  allocation  of  about  Rs.  8
 cror@  for  handicrafts  in  the  Third
 Plan.  The  revised  plans  of  the  State
 Governments  and  the  central  pro-
 gramme  for  the  development  of
 handicrafts  in  the  Third  Plan  are  be-
 ing  examined  and  the  final  allocation
 wil]  be  decided  in  due  course.  The
 estimated  requirement  is  about  Rs.  12
 crores.

 Cement  for  Tea  Industry

 #1198,  Shri  P.  C.  Borooah:  Will  the
 Minister  of  Commerce  and  Industry
 be  pleased  to  state:

 (a)  what  is  the  total  requirement
 of  cement  for  the  Indian  Tea  Indus-
 try  for  ‘1961;

 (b)  whether  full  quantity  is  being
 made  available  to  the  industry;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Mannbhai  Shah):  (a)  to  (c).  A  state-
 ment  is  laid  on  the  Table  of  the
 House.  [See  Appendix  IV,  annexure
 No,  29).

 Indo-Pak,  Border  Incidents

 Will  the  Prime  Minister  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  details  of  the  Indo-Pakistan
 border  incidents  which  have  taken
 place  so  far  during  the  year  1960-61;

 (b)  the  extent  of  damage  to  life  and
 property;  and

 (९)  the  teps  takeg  by  Government
 in  the  matter?

 The  Prime  Minister  and  Minister  of
 External  Affairs  (Shri  Jawaharial
 Nehru):  (७)  and  (b).  Details  of  bor-
 der  incidents  upto  October,  960  have
 already  been  supplied  to  the  House.
 A  statement  showing  details  of  border
 incidents  for  the  period  November,
 960  to  February  I96]  is  laid  on  the
 table  of  the  House.  [See  Appendix
 IV,  annexure  No,  30].

 (c)  Action  taken  by  the  Government
 as  regards  these  border  incidents  is
 mentioned  in  column  5  of  the  state-
 ment.  Besides  this,  these  incidents
 are  also  taken  up  at  the  monthly
 meetings  of  the  District  Officers  and
 the  Sector  Commanders  as  provided  in
 the  “Ground  Rules”.

 Streptomycin

 2469.  Shri  Pangarkar:  Will  the
 Minister  of  Commerce  and  Industry
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  assessment  as_  to
 the  present  and  future  requirements
 of  streptomycin  has  been  made;  and

 (b)  if  so,  the  result  thereof?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manobhai  Shah):  (a)  Yes.

 (b)  The  current  demand  for  strepto-
 mycin  and  dihydrostreptomycin  —  is
 estimated  at  00  tons,  per  annum.
 The  requirement  at  the  end  of  the
 Third  Five  Year  Plan  is  estimated  to
 be  about  50  to  200  tons.  per  annum.

 Hindustan  Insecticides  Ltd.

 2470.  Shri  Vasudevan  Nalr:  Will  the
 Minister  of  Commerce  and  Industry
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  are  possibilities
 to  increase  prdéduction  in  the  Hindustan
 Insecticides  Ltd;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the
 demand  for  intermediate  products
 manufactured  there.  such  as  Mono-
 chloro  Benzene,  Chloral  and  Dichloro
 Benzene  is  going  up;  and

 (c)  if  so,  whether  there  is  any  plan
 to  Increase.  their  production?
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 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  Yes.

 (9)  In  the  recent  past  there  has
 been  an  increase  in  the  enquiries  re-
 garding  sale  of  Monochloro  Benzene,
 Chloral  and  para  Dichloro  Benzene.

 ‘The  supplies  however  are  limited  to
 the  quantities  surplus  to  the  require-
 ments  of  manufacturing  DDT.  There
 is  negligible  demand  for  Ortho-
 Dichloro  Benzene.  द

 fc)  The  plang  are  being  formulated
 on  the  basis  of  figures  of  requirements
 of  DDT  and  other  intermediate  pro-
 ducts  estimated  by  the  Development
 Wing.

 Paper  Mili  at  Nangal
 247i.  Shri  Daljit  Singh:  Will  the

 Minister  of  Commerce  and  Industry
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  any  proposal]  to
 set  up  a  paper  mill  at  Nangal  in
 Punjab;  ana

 (b)  if  so,  the  details  thereof?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhal  Shah):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 Black-Listing  of  Contractors  in  Orissa

 RATZ.  Shri  Kumbhar:  Wil!  the  Minis-
 ter  of  Works,  Housing  and  Supply  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  a  black-list  register  for
 the  contractors  involved  in  misuse  of
 Government  money  and  materials  for
 construction  of  buildings  and  other
 projects  in  Orissa  State  is  being  main-
 tained  there;  and

 (b)  if  so,  the  number  of  such  cases
 during  the  Second  Five  Year  period  so
 far  in  that  State,  district-wise?

 The  Minister  of  Works,  Housing  and
 Supply  (Shri  हू.  0.  Reddy):  (a)  and
 ‘b).  Inform&ffon  is  being  collected.

 Unemployed  in  Delhi

 2473.  Shri  D.  ए  Sharma:  Will  the
 Minister  of  Labour  and  Employment
 be  pleased  to  state:
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 (a)  the  comparative  figures  of  the
 registered  unemployed  during  the
 fourth  quarter  of  960  in  Delhi;  anc

 (b)  the  number  of  unemployed
 graduates,  intermediates  and  matricul-
 ates  registered  during  the  same  period?

 The  Deputy  Minister  of  Labour
 (Shri  Abid  Ali):  (a)

 Month  No.  of  registrations effected  during  the  month
 (all  categories)

 I  2

 960
 October  5,607
 November  6,687
 December  7857

 (b)  है
 _

 Category  No.  of  registrations  of
 educated  applicants

 during  the  quarter  Oct-
 Dec.  1960,%

 I  2

 Graduates  7,20§
 Intermediates  703
 Matriculates  5,804,
 Total  :  7,772

 *Monthly  figures  are  not  available.

 Review  ef  Punjabi  Books  by  All  India
 Kadio

 2474.  Shri  D.C.  Sharma:  Will  the
 Minister  of  Information  and
 Broadcasting  be  pleased  to  state:

 (8)  how  many  Punjabi  Books  were
 reviewed  by  All  India  Radio  in  1960;
 and

 (b)  how  many  of  these  books  were
 by  Indian  authors  and  how  many  by
 Pakistani  authors?

 The  Minister  of  Information  and
 Broadcasting  (Dr.  Keskar):  (a)  and
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 (b).  Twenty-four  Punjabi  books  by
 Indian  authors  @nd  one  by  a  Pakistani
 author  were  teviewed  over  All  India
 Radio  in  fpeo.

 बस्तियों  में  सरफा  3  दुष्धनों  फा  दिया

 जाना  *

 २४७५.  श्री  मग  बदन :  क्या  निर्माण,
 रावत  ग्रौर  मंभरण  मंत्री  २१  दिसम्बर,

 १६६०  के  अतारांकित  प्रब्न  संख्या  २१६०
 के  उत्तर  के  संबध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि:

 (क)  सरकारी  बस्तियों&में  बनाई  गई

 किन्तु  खाली  पड़ी  हुई  सरकारी  दुकानों  को  देने
 के  बारे  में  इस  बीच  क्या  प्रगति  हुई  है  ;  शौर

 (ख)  इन  सब  दुकानों  में  कब  तक

 कारोबार  शुरू  हो  जान  की  संभावना  है  ?

 निर्माण,  'प्रावास  बौर  संभरण  मंत्री  (श्री
 Wo  Wo  ter)  :  (क)  '  दवईमगर,  लक्ष्मीबाई

 नगर,  नेताजीनगर,  नोरोजीनगर  शौर  मोती-

 बाग-!  में  १६३  दूकानें  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका

 द्वारा  पहले  ही  दी  जा  चुकी  है  शौर  शाद  है
 कि  इन  बाजारों  में  बाकी  दूकानें  भी  शीघ्र

 ही  दे  दी  जायेंगी  ।

 मोतीबाग---  २.  श्रीनिवासपुरी  ,  प्रौर

 ऐंड्रयूजगंज  में  बने  बाजारों  का  नियंत्रण  भी
 दिल्ली  नगर  निगम  ने  नहीं  संभाला  है  प्रौर
 इन  बाजारों  में  टूकानों  के  दिये  जाने  में  कुछ
 समय  लगने  की  संभावना  है  1

 (ख़)  जिन  मोगों  ने  दूकानों  का  कब्जा
 ले  लिया  है,  उन्होंते  अपना  कारोबार  शुरू  कर

 दिया  है  और  बाकी  दूकानों  में  कारोबार

 उसके  बाद  शुरू  होगा,  जत  कि  नियतभागी

 (ऐलौटी)  उनका  कब्जा  ले  लें।  ।

 Wateh  Factory  in  Punjab

 Shri  Ajit  Singh  Sarhadi
 Will  the  Minister  of  Commerce  and

 Industry  be  pleased  to  state:
 (a)  whether  the  Punjab  Govern-

 ment  has  approached  the  Central
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 Government  for  setting
 factory  in  the  State;  and

 (b)  if  so,  the  decision  taken  there-
 on?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubkai  Shah):  (a)  and  (b).  Four
 Small  Scale  units  from  private  parties
 in  Punjab  State  for  manufacture  of
 watches  (with  an  initial  capacity  of
 12,000  watches  per  year  each)  have
 been  approved  by  Government.

 up  watch

 Solvent  Extraction  Plants

 2477  /  Shri  हि,  C.  Majhi
 1  Shri  Subodh  Hansda

 Will  the  Minister  of  Commerce  and
 Industry  be  pleased  to  state:

 (a)  the  names  of  the  leading  firms
 whose  schemes  for  manufactude  of
 continuous  type  of  solvent  extraction
 plants  have  been  approved;  and

 (b)  when  these  plants  are  expecicd
 to  be  established  and  start  production?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhal  Shah):  (a)  The  schemas  of
 the  following  parties  have  been  ap-
 proved  by  Government :—

 qd)  M/s.  Walchandnagar  =  Indus-
 tries  Ltd,  Construction  House,
 Ballard  Estate,  Bombay-!.

 (2)  M/s.  Larsen  and  Toubro  Lid.,
 I.  C.  House,  Dougal!  Road,
 Ballard  Estate,  Bombay-!.

 (3)  M/s.  Vasant  Industrial  and
 Engg.,  Works,  470-71,  Worl
 Road,  Bombay-!8.

 (4)  M/s.  Amociatéd  Cement  Con.
 Ltd.,  Cement  House.  121,
 Queen's  Road,  Bombay-!.

 (5)  M/s.  Oi]  Corporation  of  India
 Private  Ltd,  Bansamandi.
 Kanpur,  U.P.  State.

 (हैं)  M/s  Schantung  Agencies,
 26A,  Ezra  Mansions,  10,  Gov-
 ernment  Place  Eaat.  Cal-
 cutta-].

 (7)  M/s.  Scindia  Workshop
 (Private)  Ltd.  Dockyard
 Road,  Mazagaon,  Bombay-i0.
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 (b)  The  first  five  firms  have  gone
 into  production,  the  remaining  two
 firms  are  likely  to’  go  into  production

 -by  the  end  of  1961.

 अम्पारन  जिले  में  विस्थषपित  ष एक्तियों  के
 लिये  टेकमिकल  सकल

 avec.  श्री  विभूति  fia:  क्‍या

 पुनर्वास  तथा  ETT ANY A  मंत्री  यह
 बताने  की  कृप  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  चम्पारन  जिले
 में  जो  विस्थापित  व्यक्ति  बसाये  गये  हैं  उने  के
 नये  कोई  टेक्निकल  स्कूल  नहीं  चलाया  जा

 ्हा;  प्रौर

 (छा)  यदि  हां,  तो  क्या  कोई  ऐसा  स्कूल
 <ोला  जायेगा  अ्ौर  कहां  पर  ?

 पुनर्वास  उपमं  Ti  (ो पू०  बो  नास्फर  )  :

 (क)  अर  (ख).  जी  नहीं  ।  एक  पोलिटे-
 कनिक  संस्था  मोतीहारी  जिला  परभ्पारन  में
 राज्य  सरकार  के  उद्योग  विभाग  द्वारा  चलाई
 जा  रही  है  ।  जिसमें  विस्थापितों  के  लिये
 स्थान  आरक्षित  रख  दिये  गये  हैं  ।

 Naga  Rebels

 2079,  Shri  Raghunath  Singh:  Will
 the  Prime  Minister  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Naga  village  guards
 who  were  co-operating  with  the  ad-
 ministration  had  an  encounter  with
 Naga  hostiles  on  the  l6th  Januacy,
 96]  ten  miles  from  Kohima  and
 many  fire-arms  and  important  letters
 were  found;  and

 (b)  if  so,  the  details  of  the  incident?

 The  Prime  Minister  and  Minister  of
 External  Affairs  (Shri  Jawaharlal
 Nehra):  (a)  and  (b).  On  the  60
 January,  1961,  a  Village  Guard
 petro]  from  Kohima  had  an  encounter
 with  approximately  5  hostiles  in  an
 area  four  miles  North-East  of  Kohima.
 The  Village  Guards  opened  fire  but
 the  hostiles  managed  to  escape.  In
 the  encounter,  three  hostiles  were
 wounded.  Two  of  them  are  reported
 to  have  died  subsequently.  The  Vil-
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 lage  Guards  captured  six  rifles,  one
 muzzle-loading  gun,  some  ammunition
 and  documents.  .

 C.P.W.D.  Workcharged  Staff  in  West
 Bengal

 2480  Shri  Tangamani:  Will  the  Min-
 ister  of  Works,  Housing  and  Supply
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  many
 workcharged  staff  of  the  Central
 P.W.D.  were  transferred  along  with
 the  works  from  the  West  Bengal
 P.W.D.:

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  service
 rendered  by  such  staff  under  the  State
 P.W.D.  has  been  counted  for  purposes
 of  seniority,  confirmation  etc.;

 (c)  if  so,  whether  it  is  a  fact  that  the
 benefit  of  State  P.W.D.  service  is  not
 being  given  for  purposes  of  pension
 and  gratuity;  and

 (d)  if  so,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  Works,  Housing
 and  Supply  (Shri  K.  C,  Reddy):  (a)
 Yes.

 (b)  Yes.

 (c)  and  (d).  The  matter  is  under
 consideration.

 Uniforms  to  Workcharged  Staff  of
 C.P.W.D.

 248l.  Shri  Tangamani:  Will  the
 Minister  of  Works,  Heusing  and  Sup-
 Ply  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  cer-
 tain  categories  of  workcharged  staff
 of  the  C.P.W.D.  are  provided  with
 uniforms:

 (b)  if  so,  whether  they  are  paid
 washing  allowance;  and

 (९)  if  not,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  Works,  Housing  and
 Supply  (Shri  E.  C.  Reddy):  (a)  Yes.

 (b)  Yes.  Orders  sanctioning  wash-
 ing  allowance  have  recently  been
 issued  on  the  basis  of  the  Pay  Com-
 mission's  recommendations.

 (c)  Does  not  arise.
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 ह प्राण -उ दण्डी

 २४८२.  शी  विभूति  मिथ :  क्या  प्रधान

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  भारत  सरकार  ने  रूआण्डा-उरुण्डी

 के  विषय  में  क्या  रुख  ग्रख्तियार  किया  हैं;  प्रौर

 (ख)  इसका  पूर्ण  विवरण  क्या  है  ?

 प्रधान  सत्र!  लया  बेबेधिए  =.  मंत्री

 1६18  जवाहरलाल  नटर)  (क)  शौर  (खि).

 सयुक्‍त  राष्ट्र  के  द्वासनादेश  [मिन्डेंट )  के
 ग्रन्तगत  रूआान्‍्डा-उरुण्डी  का  प्रशासन  न्यस्त
 प्रदेश  ट्रस्ट  टेरीटरी)  के  रूप  में  बेल्जियम
 द्वारा  किया  जाता  है  ।  भारत  सरकार  इसके
 शीघ्र  ही  स्वाधीन  हो  जाने  की  प्रतीक्षा  करती

 है  भौर  यह  श्ादा  करती  है  कि  चुनाव  करने
 के  लिए  उचित  हालतें  संयुक्त  राष्ट्र  की  देख-
 रेख  में  पैदा  की  जा  सकती  हैं।  तब  तक  के

 लिए  भारत  सरकार  इस  पर  जोर  देगो  कि
 प्रशासक  देश  (एडमिनिस्टरिंग  पावर)  की

 यह  जिम्मेदारी  है  कि  वह  सपुक्त  राष्ट्र  चार्टर
 झौर  उसके  शासनादेश  के  भ्रनुसार  कार्य  करे  ;
 सरकार  इसके  लिये  विशेष  रूप  से  मजग  है
 कि  संयुक्त  राष्ट  की  स्वीकृति  के  बिना  रूभरानडा-
 उरुण्डी  के  भविष्य  के  बारे  में  कौई
 एकतरफा  कार्रवाई  न  की  जाये  घौर  इसके
 लिए  गो  कि  इस  प्रदेश  को  हथियार  जमा  करने
 या  हथियारबन्द  फौजें  इकटठी  करने  के  लिये

 भवडे  के  रूप  में  इस्तेमाल  न  किया  जाए  सिवाए
 इसके  कि  जब  ऐसा  करना  विधि-ज्यवस्था
 बनाए  रखने  के  उहेश्य  से  प्रनिवार्य  ही  न  हो
 जाए  ।

 Co-operative  Industrial  Estates  in
 Ladhiana

 2483.  Sbri  D.  C.  Sharma:  ह. 411 ह  the
 Minister  of  Commerce  and  Industry
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Indus-
 trialists  in  Laodhiana  (Punjab)  have
 started  building  Industrial  Estates  on
 co-operative  basis:  and

 (b)  if  so,  whether  any  technical
 advice  or  any  other  aid  is  being  given
 to  this  co-operative  enterprise?

 The  Minister  of  Industry  (85H
 Manobhai  Shah):  (a)  and  (b).  Some
 Industrialists  of  Ludhiana  District  are
 contemplating  to  start  an  Industrial
 Estate  in  Jogiana  Village  as  a  joint
 venture.  This  is  not  on  co-operative
 basis.  The  Industrialists  have  pre-
 pared  a  plan  which  is  being  scruti-
 nised  by  the  Town  Planner,  Punjab
 Government.  After  the  plan  has
 bee  approved,  a  detailed  scheme
 would  be  submitted  to  the  Goveri-
 ment  for  technical  approval.  All
 possible  facilities  would  be  afforded  to
 this  industria]  estate  when  it  comes
 up.

 Reid  Chest  Hospital  at  Shillong

 2484.  Shri  P.  C.  Borooah:  Will  the
 Minister  of  Rehabilitation  and  Mine-
 rity  Affairs  be  pleased  to  stam:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  grant
 hag  been  made  to  Assam  Government
 for  the  purchase  of  equipment  for  the
 New  T.B.  Ward  for  Displaced  Persons
 in  the  Reid  Chest  Hospital  at  Shillong;
 and

 (b)  if  ad,  how  much?

 The  Deputy  Minisier  of  Rehabilita-
 tion  (Shri  P.  8.  Naskar):  (a)  amet).
 Yes.  A  grant  of  Rs.  7,000  has  been
 sanctioned  for  the  provision  of  cquip-
 ment  and  water  supply  in  the  new
 T.B.  Ward  at  the  Reid  Chest  Hospital,
 Shillong.

 Development  of  Industries  in  U.P.

 2485,  .
 Shri  Kallka  Singh:

 ‘Shri  Sarja  Pandey:

 Will  the  Minister  of  Commerce  and
 industry  be  pleased  to  state:

 (a)  the  amoufits  of  Centra!  assiat-
 ance  authorised  so  far  during  the
 Second  Five  Year  Plan  period  for
 development  of  different  Industries  in
 UP.  State;

 (b)  whether  U/P.  Government  has
 indicated  to  the  Central  Government
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 the  special  necessities  of  certain  back-
 ward  areas  in  U.P.;  and

 (c)  if  so,  what  are  the  areas  and
 help  given  to  them?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)

 Name  of  Industry  Amount  Amounts  sanc-
 of  Central  tioned  allocated
 assistance  for  :960-6I
 sanctioned
 during  the
 first  4  year:
 of  the  Se-
 cond  Plan
 (vig.  1956-
 §7  to  I9-
 59-60)

 fs

 Large  &  Medium  110°76  60:°74(Sanctioned)
 Industries

 (Re.  in  Lakhs)

 Co-operative  Sugar
 Factories  38:00  22-00(Allocated)

 Smal  Scale  In-
 dustrics  251-80  56-oo(  Allocated)

 Sericulrure  30°86  2:+26(Sanctioned)
 Handicrafts  28-r5  45-o4(Sanctioned)
 Handloom  Indus-

 try  I97°84  45:00(allocated)
 Industrial  Batates  65-68  (25°00  (allocated)  §
 Khadi  and  Village

 Industries.  ry  I33°68  77°92(allocated)

 (b)  Yes,  Sir.”

 (९)  l.  Five  Industrial  Estates  have
 been  sanctioned  for  backward  areas
 in  the  U.P.  and  these  Estates  will  be
 located  at  Deoria,  Basti,  Bijnore,  Etah
 and  Jhansi.

 2.  The  following  schemes  have  been
 sanctioned  for  the  development  of
 small  scale  Industries  in  certain  back-
 ward  and  underdeveloped  areas  of
 ULP.:

 (i)  Training-cum-production  Cen.
 tres  in  areas  of  Community
 Development  Blocks  in  U.P.

 (ii)  Model  wire  netting  centres
 at  Varanasi.

 (iii)  Three  mobile  —  blacksmithy
 units  one  each  at  Varanasi,
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 Faizabad  and  Gorakhpur.

 (iv)  Three  mobile  carpentry  units
 ance  each  at  Varanasi,  Faiza-
 bad  and  Gorakhpur.

 (ए)  Pilot  centre  for  footwear.

 3.  A  scheme  for  organising  the
 Woollen  Carpet  Industry  at  Mirzapur
 and  Bhadohi  submitted  by  the  U.P.
 Government  was  approved  and  is
 under  implementation.

 Export  and  Import  Licences

 2486,  Shri  Aurobindo  Ghosal:  Will
 the  Minister  of  Commerce  and  Indus-
 try  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  firms  have  been
 black-listed  for  indulging  in  mal-
 practices  in  obtaining  export  and  im-
 port  licences  in  1960;  and

 (b)  if  so,  how  many  and  what  are
 their  names?

 The  Minister  of  Commerce  (Shri
 Kanungo):  (a)  Yes,  Sir.

 (9)  aw.  It  has  not  been  the  usual
 practice  to  publicize  their  names.

 Pay  Seales  in  Government  Presses

 ‘2487,  Shri  Muhammed  Elias:  WH!
 the  Minister  of  Works,  Housing  and
 Supply  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  recommendations  of
 the  Pay  Commission  have  been  im-
 plemented  fully  in  his  department;

 (b)  whether  the  pay  scales  in  Gov-
 ernment  presses  in  different  places  are
 the  same;

 (c)  whether  the  pay  scales  of  Store
 Keepers  of  Delhi  and  Santragachi
 Government  presses  are  the  game;
 and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  Works,  Housing  and
 Supply  (Shri  K.  C.  Reddy):  (a)  to  (०).
 It  is  presumed  that  part  (a)  relates  to
 the  Printing  and  Stationery  Depart-
 ment,
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 The  recommendations  of  the  Central
 Pay  Commission  (1957-59)  which  have
 been  accepted  by  the  Government  of
 India  and  are  applicable  to  the  Print-
 ing  and  Stationery  Department,  in-
 cluding  the  pay  scales  of  various  cate-
 gories  of  employees  of  Government
 Presses,  have  been  implemented.  The
 pay  scales  of  various  posts  in  Gov-
 ernment  Presses  are  the  same  irres-
 pective  of  the  place  where  the  Press
 is  located.  There  is  no  Government
 of  India  Press  at  present  at  Santra-
 gachi.  Only  a  Wing  of  the  Govern-
 ment  of  India  Press,  Calcutta,  is
 functioning  there  and  an  Upper  Divi-
 sion  Clerk  Incharge  (Stores)  looks
 after  the  Stores  there.  The  revised
 scale  of  pay  of  this  Upper  Division
 Clerk  Incharge  (Stores)  is  the  same
 as  in-  other  Government  of  India
 Presses.  There  is  no  post  at  present
 of  General  Store-keeper  in  the  Santra-
 gachi  Wing.

 (d)  Does  not  arise.

 Refugees  from  Tibet  in  N.E.F.A.

 2488.  Shri  P.  C.  Borooah:  Will  the
 Prime  Minister  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  large
 number  of  Tibetan  refugees  have  en-
 tered  the  N.E.F.A.  region  recently;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  the  steps  taken  to  give  asylum
 to  them?

 The  Prime  Minister  and  Minister
 of  External  Affairs  (Shri  Jawshartal
 Nehru):  (a)  The  number  of  Tibetan
 refugees  who  entered  N.E.F.A.  during
 the  month  of  December,  960  and  up-
 to  14th.  January,  96l,  upto  which
 date  figures  are  available,  is  86]  and
 463  respectively.

 (b)  and  (c).  The  Tibetan  refugees
 have  been  coming  to  India  in  view  of
 the  disturbed  conditions  in  their  own
 country.  On  entry  into  N.E.F.A.  the
 refugees  are  dis-armed  and  given
 essential  medical  aid.  They  are  pro-
 vided  with  rations  and  shelter  and
 are  evacuated  to  a  central  location  in
 the  Division  for  dispersal  to  a  select-
 ed  rehabilitation  site  or  camp  Those

 among  them  who  are  skilled  workers
 and  craftsman  are  found  suitable  em-
 ployment  to  pursue  their  trade.  Un-
 skilled  workers  are  found  employ-
 ment  on  road  projects  and  as  mule-
 teers.  A  small  number  is  being
 settled  on  land.

 Value  of  Work  done  by  Departmental
 Agencies  and  Contractors

 f  Shri  L.  Achaw  Singh: 2489.
 .  Shri  Kumbbar:

 Will  the  Minister  of  Works,  Housing
 and  Supply  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  value  of  work  done
 through  departmental  agencies  and
 value  of  work  done  through  contrac-
 tors  during  1959-60  and  1960-61  in  the
 central  sector;  and

 (b)  the  number  of  contractors
 blacklisted  so  far  and  the  reason
 therefor?

 The  Minister  of  Works,  Housing  and
 Supply  (Shri  हैं,  C.  Reddy):  (a)

 Year  Value  of  work  =  Value  of  work
 executed  th-  =  executed  th-
 rough  depart-  rough  contrac-
 mental  agencies  tors

 Rs.  Rs.

 1959-60  (3.03,71.791  —78,55.37,679
 1960-61

 (Upto  end of  Jan
 *6I)  1195:66.969  13,17,98,242

 (b)  Twelve  contractors  of  the  Cen-
 tral  Public  Works  Department  have
 been  blacklisted  for  doing  substand-
 ard  work,  unauthorised  disposal  of
 Government  materials  etc.

 Industrial  Estates  in  Andhra  Pradesh

 2490.  Shri  Rami  Reddy:  Wil)  the
 Minister  of  Commerce  and  Industry
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  In-
 dustrial  Estates  at  Sanatnagar,  Visha-
 kapatnam,  Vijayawada,  Samalkot  and
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 Nandyal  in  Andhra  Pradesh  are  being
 expanded;

 (b)  what  is  the  cost  of  each  of  the
 programmes  at  these  Estates  as  per
 the  original  estimates;

 (c)  what  ig  the  cost  of  the  expand-
 ed  programme;

 (d)  whether  the  State  Government
 have  requested  the  Centre  to  approve
 the  sanction  the  increase  outlay  on
 these  schemes;  and

 (e)  if  so,  the  action  taken  in  the
 matter?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  Only  the  Indus-
 trial  Estates  at  Sanatnagar,  and
 Vijayawada  were  expanded  during
 the  course  of  the  Second  Five  Year
 Plan.

 (b)  The  cost  of  the  estates  as  ap-
 proved  by  the  Centre  is  as  under:

 Rs.  in  lakhs
 t.  Sanatnagar  20°00
 2.  Vishakapatnam  20°00
 3.  Vijayawada  20°00
 4.  Samalkot  7°00
 5.  Nandyal  3°00

 Total  70°00

 (c)  The  cost  of  the  expanded’  pro-
 gramme  of  the  Industrial  Estates  is
 given  below:

 Rs.  in  lakhs

 I,  Sanatnagar  47°47
 2.  Vijayawada  2°33

 ‘Total  4  80  7

 (d)  Yes.
 (९)  The  Andhra  Pradesh  Govern-

 ment  along  with  other  State  Govern-
 ments  have  been  informed  that  no
 extra  funds  could  be  made  available
 from  the  Centre  for  the  purpose  of
 expansion,  They  have  been  advised
 to’  mect  the  increased  outlay  by  ad-
 justment  within  their  over-all  Annual
 Plan  Ceilings.

 Loans  to  Cooperative  Societies
 2491,  Shri  Rami  Reddy:  Will  the

 Minister  of  Commerce  and  Industry
 be  pleased  to  state:
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 (a)  whether  the  State  Government
 of  Andhra  Pradesh  has  recently  sent
 a  scheme  for  giving  working  capital
 loans  to  primary  co-operative  societies
 from  cess  funds;

 (b)  if  so,  the  reaction  of  the
 Centre;

 (c)  action  taken  in  the  matter  by
 the  Centre;  and

 (d)  what  is  the  Cenhfral  assistance
 received  by  the  State  in  the  matter?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  Yes,  Sir,  in  res-
 pect  of  Co-operative  Societies  in  a  few
 districts,

 (b)  to  (d).  Matter  is  still  under
 consideration.

 Central  Drug  Research  Institute,
 Lucknow

 2492.  Shri  D.  C.  Sharma:  Will  the
 Minister  of  Commerce  and  Industry
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  any  proposal
 to  coordinate  the  activities  of  the
 Central  Research  Institute,  Lucknow
 and  the  Central  Drug  and  Medicine
 Plant  at  Rishikesh;  and

 (b)  if  so,  the  details  of  the  same?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manobhai  Shah):  (a)  and  (b).  There
 is  No  proposal  at  present  to  coordinate
 the  activities  of  the  Central  Drug  Re-
 search  Institute,  Lucknow  and  the
 proposed  Antibiotics  Plant  at
 Rishikesh.

 Manufacture  of  Tractor

 Shri  Bishwanath  Rey:
 2483  /  Shri  Aurobindo  Ghosal:

 Shri  Mahammed  Elias:

 Will  the  Minister  of  Commerce  and
 Industry  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  firm  has  applied
 fer/obtained  a  licence  to  set  up  a  new
 factory  for  the  manufacture  of  trac-
 tors;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?
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 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  and  (b).  The
 following  are  the  details  of  schemes
 licensed  under  the  Industries  (Deve-
 lopment  and  Regulation)  Act,  1951
 for  the  manufacture  of  agricultural
 tractors

 Name  of  the
 firm

 Details  of  Licence

 t.  M'S.  Goodearth  Licensed  for  manu-
 '(Co.,  New  Delhi  facture  of  2,000  Nos.

 per  annum  of  ‘Eicher’
 tractors  in  12—  8
 DBHP  and  20—30
 DBHP  ranges.  Loca-
 tion:  Punjab.

 2.  M’S.  Mahindra  Licensed  for  manufa-
 and  Mahindra  ture  of  3500  Nos.
 Ltd.,  Bombay.  per  annum  of  David

 Brown  tractors  in
 t2---I8  DBHP,  20—30
 DBHP  and  35  &  above
 DBHP  ranges.  Loca
 tion:  Maharashtra.  The
 firm  have  reported  that
 their  collaboration  with
 the  U.K.  Company  has
 fallen  through  and  they
 are  negotiating  with
 other  foreign  companies
 for  technical  collabora-
 tion.

 3.  M:S.  Amalgam-  Licensed  for  manufac”
 tions  (P)  ftd.,  ture  of  3500  Nos.  एटा
 Madras.  annum  of  Ferguson

 tractors  in  (20--30
 DBHP  and  35  &  above
 DBHP  ranges.  Loca-
 tion:  Madras.

 4.M_S.  Tractors  Lincesed  for  manufacrur®
 &  Bulldozers  —  of  .000  Nos,  per  annum
 (P)  Ltd,  of  Zetor  tractors  in  34
 Bombay.  &  above  DBHP  range.

 tion:  Gujarat

 Besides  there  one  more  applica-
 tion  under  the  Industries  (Develop-
 ment  and  Regulation)  Act,  95l  for
 the  manufacture  of  agricultural  trac-
 tors  is  at  present,  under  consideration.

 Jute  Mill  in  Assam

 M94.  Shri  Indrajit  Gupta:  Will  the
 Minister  of  Commerce  and  Industry
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  new  Jute  Mill  is  to
 be  established  on  a  cooperative  basis
 at  Silghat,  Assam;  and

 (b)  the  details  of  the  scheme?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhai  Shab):  (a)  and  (b).  An
 application  for  an  industrial  licence:
 for  this  purpose  has  been  approved  by
 Government.  The  proposed  jute  mill
 will  have  an  installed  capacity  of  50
 Jooms  for  the  manufacture  of  gunny
 bags  and  hessian  products.

 Plan  Expenditure  in  Madras  State

 2495.  Shri  Tangamani:  Wil]  the
 Minister  of  Planning  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  the  amount  set  apart
 for  Madras  State  for  the  Second  Five
 Year  Plan  has  been  spent  in  full;

 (b)  if  not,  what  is  the  shortfall;

 (c)  whether  the  expenditure  re-
 quired  for  the  completion  of  the
 Second  Five  Year  Plan  Schemes  for
 Madras  State  will  be  provided  in  the
 Third  Five  Year  Plan;  and

 (d)  if  so,  whether  a  statement  will
 be  laid  on  the  Table  giving  the
 details?

 The  Deputy  Minister  of  Planning
 (Shri  8S,  N.  Mishra):  (a)  and  =  (b).
 Figurey  of  actual  expenditure  are  not
 yet  available.

 (c)  and  (d).  Statement  indicating
 the  details  furnished  by  the  Govern-
 ment  of  Madras  for  the  final  report
 on  Third  Plan  is  laid  on  the  Table  of
 the  House,  [See  Appendix  IV,  annex-
 ure  No.  31].

 Employment  of  Educated  Persons

 ‘2406.  Shri  Tangamani:  Will  the
 Minister  of  Labour  and  Employment
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  more  educated  regis-
 tered  unemployed  were  employed
 during  the  second  half  of  960  as
 compared  to  the  first  half;  and

 (b)  if  so,  the  number  in  each  state?

 The  Depaty  Minister  of  Labour
 (Shri  Abid  All):  (a)  Yea
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 (b).  *  The  Deputy  Minister  of  Commerce
 and  Industry  (Shri  Satish  Chandra):

 State  No.  of  placements  of  (a)  KERALA
 MADRAS

 educated*  appli-
 cants  during  Quantity  Estimated*  Quantity

 —- te
 Jan.—June  July—-Dec.  (mn.lbs.)  value  in  (mn.lbs)  value  in

 I960  7960  Year  crores  crores

 7958  8:°63  17°96  —-76°6r  =  16°85
 I  2  3  959  78°48  7°42  7277  I6"  5

 7960  84:I5  I9°I9  82°37  8978

 *Based  on  the  combined  average -Andhra  Pradesh  45197  55256  price  per  lb.  for  teas  sold  at  Cochin
 Assam  376  4I9  and  London  auctions  during  the  res-
 Bihar  7582  1,058  pective  seasons,
 Delhi  15594  1,482  (७)
 Gujarat  23 65  हूं  2,979
 Himachal  Pradesh  287  347  YEAR  KERALA  MADRAS

 Jammu  &  Kashmir  2  201  (as  at  3ist  March)  (acres)  (acres)
 Kerala  2,I93  35580 3, Madhya  Pradesh  1,484  25427  958  077008  76.458
 Madras  6,I90  10,683,  959  97296  78,608
 Maharashtra  5.837  ६,708

 ,  हु
 iz  60  8,08  80,27

 Manipur.  76  82  "  acai  0,270

 Mysore  35299
 3927  (८)  It  is  not  possible  to  give  statis-

 Orissa  7S  i,0I8  tics  regarding  exports  of  tea  from
 Pondicherry  14  50  Madras  and  Kerala  as  the  teas  includ-
 Punjab  45374  6,I02  ing  tea  produced  in  Mysore  are  ship-
 Rajasthan  32,77  71652  ped  through  the  Port  of  Cochin  with-
 Tripura  244  Tg  out  any  distinction  based  on  the  State
 Uttar  Prasdesh  5,4I9  7,I67  of  origin.
 West  Bengal  I,330  I,375

 ALLINDIA  TOTAL  =  445181  61,627
 *  Matriculates  and  above.

 “Tea  Production  in  Kerala  and  Madras

 2497.  Shri  Tangamani:  Will  the
 Minister  of  Commerce  and  Industry
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  production  of  tea  in  Kerala
 .and  Madras  State  both  in  quantity
 and  value  during  the  years  958  to
 1960,  (year-wise);

 (b)  the  area  under  tea  cultivation
 in  each  of  the  States  in  each  of  the
 above  years;  and

 (ec)  the  quantity  and  value  of  tea
 exported  during  the  above  years  from
 -Madras  State  and  Kerala?

 Production  of  Cars

 2498.  Shri  Tangamani:  Will  the
 Minister  of  Commerce  and  Industry
 be  pleased  to  state:

 (a)  Whether  it  is  a  fact  that  M/s.
 Standard  Motors,  Vandalur,  Madras
 State  have  approached  Government
 with  a  programme  to  increase  produc-
 tion  of  cars;  and

 (b)  if  so,  the  broad  outlines  of  the
 programme?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  and  (b).  M/s.
 Standard  Motor  Products  of  India
 Ltd.,  Madras,  have  applied  for  a
 licence  under  the  Industries  (Deve-
 lopment  and  Regulation)  Act,  1951,
 for  increasing  their  existing  installed
 capacity  for  the  manufacture  of
 Standard  ‘l0°  Standard  Herald  cars
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 to  6000  Nos.  per  annum  and  also  for
 undertaking  the  manufacture  of
 Standard  (l-ton)  trucks  upto  500
 Nos.  per  annum.

 Dock  Mineral  Cooperative  Society
 Ltd.

 2499.  Shri  Elayaperumal:  Will  the
 Minister  of  Labour  and  Employ-
 ment  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  re-
 ceived  any  representation  from  the
 Dock  Minera]  Cooperative  Society
 Lid.  (Madras);  and

 (b)  if  so,  what  action  ‘has  been
 taken  on  it?

 The  Deputy  Minister  of  Labour
 (Shri  Abid  Ali):  (a)  Yes.

 (b)  The  Society  has  already  been
 listed  as  an  emplover  by  the  Madras
 Dock  Labour  Board.  As  regards  list-
 ing  of  the  membcr  workers  of  the
 Society,  the  Board  has  been  request-
 ed  to  consider  the  matter  sympatheti-
 cally.

 चपत  नर  को  सीमेंट  का  TIT

 २५००.  श्र  To  ला०  बाक ल :  क्‍या
 बा गिज्य  wad.  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 (का)  क्‍या  चह  सच  है  कि  बीकानेर

 के  गंगानगर  जिलों  में  गल  डेह  साल  से  सीमेंट

 के  संभरण  की  मात्रा  बहुत  कम  हो  गयी  है.
 जिसकी  वजह  से  इन  जितों  के  ब्रहुत  से  विकास
 काम  रुक  गये  हैं  श्ौर  'उपभोकनाप्रों  को

 सीमेंट  सजाने  की  मरम्मत  तक  के  जिये  मिलने
 में  बाडिनाई  हो  रही  है  ,

 (4)  क्या  इसके  फ्रतस्वप  खसींमंट

 का  काला  बाजार  जोरों  से  चल  रहा  है  ;

 (ग)  यदि  हा,  तो  संभरण  थोड़ा  होने
 के  क्या  कारण  है.  शरीर

 (7)  इस  वियय  में  क्‍या  कार्यवाही  की
 गयी  हे  *

 2402(  Ai)  LS—3.

 उद्योग  मंत्रो  (थी  सभभाई  शाह)  :

 (क)  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वर्ष  की  किसी

 एक  खास  तिमाही  में  किसी  राज्य  विशेष

 के  लिये  कुल  जितना  सीमेंट  देना  नियत  किया
 जाता  है  वह  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  के
 लिये  उपलब्ध  कर  दिया  जाता  है  ।  इस

 इकट्ठे  सीमेंट  में  से  उसका  जिलेवार
 नियतन  करना  राज्य  सरकार  का
 काम  होता  है  ।  सम्बन्धित  राज्य  सरकार
 नियतन  के  जिलेवार  वितरण  का  जो  भ्राधार
 निश्चित  करती  है,  राज्य  व्यापार  निगम
 उसी  के  अनुसार  सीमेंट  कारखानों  द्वारा
 सीमेंट  का  सभरण  करने  का  प्रादेश  जारी  करता

 है  ।  जहां  तक  केन्द्रीय  सरषगर  को  पता  है
 बीकानेर  शौर  गंगानगर  के  जिलों  को  जितना
 सीमेंट  भेजा  गया  है  वह  राजस्थान  सरकार

 द्वारा  बताये  गये  नियतन  शौर  वितरण  के

 अनुकूल  ही  है  ।

 (म्व)  राज्य  में  मूल्य  नियंत्रण  लागू
 करने  की  जिम्मेदारी  सम्बन्धित  राज्य  रागकार
 की  होती  है  ।  फिर  भी  इन  दोनों  जिलों  में
 सीमेंट  के  "ते  बाजार  के  बारे  में  केन्द्रीय
 सरकार  को  कोई  भी  शिकायत  नहीं  मिली

 है  1

 (ग)  शौर  (४).  प्रध्न  ही  नही  उठते  ।

 Export  of  Tea  from  South  India

 2501,  Shri  P.  C.  Borooah:  Will  the
 Minister  of  Commerce  and  Industry
 bi  pleased  to  state:

 (a)  whether  exports  of  tea  from
 South  India  during  the  ten  months
 ended  January,  96]  showed  a  decline
 as  comparcd  to  the  cdrresponding
 period  in  the  preceding  year;  and

 (b)  if  so,  what  were  the  main
 reasons  for  this  decline?

 The  Deputy  Minis‘er  of  Commerce
 and  Industry  (Shri  Satish  Chandra):
 (a)  and  (by  While  there  was  a
 decline  in  the  exporta  of  tea  from
 South  India  during  the  ten  months
 ending  January  96]  to  the  extent  of
 3.36  million  lbs.  as  compared  ‘othe
 corresponding  period  a»  year  before,
 exports  during  the  calendar  year  1960
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 were  higher  by  2,26  million  Ibs,  over
 those  of  1959.  There  is  no  firm  trend
 to  show  that  exports  of  tea  from
 South  India  are  declining.

 Export  of  Indian  Tea  to  U.K.

 2502.  Shri  P.  C.  Borooah:  Wil]  the
 Minister  of  Commerce  and  Industry
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  tea  imports  into  the
 U.K.  from  India  during  960  have
 shown  a  decline,  if  so  how  does  it
 compare  with  that  during  1959;  and

 {b)  what  are  the  reasons  for  the
 decline?

 The  Deputy  Minister  of  Commerce
 and  Industry  (Shri  Satish  Chandra):
 (a)  Imports  of  Indian  tea  into  the
 U.K.  during  the  year  960  amounted
 to  259:36  million  Tbs.  compared  to
 284.6  million  Ibs.  during  1959,  there-
 by  showing  a  decline  of  24.30  million
 Ibs,

 (b)  Lesser  availability  of  Indian
 teas  due  to  decline  in  production
 caused  by  drought  conditions  in  North
 East  India  during  the  carly  months
 of  the  year  was  the  primary  reason
 for  the  decline  in  imports.

 Settlement  of  Tibetan  Refugees  in
 Ladakh

 2503.  Shrimati  Maimoona  Sultan:
 Will  the  Prime  Minister  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  have
 finalised  a  scheme  to  settle  about
 .000  Tibetan  refugees  in  Ladakh;  and

 tb)  if  so,  what  are  the  outlines  of
 the  scheme?

 The  Prime  Minister  and  Minister
 of  External  Affairs  (Shri  Jawaharlal
 Nehru):  (a)  and  (b).  It  is  proposed
 to  settle  on  land  in  Ladakh  about  700
 Tibetan  refugees  who  were  working
 on  Leh-Kargil  road  till  November
 ‘1960.  The  area  where  they  are  to  be
 settled  has  still  to  be  surveyed  and  a
 Proper  scheme  formulated.
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 Praga  Tools  Corporation  Lid.

 2504,  Shrimati  Maimoona  Sultan:
 Will  the  Minister  of  Commerce  and
 Industry  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Praga  Tools  Cor-
 poration  Ltd.,  is  proposed  to  e  shift-
 ed  from  Secunderabad  to  Maulali  in
 Hyderabad;

 (b)  if  so,  what  is  the  cost  involved;
 and

 (०)  what  progress  has  been  made  in
 that  direction  so  far?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhai  Shah):  (a)  to  (c).  Under
 the  expansion  programme,  Praga  Tools
 Corporation  propose  to  sct  up  a  new
 factory  with  facilities  also  for  deve-
 loping  ancillary  industries  to  feed  the
 main  factory  with  components.  To
 build  the  new  factory  premises  land
 near  Moulali  Railway  Station  is  under
 acquisition.  The  total  cost  of  expan-
 sion  programme  is  estimated  at
 Rs,  23  Jakhs.  With  the  approval  of
 Government,  the  Praga  Tools  Corpo-
 ration  Ltd.,  have  entered  into  techni-
 cal  collaboration  with  three  U.K.
 firms  for  undertaking  manufacture  of
 new  items  like  lathe  chucks,  drill
 chucks,  tool  and  cutter  grinders  etc.
 A  portion  of  machinef¥y  requifed  has
 been  ordered.  An  agreement  has  also
 been  entered  into  for  technical  colla-
 boration  with  Poland  in  the  ‘hew
 factory  by  utilising  credit  to  the
 extent  of  Rs.  -  crore  available  under
 the  Indo-Polish  Economic  Agreement
 signed  in  May,  1960.

 Exhibition  of  Indian  Goods  in  Kuala
 Lumpur  and  Singapore

 2505.  Shrima:.i  Maimoona  Sultan:
 Will  the  Minister  of  Commerce  and
 Industry  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  of  India
 have  decided  to  hold  exhibitions  of
 Indian  goods  at  Kuala  Lumpur  and
 Singapore;

 (b)  if  so,  when;  and

 (c)  whether  it  is  aimed  to  popu-
 larise  Indian  goods  there?
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 The  Depu‘y  Minister  of  Comméfce
 and  Industry  (Shri  Satish  Chandra):
 (a)  Yes.

 (b)  Kuala  Lumpur—from  3-4-]96l
 to  28-4-1961,

 Singapore—from  19-5-1961  to  4.6-
 ‘1961.

 (c)  Yes,

 C.P.W.D.  Staff

 2506.  Shri  Tangamani:  Will  the
 Minister  of  Works,  Housing  and  Sup-
 ply  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  employecs  of  the
 Contra!  Public  Works,  Departinent  in
 whose  case  there  has  been  a  break  in
 service  for  participation  in  the  Centra!
 Government  employees  strike  of  July,
 1960;  and

 (b)  whether  the  break  in  their  ser-
 vice  has  been  condoned?

 The  Minister  of  Works,  Housing
 and  Supply  (Shri  K.  C.  Reddy):  (a)
 Nine.

 (b)  The  matter  is  under  consider-
 ation.

 C.P.W.D_  Staff  on  Deputation  to  New
 Delhi  Municipal  Committee

 2507.  Shri  Tangamani:  Will  the
 Minister  of  Works,  Housing  and
 Supply  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Central  Public
 Works  Department  workers  who  have
 been  sent  on  deputation  to  the  New
 Delhi  Municipal  Committee  have  been
 supplied  with  statement  of  Workmen
 Contributory  Provident  Fund  and
 General  Provident  Fund  accounts  for
 the  period  they  were  employed  in  the
 Central  Public  Works  Department;  and

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  Works.  Housing
 and  Supply  (Shri  K.  C.  Reddy):  (a)
 and  (b).  Subscribers  to  Workmen's
 Contributory  Provident  Fund  are  given
 Pass  books  in  which  accounts  are
 entered  annually.  Out  of  80  sub-
 scribers,  the  pass  books  of  8]  have
 beer,  completed  for  the  period  of  their

 service  in  the  Central  Public  Works
 Department.  The  remaining  9  0855
 books  have  not  yet  bean  received  from
 the  employees  through  the  New  Delhi
 Municipal  Committee.

 As  regards  General  Provident  Fund
 accounts,  the  information  is  being
 collected  and  will  be  laid  on  the
 Table  of  the  Sabha.

 C.P.W.D.  Staff  on  Deputation  to  Delhi
 Municipal  Corporation

 2508.  Shri  Tangamani:  Wii!  the
 Minis.er  of  Works,  Housing  and
 Supply  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Central  Public
 Works.  Department  workers  who  have
 been  sent  on  deputation  to  the  Munici-
 pal  Corporation  of  Delhi  have  been
 supplied  with  statement  of  Workmen
 Contributory  Provident  Fund  =  and
 General  Provident  Fund  accounts  for
 the  period  they  were  employed  in  the
 Central  Public  Works  Department;
 and

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  Works,  Housing
 and  Supply  (Shri  K.  C.  Reddy):  (a)
 and  (b).  Subscribers  to  the  Workmen's
 Contributory  Provident  Fund  are
 given  pass  books  in  which  accounts
 are  entered  annually.  The  pass  books
 of  al]  but  25  contributors  to  the  Fund,
 who  were  transferred  to  the  Munici-
 pal  Corporation  from  the  defunct  Ser-
 vices  Division,  have  beer  completed
 for  the  period  of  their  service  in  the
 Central  Public  Works  Department.
 The  pass  books  of  the  other  25  sub-
 scribers  could  not  be  completed.  as
 they  have  not  yet  been  received  from
 the  Corporaticn.

 As  regards  General  Provident  Fund
 accounts,  the  information  is  being  col-
 lected  and  wil)  be  laid  on  the  Takle  of
 the  Sabha.

 Quarters  in  Srinivaspuri

 2509.  Shri  Kanhan:  Will  the  Minister
 of  Works,  Housing  and  Supply  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  quarters  in  Srinivaspuri
 Colony  have  been  occupied;
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 (b)  if  80,  the  number  occupied;

 (c)  the  number  still  unoccupied;  and

 (d)  whether  water  connections  have
 been  given  to  these  quarters?

 The  Minister  of  Works,  Housing
 and  Supply  (Shri  K.  0.  Reddy):  (a)
 Yes.

 (b)  1,188.

 (c)  Nil.

 (d)  Yes.

 Plantation  Labour  Housing

 2510,  Shri  P.  C.  Borooah:  Will  the
 Ministcr  of  Works,  Housing  and  Sup-
 ply  be  pleased  to  state:

 (a)  what  is  the  total  amount  pro-
 vided  for  Plantation  Labour  Housing
 in  the  Second  Five  Year  Plan;

 (b)  whether  the  whole  amount  has
 been  disbursed:  and

 (c)  if  not,  the  reasons  for  the  same?

 The  Deputy  Minister  of  Works,
 Housing  and  Supply  (Shri  Anil  K.
 Chanda):  ta)  A  sum  of  Rs  2  crores
 was  originally  provided  in  the  Second
 Five  Year  Plan  for  Plantation  Labour
 Housing  Scheme.  This  amount  was,
 however,  subsequently  reduced  to
 Rs.  51  lakhs  as  a  result  of  the  re-
 appraisal  of  the  Plan  and  inadequate
 response  from  the  Planters.

 (b)  No.

 (c)  (i)  In  many  cases  the  planters
 have  to  deposit  their  Title  deeds  etc.
 with  their  Bankers  against  advances
 for  their  normal  working  expenses,
 and  they  find  it  difficult  to  offer  ade-
 quate  security  (in  the  shape  of  first
 mortgage  of  their  estates  or  other
 immovable  property),  as  prescribed  by
 State  Governments  for  the  grant  of
 loans  under  the  Scheme.

 (ily)  Inadequate  response  from  the
 Planters.
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 Subsidised  Industrial  Housing  Scheme
 for  Tea  Plantations

 25ll.  Snri  P.  C,  Borooah:  Wz4'l  the
 Minister  of  Works,  Housing  and  Sup-
 Ply  be  pleased  to  state:

 (a)  what  is  the  total  amount  granted
 for  subsidised  Industrial  Hvusing
 Scheme  for  tea  plantations  during  the
 Second  Five  Year  Plan;

 (b)  whether  the  full  amount  has
 been  disbursed;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor?

 Works,
 Anil  K.

 (a)  to  (ec).  There  is  no
 Subsidised  Industrial  Housing  Scheme
 for  Tea  Plantations  separately.  The
 only  Housing  Scheme  for  Plantation
 Labour  at  present  in  operation  is  the
 Plantation  Labour  Housing  Scheme.
 The  required  information  in  respect  of
 that  Scheme  has  been  furnished  to-
 day  in  answer  to  Unstarred  Question
 No.  2510.

 The  Deputy  Minister  of
 Housing  and  Supply  (Shri

 Rayon  Tyre  Cord  Factory

 2513.  Shri  Achar:  Will  the  Minis‘er
 of  Commerce  and  Industry  be  pleased
 to  state:

 (8)  whether  it  is  a  fact  that  an
 Indian  Company,  Century  Mill  in
 Bombay,  is  collaborating  with  some
 foreign  concerns  in  constructing  and
 equipping  a  factory  for  ravon  tyre
 cord;

 (b)  whether  Government  have
 granted  the  necessary  licences  for  the
 said  company;  and

 (c)  if  so,  the  main  conditions  and
 reasons  under  which  the  Indian  com-
 pany  is  granted  such  licence”

 The  Minister  of
 Manubhaj  Shah):
 Sir.

 Industry  (Shri
 (a)  and  (b).  Yes,

 (c)  The  licence  was  granted  as  a
 foreign  exchange  saving  measure  to
 meet  the  demand  for  tyre  cord  yarn
 which  is  being  imported  at  present.
 The  licence  is  subject  to  the  conditions
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 usually  imposed  on  all  licences  grant-
 ed  under  the  Industries  (Development
 and  Regulation)  Act,  1951.

 Workers’  Education  Centres

 ‘2514,  Shri  Vasudevan  Nair:  Will
 the  Minister  of  Labour  and  Employ-
 ment  be  pleased  to  state:

 (a)  how  many  Workers’  Education
 Centres  are  there  throughout  the  coun-
 try  and  what  is  their  distribution
 State-wise;

 (b)  how  many  workers  are  getting
 training  from  these  Centres  every
 year;

 (c)  whether  the  working  of  these
 Centres  has  been  reviewed  by  the
 concerned  authorities;  and

 (d)  if  so,  whether  Government  are
 satisfied  that  the  conditions  of  life
 and  study  in  these  Centres  are  satis-
 factory?

 The  Deputy  Minister  of  Labour
 (Shri  Abiqg  All):  (a)  Twelve,  one
 centre  each  in  the  States  of  Andhra
 Pradesh,  Bihar,  Delhi,  Kerala,  Madhya
 Pradesh,  Madras,  Mysore,  Punjab,
 Uttar  Pradesh  and  West  Bengal  and
 two  Centres  in  Maharashtra.

 (b)  During  1960,  5884  workers  were
 trained.  The  total  number  of  workers
 trained  upto  Feb.  96]  is  73l4  and  the
 number  under  training  at  present
 is  5477.

 (९)  and  (0),  Yes.

 Allocations  of  Coa]  for  Railways

 2515.  Shri  P.  C.  Borooah:  Will  the
 Minister  of  Planning  be  pleased  to
 state:

 (a}  whether  in  view  of  the  present
 coal  transport  crisis,  the  Planning
 Commission  reviewed  the  allocations
 for  Railways  and  other  means  of
 transport  under  the  Third  Five  Year
 Plan;

 (9)  if  so,  how  far  these  allocations
 are  proposed  to  be  enhanced  to  meet
 the  increased  demand  for  transport  for
 coal  under  the  Plan;  and

 (c)  how  far  the  revised  allocation
 will  increase  the  carrying  capacity  in
 terms  of  ton-miles?

 The  Deputy  Minister  of  Planning
 (Shri  S.  N,  Mishra):  (a)  to  (c).  The
 transport  facilities  for  the  movement
 of  coa]  are  at  present  being  actively
 reviewed  both  from  the  point  of  view
 of  immediate  requirements  as  also  the
 requirements  of  the  Third  Five  Year
 Plan.  It  is  not  possible  at  this  stage
 to  say  what  adjustments,  if  any,  will
 be  required  in  the  allocation  for  coal
 transport  in  the  Third  Five  Year  Plan.

 Development  of  Dandakaranya  Area

 2516.  Dr.  Samantsinhar:  Will  the
 Minister  of  Rehabilitation  and  Minority
 Affairs  be  pleased  to  state:

 (b)  whether  the  Orissa  State  Gov-
 ernment  has  given  a  list  of  proposals
 to  the  Dandakaranya  Development
 Authority  for  the  development  of  the
 Dandakaranya  area;  and

 (b)  if  so,  how  mar  items  of  the
 said  proposal  have  been  accepted  by
 the  Dandakaranya  Development
 Authority  and  the  cost  involved  =  in
 each  separately?

 The  Deputy  Minister  of  Rehabili-
 tation  (Shri  P.  s.  Naskar):  (a)  and
 (b).  The  information  is  being  collected
 and  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 Sabha.

 Mandi  Rock  Salt  Mines

 2517.  Shri  Hem  Raj:  Will  the  Mia-
 ister  of  Commerce  and  Industry  be
 Pleased  to  state:

 (a)  whether  the  dry  mining  oper-
 ations  for  the  development  of  Mundi
 Rock  Salt  Mines  have  been  completed;

 (b)  if  not,  the  stage  at  which  these
 have  reached;

 (c)  by  what  time  the  work  of  the
 mechanisation  will  be  completed;  and

 (d)  the  amount  that  is  being  allocat-
 ed  for  this  purpose  during  the  year
 1961?

 The  Minister  of  Industry  (shri
 Manubhaj  Shah):  (a)  to  (c).  Dry
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 mining  operations  in  Guma  Mines  are
 now  in  progress;  two  tunnels  have
 been  completed  to  ensure  the  safety
 of  the  miners.

 In  Drang  Mines  the  scheme  of  sink-
 ing  shaft  from  above  has  been  tem-
 porarily  stopped  on  account  of  the
 difficult  condition  of  strata  encounter-
 ed  during  the  course  of  the  sinking
 operations.  It  is  now  proposed  to
 undertake  tunnelling  and  connect
 the  main  shaft  from  below.  A  site  for
 the  6prning  of  the  tunnel  has  =  been
 selected  by  the  Experts  and  work  is
 in  progress.

 Mechanised  working  of  the  Mincs
 in  Drang  will  be  undertaken)  when
 the  wet  mining  scheme  is  put  into
 operation.  At  present  the  mechamy-
 ation  is  confined  to  the  use  of  com-
 pressors  and  purnps.

 (d)  The  amount  allocated  for  tue
 development  of  both  Guma  and  Drang
 Mines  during  1961-62  is  Rs.  0.5  lakhs.

 Mills  in  Punjab

 ‘2518.  Shri  Hem  Raj:  Will  the  Minis-
 ter  of  Commerce  and  Industry  be
 pleuscd  to  state:

 (a)  the  number  of  cement,  paper.
 sugar,  textile,  woollen  mills  and  small
 instrument  factories  proposed  to  be  sct
 up  in  Punjab  during  the  Third  Five
 Year  Plan:

 (b)  how  many  will  be  in  the  public
 and  private  sectors  respectively;  and

 (९)  the  names  of  places
 these  will  be  located?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhal  Shah):  (a)  to  (c).  As  the
 Third  Five  Year  Plan  of  the  Punjab
 has  not  been  finalised  so  far,  it  is  not
 possible  to  give  the  information  at
 this  stage.

 where

 Industrial  Training  Centre  at  Tripura

 2519,  Shri  Bangshi  Thakur:  Will  the
 Minister  of  Commerce  and  Industry  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 services  of  the  eighteeen  employees  of
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 the  Industrial  Training  Centre,  Tri-
 pura,  have  been  terminated;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?

 The  Minister  of  Industry  (Shri
 Manubhai  Shah):  fad  and  (b),  The
 information  is  being  collected.

 V0  ours.

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER
 OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 Fine  in  oan  Ou.  Facrovy  ab  JALGAON

 Shri  Naushir  Bharucha  =  (East
 Khandeshh:  Sir,  under  Rule  i97.  I  beg
 to  call  the  attention  of  the  Mini-teor  of
 Lubour  and  Employment  io  the  fol-
 lowing  matter  of  urgent  public  im-
 portance  and  I  request  that  he  may
 make  a  stntemicnt  thereon:

 “The  reported  death  of  iwenty-
 theee  persons  end  injuries  to
 others  ina  fre  wiiei  broke  out  in
 an  oil  factory  at  Jalgaon  op  the
 Wth  Mareh,  T6.."

 The  Deputy  Minister  of  Labour
 (Shri  Abid  Ali):  Sir,  this  matter  is
 in  the  State  sphere;  and  we  have  not
 received  any  official  information  from
 them.

 Shri  8.  M.  Banerjee  (Kanpur):  Sir,
 I  rise  on  a  point  of  order.  My  point
 of  order  is  simple.  This  calling
 attention  notice  was  given  with  a
 particular  motive  that  the  Centre
 might  be  involved.  The  Minister  must
 have  seen  this  calling  attention  notice.
 What  is  the  use  of  his  now  saying
 that  the  entire  matter  is  a  State  mat-
 ter?

 Mr.  Deputy-Speaker:  He  will  give
 that  information  as  soon  as  possible.
 What  can  I  do  now,  if  he  says  that
 that  information  is  not  readily  avail-
 able?

 Shri  Abid  Ali:  As  soon  as  this  notice
 was  received  from  the  Lok  Sabha
 Secretariat,  we  wrote  to  it  saying  that
 this  was  in  the  State's  sphere.

 Mr.  Deputy-Speaker:  When  there
 was  a  calling  attention  notice,  some
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 concrete  steps  must  have  been  taken:
 either  on  the  telephone  or  by  some
 other  way  they  should  enquire.

 Shri  Abid  Ali:  We  sent  a  wire  to
 the  State  Government  and  we  have
 not  received  any  reply.

 Mr,  Deputy-Speaker:  In  such  cases,
 when  hon,  Minister  has  the  informa-
 lion  that  communication  is  not  com-
 ing  or  the  information  required  would
 not  be  available  by  the  time  the  call-
 ing  attention  notice  or  any  —  other
 notice  would  be  coming  up,  it  would
 be  better  if  he  informs  the  Lok
 Sabha  Secretariat  so  that  this  item
 may  not  be  fixed  for  that  day  but
 might  be  put  off  for  some  other,

 Shri  Abid  Ali:  That  was  donc,
 Shri  Naushir  Bharucha:  Here  jis  a

 case,  Sir,  where  if  is  reported  that  23
 persons  lost  their  lives.  This  may  be
 held  over  till  information  is  obtained-

 Mr.  Deputy-Speaker:  Surely.  He
 has  promised  that  as  soon  us  he  gets
 the  information,  he  will  inform  the
 House.

 Shri  Abid  Ali:  I  may  submil  that  in
 matters  which  are  within  the  State
 sphere,  if  we  bother  them  too  much,
 they  do  not  like  it  also....  (Interrup-
 tions).

 Mr.  Deputy-Speaker:  That  is  a
 different  question,  not  to  be  decided
 here,  just  at  this  moment.  Whatever
 information  the  hon.  Minister  gets,  he
 may  lay  it  on  the  Table  of  the  House.

 Shri  Abid  Ali:  If  I  get.....  (Inter-
 ruptions).

 Mr.  Deputy-Speaker:  Order,  order.
 Should  I  keep  silent  and  allow  all  the
 other  hon.  Members  ‘o  speak  simul-
 taneously?  While  I  am  pleading  with
 the  hon:  Minister,  every  other  hon.
 Member  gets  up  and  goes  on  speaking.
 I  will  keep  silent  and  they  may  settle
 their  affairs  directly.  The  Minister
 eaid:  ‘If  I  get.  .",

 Now,  that  should  not  be  the  answer.
 I¢  he  has  no  information,  he  will  in-
 form  the  House  that  there  is  no  infor-
 mation  available.  Then  the  hon.
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 Members  may  have  their  own  remedy
 and  seek  whatever  way  is  open  to
 them.

 Shri  Abid  Ali;  Perhaps  they  nay
 wrile  to  the  MLAs.  to  take  up  that
 matter......  (Interruptions)

 Mr.  Deputy-Speaker:  That  would  be
 a  different  thing.  Why  should  we
 suggest  it?  I  am  surprised  at  this...
 (Interruptions)

 Shri  Naushir  Bharucha:  It  may  not
 be  treated  as  disposed  of.

 Mr.  Deputy-Speaker:  ]  agree  with
 the  hon,  Membcr;  I  will  put  it  down
 on  some  other  day.....(/nterruptions).
 Now,  Papers  to  be  laid  on  the  Table.

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE
 AnnuaL  Report  anv  AvuviTep  Ac-
 counts  oF  (ij)  Inpian  Rare  Eartis

 LIaiTeED;  AND  (ii)  TRAVANCORE
 MINERALS  LIMITED

 The  Parliamentary  Secretary  to  the
 Minister  of  External  Affairs  (Shri
 Sadath  Ali  Khan):  Sir,  on  behalf  of
 Shri  Jawaharlal  Nehru,  the  Prime
 Minister  of  India,  I  beg  to  lay  on  the
 Table  a  copy  euch  of  the  following
 reports  under  sub-section  (l)  of  Sec-
 tion  639  of  the  Companies  Act,  956:—

 (i)  Annual  Report  of  the  Indian
 Rare  Earths  Limited  for  the
 year  1959-60  along  with  the
 Audited  Accounts  and  the
 comments  of  the  Comptroller
 and  Auditor-Gencral  thereon.
 [Placed  in  Library.  See  No.
 LT-2778/6).

 (ii)  Annual  Report  of  the  Travan-
 core  Mincruls  Limited  for  the
 year  1950-60  along  with  the
 Audited  Accounts  and  the
 comments  of  the  Comptroller
 and  Auditor-General  thereon.
 [Placed  in  Library.  See  No.
 LT-27777/6!].  os

 Mr.  Depaty-Speaker:  We  have  only
 one  Prime  Minister  here  and  he  need
 not  have  described  him  by  saying
 ‘Prime  Minister  of  India’;  Prime  Min-
 ister  means  the  Prine  Minister  of
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 [Mr.  Deputy-Speaker]
 India,  so  far  as  this  House  is  concern-
 ed.

 RESULT  OF  ECONOMY  MEASURES

 Shri  Sadath  Ali  Khan:  Sir,  on  he-
 half  of  the  Prime  Minister,  I  beg  to
 lay  on  the  Table  a  statement  showing
 the  Result  of  the  economy  measures
 taken  during  the  quarters  ended  the
 3lst  March,  960  (and  supplementary
 information  for  the  three  previous
 quarters  of  the  year,  1950-60),  30th
 June,  1960,  and  30th  September,  1960.
 [Placed  in  Library.  See  No.  2786/
 61).

 (i)  ANNUAL  REPORT  AND  AUDITED
 Accounts  oF  NATIONAL  NEWSPRINT

 AND  PAPER  MILLS;  AND

 (ii)  Report  1960  oF  THE  WorKING
 Group  For  THE  CoTTON  TEXTILE

 INDUSTRY

 The  Minister  of  Indusiry  (Shri
 Manubhai  Shah):  |  beg  to  Jay  on  the
 Table  a  copy  each  of  the  following
 papers:—

 (i)  Annual  Report  of  the  National
 Newsprint  and  Paper  Mills
 Limited  for  the  year  1959-60,
 along  with  the  Audited  Ac-
 counts  and  the  comments  of
 the  Comptroller  and  Auditor
 General  thereon,  under  —  sub-
 section  (l)  of  Section  639  of
 the  Companies  Act,  1956.

 (ii)  Review  by  the  Government  on
 the  working  of  the  above
 Company.  [Placed  on  the
 Library.  See  No,  LT-2787/6l

 (ili)  Report  960  of  the  Working
 Group  for  the  Cotton  Textile
 Industry  appointed  by  the
 National  Industrial  Develop-
 ment  Corporation.

 (iv)  Government  Resolution  No.
 22()-Tex(B)/60,  dated  the
 24th  March,  96]  on  the  above
 Report.  [Placed  in  Library.
 See  No,  LT-279/6]

 Mr.  Depaty-Speaker:  Order,  order.
 Probably  the  hon.  Members  are  20
 absorbed  in  their  talks  that  my  voice
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 does  not  reach  them;  but  theirs  is  re-
 aching  me  all  right.

 Bupcer  EstiMaTes  For  96l-62  or
 EMPLOYEES’  STATE  INSURANCE

 CORPORATION

 The  Deputy  Minister  of  Planning
 and  Labour  and  Employment  (Shri
 L.  N.  Mishra):  I  beg  to  lay  on  the
 Table  a  copy  of  the  Revised  Estimates
 for  the  year  960-61  and  Budget  Esti-
 mates  for  the  year  96l-62  of  the  Em-
 ployees'’  State  Insurance  Corporation
 under  Section  36  of  the  Employees
 State  Insurance  Corporation  Act,  1949.
 [Placed  in  Library.  See  No,  LT-2792/
 61].

 I2.05  hrs.
 MESSAGES  FROM  RAJYA  SABHA

 Secretary:  Sir,  I  have  to  report  the
 following  message  received  from  the
 Secretary  of  Rajya  Sabha:—

 ‘lL  am  directed  to  inform  the
 Lok  Sabha  that  the  Telegraph
 Laws  (Amendment)  Bill,  1960,
 which  was  passed  by  the  Lok
 Sabha  at  its  sitting  held  on  ihe
 23rd  December,  1960,  has  been
 passed  by  the  Rajya  Sabha  at  its
 sitting  held  on  the  27th  March,
 1961.  with  the  following  amend-
 ments:—

 Enacting  Formu'a

 I,  That  at  page  I,  line  l,  for  the
 words  “Eleventh  Year”  the  words
 “Twelfth  Year”  be  substituted,

 Clause  |

 2.  That  at  page  I,  line  4,  for  the
 figure  “l960"  the  figure  “96l"  be  sub-
 stituted.

 I  am,  therefore,  to  return  here-
 with  the  said  Bill  in  accordance
 with  the  provisions  of  rule  26  of
 the  Rules  of  Procedure  and  Con-
 duct  of  Business  in  the  Rajya  Sabha
 with  the  request  that  the  concur-
 rence  of  the  Lok  Sabha  to  the  said
 amendments  be  communicated  to
 this  House."
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 TELEGRAPH  LAWS  (AMENDMENT)
 BILL

 Laip  ON  THE  TABLE  AS  RETURNED  BY
 Rajya  SABHA  WITH  AMENDMENTS

 Secretary:  Sir,  I  lay  on  the  Table
 of  the  House  the  Telegraph  Laws
 (Amendment)  Bill,  96]  which  —  has
 been  returned  by  Rajya  Sabha  with
 amendments.

 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEM-
 BERS'  BILLS  AND  RESOLUTIONS

 EIcHTyY-FIRST  REPORT

 Shri  Yadav  Narayan  Jadhav  (Male-
 gaon):  Sir.  I  beg  to  present  the
 Eighty-first  Report  of  the  Committee
 on  Private  Members’  Bills  and  Resolu-
 tions.

 ESTIMATES  COMMITTEE

 HUNDRED  AND  FOURTEENTH  REPORT

 Shri  Dasappa  (Bangalore):  I  beg
 to  present  the  Hundred  and  fourteenth
 Report  of  the  Estimate;  Committee  on
 the  Ministry  of  Transport  and  Com-
 munications  (Depar'ments  of  Com-
 -Aunications  and  Civil  Aviation) =
 Overseas  Communications  Service.

 Shri  T.  B.  Vittal  Rao  (Khammam):
 He  is  presenting  a  Report  every  day!

 CORRECTION  OF  ANSWER  TO
 STARRED  QUESTION  NO.  092

 The  Parliamentary  Secretary  to  the
 Prime  Minister  and  Minisier  of  Ex-
 ternal  Affairs  (Shri  Sadath  Ali  Khan):
 Sir,  on  24th  March,  96]  in  answer  to
 a  Supplementary  Question  by  Shri
 Chintamonj  Panigrahi  on  Starred
 Question  No.  092  as  to  whether  the
 Jaduguda  Mine  is  being  worked  out
 by  the  Government  themselves  or  by
 any  private  company,  I  had  stated
 that  the  mine  is  worked  by  Messrs
 Indian  Rare  Earths  Limited,  a  Gov-
 ernment  of  India  undertaking.
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 The  correct  position  in  this  respect
 is  that  preliminary  development  work
 on  the  mine  is  being  done  by  the
 Atomic  Minerals  Division  of  the  De-
 partment  of  Atomic  Energy.  It  may
 be  worked  in  future  by  a  separate
 mining  branch  of  the  Department  ot
 Atomic  Energy  set  up  for  the  purpose
 or  by  the  Indian  Rare  Earths  Limited.
 No  decision  has  yet  been  taken,

 — ee

 2.08  hrs.

 DEMANDS  FOR  GRANTS*—contd.

 Ministry  oF  Home  AFFairs—contd.

 Mr.  Deputy-Speaker:  We  will  now
 take  up  discussion  on  the  Demands  for
 Grants  under  the  contro]  of  the  Minia-
 try  of  Home  Affairs.  Out  of  eight
 hours  allotted.  6  hours  and  fifteen
 minutes  have  already  been  taken  up-
 and  the  balance  is  |  hour  and  45
 minutes.

 Shri  S.  M.  Banerjee  (Kanpur):
 Yesterday,  there  was  a  request  made
 that  the  time  might  be  extended.

 Mr  Deputy-Speaker:  I  wus  also
 present.  My  difficulty  is  that  I  can
 extend  the  time  only  by  one  hour;  that
 is  in  my  discretion  and  I  cannot  go
 bevond  it.

 Shri  Harish  Chandra  Mathur  (Pali):
 If  the  House  wishes,  you  can  extend
 it  more:  the  House  is  behind  you.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Then  we  will
 have  to  sit  later  than  6  O'clock.

 Shri  D.  C.  Sharma  =  (Gurdaspur):
 No,  Sir.  (Interruptions,)

 Mr.  Deputy-Speaker:  If  the  hon.
 Members  agree  to  sit  beyond  6
 O'clock,  I  will  be  prepared  to  sit
 longer;  I  have  no  objection.

 Shri  Harish  Chandra  Mathar:  Why
 cannot  we  extend  the  session  by  #
 day?  The  House  has  been  sitting  late
 hours.

 *Moved  with  the  recommendation  of  the  President.
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 Mr.  Deputy-Speaker:  Now,  Shri
 Bist  may  continue  his  speech.

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Home  Affairs  (Shri  Datar):  Sir,
 before  he  begins,  I  want  to  make  one
 smal]  submission.  In  my  speech  ves-
 terday,  the  Zonal  Councils  were  refer-
 red  to  by  me  as  having  heen  provided
 for  in  the  Constitution.  I  find  that
 they  have  been  p.uovided  for  in  the
 States’  Reorganisation  Act.  That  is
 all,

 Mr.  Deputy-Spraker:  I  shall  have
 to  reduce  the  time-limit  and  I  hope
 the  hon.  Members  would  2grce  because
 there  are  a  large  number  of  hon,  Mem-
 bers  who  want  to  speak.  Therefore.
 they  should  try  to  condense  —  their
 remarks  within  ten  minutes.

 Members:  =  Ffiteen
 (Interruptions.)

 Some  Hon.
 minutes

 Mr.  Deputy-Speaker:  About  the
 time,  I  will  use  my  discretion  and  ox-
 tend  it  as  much  as  I  possibly  can.
 Shri  Bist  may  now”  continuc  —  his
 specch.

 Shri  J.  B.  S.  Bist  (Almora):  Yes-
 terday,  I  was  referring  to  the  new
 Border  divisions  formed  by  the  for-
 mer  Home  Minister  for  accelerating
 the  pace  of  cconomic  development.

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  hon.
 Member  may  wait  for  one  moment  in
 order  to  enable  other  hon.  Members
 who  are  going  out.  I  will  also  request
 them  to  go  out  silently  and  quickly.

 The  hon.  Member  may  also  move
 forward  and  resume  his  speech.

 Shri  Thimmaiah  (Kolar  Reserved
 Sch,  Castes):  Yesterday,  I  requested
 ‘the  hon.  Speaker  to  give  me  a  chance
 “to  speak.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Now,  shall  I
 -ask  him  to  sit  down  and  first  call  the
 whon.  Member?
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 Shri  Thimmaiah:  You  may  give  me
 a  chance...  (Interruptions.)

 Shri  J.  B.  Ss.  Bist:  I  was  inviting
 the  attention  of  the  present  Home
 Minister  to  certain  points  and  there  is
 an  aspect  to  which  I  would  like  to  in-
 vite  the  attention  of  the  new  Home
 Minister.  One  of  the  major  problems
 facing  these  areas  is  political.  This  is
 more  evident  in  Darjeeling,  Himachal
 Pro‘lesh  and  Kangra  region  of  Punjab.

 In  Darjeeling  therg  is  a  demand  for
 grant  of  regional  autonomy.  In  Hima-
 thai  @radesh  there  is  an  intense  desire
 for  revival  of  the  popular  set  up.  In
 Kangra  there  i:  some  criticism  that  the
 State  Government  does  not  do  enough
 for  them.  Any  kind  of  discontert  any-
 whore  in  the  ccuntry  is  harmful.  In
 hill  uress  adjoining  Tibet  it  is  more
 so.  Unless  the  Government  takes
 step.  ta  sulisfy  the  legitimate  aspira-
 tions  of  the  people,  it  may  be  faced
 with  difficulties.  I  understand  that
 the  quest.on  of  revival  of  popular  set
 up  in  Himachal  Pradesh  was  under
 discussion  between  Pandit  Pant  and
 the  Pradesh  Congress  authorities.  I
 have  every  hope  that  the  new  Home
 Minister  will  resume  the  thread  and
 take  steps  to  solve  the  vexed  qucs-
 tion  before  the  new  general  elections.

 Sir,  as  has  ben  stated  by  the  Hima-
 chal  Pradesh  Congress  Committee  in
 its  latest  communications  to  the  new
 Home  Minister,  “people  of  the  Pra-
 desh  would  be  satisfied  with  Part  C
 status”.  Since  the  Prime  Minister  has
 himself  declared  while  speaking  on
 the  debate  on  Naga  land  in  this
 House  on  18-8-1960  that  he  was  not
 opposed  to  giving  the  fullest  auto-
 nomy  to  any  existing  unit,  however
 small,  if  it  d'd  not  mean  any  super-
 structure  or  tim-tam,  there  is  no  rea-
 son  why  popular  set  up  cannot  be
 restored  to  Himachal  Pradesh.  The
 P.  C.  C.'s  letter  to  the  Home  Minister
 said:  “People  of  Himachal  Pradesh
 afe  very  ‘unhappy  in  their  heert  of
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 hearts  and  their  eagerness  to  pro-
 gress  has  been  greatly  damped,  They
 fee]  humiliated  and  ignored  under
 the  present  set  up.  I  hope  Govern-
 ment  will  bear  this  in  mind  when
 coming  to  a  final  decision  on  the  ques-
 lion.

 The  problem  of  Darjeeling  is  a
 little  more  difficult  to  tackle.  The
 urea  is  part  of  West  Bengal  and  the
 Centre  can  do  little  without  carrying
 the  State  Government  with  it,  but  it
 must  do  something  because  the  region
 is  politically  difficult.  Communists
 are  fairly  strong  in  the  area  and  so
 is  the  Gorkha  League.  Unless  we  can
 win  the  confidence  of  the  proud  and
 vourageous  Nepalese  inhabiting  the
 area,  we  may  be  faced  with  a  diffi-
 cult  situation.

 This  brings  me  to  the  question  of
 Sikkim  and  Bhutan.  The  Government
 of  India  are  providing  huge  funds  for
 their  development,  Could  they  not  use
 their  good  offices  to  see  that  there  is
 #  greater  measure  of  sharing  of
 powers  between  the  rulers  and  the
 ruled  in  these  States?

 Another  point  to  which  TJ  would  like
 to  draw  attention  of  the  Home  Minis-
 ter  is  the  inadequacy  of  funds  pro-
 vided  for  the  development  of  the  hill
 areas.  Mere  quoting  of  figures  that
 we  are  spending  so  many  crores
 would  not  do—for  development  costs
 many  times  more  in  the  hills  than  it
 does  in  the  plains.  A  mile  of  road
 costs  a  tidy  sum.  When  development
 work  was  first  undertaken  only  a  few
 major  items  which  were  pre-requisi-
 tes  for  their  uplift  had  to  be  taken  up.
 As  these  are  completed,  the  second
 phase  of  development  has  to  start  and
 the  funds  required  for  that  purpose
 would  be  very  much  more.  I  hope
 this  aspect  will  be  borne  in’  mind
 when  financial  allocationg  are  made
 in  future,

 It  should  also  be  seen  by  the  Cen-
 tre  that  funds  earmarked  for  develop-
 ment  of  these  areas  are  not  diverted
 elsewhere.  If  necessary  an  Agency
 might  be  created  for  the  purpose.
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 I  feel  Government  should  also  see
 that  the  works  which  are  to  be  car-
 ried  out  are  completed  within  sche-
 duled  time.  Stricter  supervision  is
 required  on  building  of  roads  in  the
 hill  areas.  A  good  deal  remains,  that
 should  have  been  taken  up  and  com-
 pleted  long  ago.  Many  examples  can
 be  quoted.  A  Post  and  Telegraphs
 office  building  which  was  included
 in  the  last  Plan  for  Pitauragarh  in
 U.  P.  and  which  should  have  been
 compieted  before  the  year  956  has
 not  yet  becn  seriously  started.  The
 reason  piven  yeur  after  year  is  that  a
 suitabl)  contractor  has  not  been  avai-
 lable  or  theve  hay  been  a  quarrel
 with  him  or  that  he  has  absconded.
 Such  conditions  cannot  make  deve-
 lopment  successful  and  is  certainly  a
 set-back  {o  successful  planning.  I
 would  suggest  for  consideration  of
 the  hon,  Home  Minister  the  raising  of
 local  sappers  and  miners  under  effl-
 cont  military  officers  to  be  used  for
 construction  of  roads  and  for  the  pur-
 pose  of  putting  up  buildings  in  the
 border  areas,

 Lastly,  IT  would  like  to  know  what
 has  huppened  to  the  report  of  the  In-
 aceessibl.  Hill  Arcos  Committee
 which  was  formed  during  the  time  of
 Shri  A.  P.  Jain  when  he  was  the
 Food  Minister.  I  believe  that  the  re-
 commendations  of  the  Committce
 have  been  sent  to  the  State  Govern-
 ment.  I  was  told  also  that  a  certain
 part  of  that  report  was  secret.  I  really
 do  not  understand  what  secrecy  can
 there  be  on  the  report  of  this  Com-
 mittee  which  must  naturally  be  look-
 ing  after  the  uplift  of  those  areas.
 However,  whether  it  be  secret  or  no
 secret,  ]  am  interested  In  the  fact  that
 whatever  the  recommendations  are  if
 they  are  worth-while  they  should  be
 implemented.  I  do  not  see,  Sir,  I  may
 submit  most  humbly,  whv  all  this
 expenditure  should  be  incurred  and
 when  a  committee  gives  its  report
 instead  of  acting  upon  it  it  should  be
 passed  on  from  one  pillar  to  another.
 There  should  be  somebody  to  see  that
 the  recommendations  are  implementd.
 I  think  it  is  the  duty  of  the  Central
 Government  to  see  that  they  do  carry
 out  these  recommendations,  and  =  I
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 [Shri  J,  8.  S.  Bisht]

 hope  that  it  will  end  in  the  better-
 ment  of  these  areas.

 In  conclusion,  Sir,  I  may  say  I  am
 one  of  those  who  believe  that  a  good
 economy  is  the  best  defence  of  the
 country  in  whatever  area  it  may  be.

 Dr.  Krishnaswami  (Chingleput):
 Mr.  Deputy-Speaker,  all  of  us  wish
 the  new  Home  Minister  well,  and  we
 hope....

 Shri  T.  8,  Vittal  Rao  (Khammam):
 Has  he  been  made  permanent?

 Dr.  Krishnaswami:  That  is  not  re-
 levant.  All  of  us  wish  the  new  Home
 Minister  well,  and  let  us  hope  that
 he  will  use  a  powerful  broom  to
 sweep  the  cobwebs  in  the  Home  Mi-
 nistry,  In  any  economy,  particularly
 a  developing  cconomy,  let  us  realise,
 that  we  face  a  serious  shortage  of
 administrative  and  technical  skills.
 Let  us  realise  that  administrative  or-
 Ganisation  is  as  much  a  scarce  re-
 source  as  capital  or  foreign  exchange.
 I  feel  that  the  Home  Ministry  has  not
 attended  to  the  question  of  adminis-
 trative  organisation  as  much  sas  it
 should  have.

 We  should  undertake  special  efforts
 to  ensure  that  the  available  experi-
 ence  and  talent  is  not  wasted  by  al-
 lowing  capable  men  to  get  clustered
 around  the  bee-hives  in  New  Delhi
 and  in  the  State  capitals.  There  has
 been  a  constant  tendency  for  adminis-
 trators  to  consider  the  district  as  a
 jumping  ground.  It  has  ceased
 to  be  the  core  of  an_  admi-
 nistrator’s  work  and  career.  My
 hon.  friend,  Shri  Datar,  pointed  out
 yesteray  that  there  were  many  ad-
 ministrators  in  the  districts.  Of  course,
 since  we  have  about  52  districts,  it
 is  no  one's  contention  that  there  is
 not  a  vast  majority  of  the  Indian  Ad-
 ministrative  Service  located  in  the
 districts.  But  the  gravamen  of  the
 charge  is  that  junior  officers  or  those
 who  are  not  so  favoured  are  allowed
 to  be  in  charge  of  the  districts.  Unless
 we  resurrect  the  district  and  make  it
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 a  powerful  unit,  we  will  not  be  able
 to  push  through  developmental  pro-
 grammes.  We  may  also  face  serious
 difficulties  in  the  matter  of  law  and
 order,

 The  tragic  incidents  that  occurred
 recently  at  Jabalpur,  while  undoub-
 tedly  attributable  to  certain  politi-
 cians,  could  have  been  avoided  had
 the  local  administration  been  more
 resolute  and  more  understanding  in
 its  appreciation  of  the  situation.  One
 would  have  expected  a  curfew  to  be
 imposed  as  a  preventive  measure.  We
 impose  a  curfew  as  a  preventive  mea-
 sure  to  marshal  the  forces  of  admi-
 nistration  so  that  mischief-mongers
 might  be  rounded  up.  But  in  Jabal-
 pur,  according  to  the  information  sup-
 plied  by  the  authorities,  the  curfew
 was  imposed  as  a  curative  measure.
 It  was  imposed  after  the  mischief  had
 been  done.  I  hope  the  new  Home  Mi-
 nister  will  realise  that  it  is  all  the
 more  essential  that  we  should  streng-
 then  the  district  administration.

 Shri  Tyagi  (Dehra  Tun):  It  is  a
 State  affair;  he  cannot  help.

 Dr.  Krishnaswami:  Even  so,  the
 Indian  Administrative  Service  which
 is  functioning  there  is  under  the  pur-
 view  of  the  Home  Ministry.  If  the
 better  and  the  more  capable  men  are
 not  drawn  away  to  Delhi  or  the  other
 Secretariats,  it  would  be  possible  to
 man  the  districts  with  able  officers.
 We  ought  to  have  an  inflexible  rule
 that  a  person  belonging  to  the  Indian
 Administrative  Service,  should  spend
 at  least  two-thirds  of  his  career  in
 the  districts.  No  doubt  there  has  _  to
 be  a  certain  amount  of  mobility  bet-
 ween  the  districts  and  the  Secreta-
 riats  and  no  one  rules  out  this;  but
 the  bulk  of  the  individual’s  career
 must  be  spent  in  the  districts.  Even
 within  the  all-India  administrative
 services,  we  would  have  to  make  a
 choice  between  those  who  are  good
 in  Secretariat  work  and  those  who  are
 most  suited  for  administrative  and
 executive  responsibilities.  The  latter
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 must  have,  better  emoluments,  and
 More  openings  for  promotion,  and  the
 former  should  be  utilised  in  the  State
 and  Central  Secretariats  We  have
 at  present  no  system  for  training  peo-
 ple  in  administration  in  what  is  known
 @s  senior  management,  My  hon,  fri-
 end  yesterday  spoke  about  refresher
 courses.  But  what  do  these  refresher
 courses  amount  to?  They  are  meant
 to  take  the  individuals  away  from
 the  routine  of  administrative  work,
 but  they  are  not  a_  substitute  for
 what  is  known  as  “senior  manage-
 ment”  or  “in-service  training.”  In
 the  olden  days,  a  Collector  had  the
 opportunity  of  training  juniors,  and
 a  sort  of  tradition  was  built  up..But
 today  there  is  no  “in-service  train-
 ing’  which  is  indispensable  for  main-
 taining  and  improving  the  quality  of
 our  administration.

 .
 There  is  another  important  aspect

 to  which  I  wish  to  advert.  Partly  by
 tradition,  partly  because  we  are  le-
 thargic  and  partly  because  vested  in-
 terests  have  a  fierce  grip  on  our  ad-
 ministration,  we  have  allowed  our-
 selves  to  think  in  terms  only  of  mem-
 bers  of  a  few  services  as  being  sulta-
 ble  for  recruitment  as  policy-makers
 and  top  executives.  The  ordnance
 factories  can  today  be  run  only  by
 the  Ordnance  Service  personnel;  the
 railway  worshops  only  by  the  rail-
 Way  personnel;  senior  Secretariat
 posts  in  Delhj  can  be  held  only  by  the
 ICS  or  the  IAS  and  in  a  few  cases  by
 the  Indian  Audit  and  Accounts  Ser-
 vice  personnel.  This  compartmental
 approach  to  administration  is  a  relic
 of  the  age  of  limited  oportunities  and
 constituted  the  past  days  the  main
 safeguard  for  protecting  service  pros-
 pects.  But  the  number  of  important
 assignments  in  different  fields  has  in-
 creased  and  will  increase  further  in
 the  coming  decade.  We  may  have  to
 increase  even  the  number  of  senior
 services,  Surelv,  all  the  policy-mak-
 ing  posts  in  different  departments  or
 different  levels  should  be  filled  not  on
 the  basis  of  preservation  of  the  rights
 of  certain  services  but  on  the  footing
 of  special  competence  and  experience.
 It  is  a  matter  to  which  the  new  Home
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 Minister  will  have  to  devote  atten.
 tion.  It  is  important  from  this  point
 of  view,  especially,  as  we  have  limit-
 ed  administrative  talent  at  our  dis-
 Posal.

 It  is  one  of  the  ironies  of  our  ad-
 ministration  that  we  have  adopted
 precisely  a  wrong  policy  in  8  field
 where  continuity  is  aboslutely  essen-
 tial.  Owing  to  the  adoption  of  the
 recommendations  of  the  Gopalaswami
 Ayyangar  Committee  on  the  Central
 Secretariat  Service,  we  have  intro-
 duced  a  wrong  system  of  promotions.
 In  the  Central  Secretariat  Service,
 where  the  function  of  the  Under  Sec-
 retaries  is  not  to  make  policies  but  to
 execute  policies,  what  justification  is
 there  for  transferring  a  section  officer
 from  one  department  to  another?
 After  having  served  for  about  ten  to
 2  years  in  one  particular  department,

 a  section  officer  is  transferred  to  ano-
 ther  department  where  6  has  to
 acquire  new  cxperience.  The  whole
 basis  of  running  the  administrative
 departments  has  been  undermined  by
 this  policy  of  promotions  made  by
 the  Home  Ministry  Committee  of  offi-
 cials,  Where  persons  are  in  adminis-
 trative  departments,  it  ought  to  be  a
 sound  rule  of  administration  that  the
 maximum  experience  of  those  persons
 is  utilised  to  the  full  and  that  conti-
 nuity  is  assured,

 We  ought  to  build  un  sizeable
 cadres  with  a  spirit  of  attachement  to
 the  service.  In  fact,  that  is  my  rea-
 son  for  saying  that  we  ought  to  adopt
 the  method  of  promotion  which  has
 been  adopted  in  the  Reserve  Bank.
 We  ought  to  realise  that  we  have  to
 protect  the  interests  of  the  members
 of  the  junior  services  while  assuring
 continuity.  We  can  take  @  leaf  from
 the  experience  of  the  Reserve  Bank
 and  these  are  the  two  rules  which
 that  body  seems  to  have  observed:
 the  two  conditions  that  have  to  be
 fulfilled  for  proper  contentment  of
 the  junior  services  are,  firstly,  the
 time-scales  of  pay  should  be  longer
 and  more  attractive;  and  secondly,
 there  ought  to  be  an  inflexible  admi-
 nistrative  rule  by  which  any  person
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 [Dr.  Krishnaswami]
 who,  because  of  his  being  in  a  parti-
 cular  Ministry,  does  not  hapen  to  be
 promoted  due  to  lack  of  opportuni-
 ties,  should  be  ensured  the  same  pay
 as  another  person  in  a  different  Mi-
 nistry  who  attains  a  higher  rank  and
 is  similarly  placed.  These  are  the
 important  issucs  that  we  have  to  take
 into  account.  It  is  no  use  trying  to
 say  that  the  administration  is  being
 properly  run.  But  we  ought  to  rea-
 lise  that  there  is  a  bigger  responsibi-
 lity  which  i,  facing  us.  Iq  is  not
 enough  to  merely  have  the  adminis-
 tration  run;  what  is  important  is  that
 it  must  be  more  efficiently  run.

 My  hon,  fricnd  spoke  of  the  public
 sector,  but  do  we  realise  that  we
 have  devoted  very  littl.  attention  to
 problems  pertaining  to  the  public
 sector?  We  talk  of  accountability  to
 Parliament,  but  the  rules  and  regula-
 tions  followed  by  the  Home  Ministry
 today  will  ensure  accountability  to
 Parliament  on'y  in  a  formal  sense.
 We  will  have  officials  who  will  know
 how  to  keep  to  the  rules  and  regula-
 tions  without  having  the  necessary
 zest  and  initiative.  Unless  we  have
 at  the  policy-making  level  men  with
 initiative  and  unless  we  also  revolu-
 tionise  our  administrative  procedures,
 we  will  not  be  having  the  proper  typs
 of  men  to  run  many  of  our  public
 sector  projects.  It  is  only  when  we
 have  the  proper  type  of  men_  that
 they  wi'l  be  accountable  to  Parlia-
 ment  in  the  best  sense  of  the  term  and
 we  will  get  the  maximum  return  for
 the  moncy  that  is  invested  in  our
 public  enterprises.

 My  hon.  friend  spoke  about  many
 ways  of  irftcgration.  But  let  him,  as
 an  initial  step.  consider  how  to  revo-
 lutionise  the  administrative  rules  and
 regulations  now  in  the  Home  Minis-
 try,  If  he  does  it,  he  will  be  able  to  con-
 tribute  much  more  towards  the  build
 ing  up  of  a  new  administrative  fra-
 mework.  It  :s  true  that  we  talk  of
 how  people  really  ought  to  be  ree-
 Tuited  and  how  they  ought  to  be  pro-
 moted,  but  the  ma.n  thing  we  have
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 to  bear  in  mind  is  that  in  considering
 al]  these  issues,  the  issues  of  promo-
 tion  and  issues  of  how  they  ought  to
 be  considered  for  new  posts,  we  ought
 to  cease  to  have  the  old  compartment-
 tal  approach  which  is  still  having  a
 fatal  hold  over  us  in  many  respects.
 Indeed,  Mr.  Deputv-Speaker,  there  is
 no  other  Ministry  in  the  Governn  nt
 of  India  which  is  mo:e  patronage-
 conscious  than  the  Home  Ministry  or
 a  Ministry  which  has  adopted  a  more
 antiquated  upproach  to  the  problems
 of  administration.  The  first  essential
 of  planning  ig  io  revolutionise  the
 Home  Ministry  and  make  it  realise
 that  there  are  new  problems  of  admi-
 nistration  which  they  will  have  —  to
 consider,

 Some  people  say  that  the  —  senior..
 most  officials  should  be  sent  to  the
 districts.  Why  shou'd  not  this  experi-
 ment  have  been  trod  in  the  case  of
 Assam  the  moment  riots  broke  out?
 Why  should  not  the  —  senior-most
 alficials  in)  the  Home  Ministry  have
 been  sent  there  as  a  matter  of  expcri-
 ment  co  that  with  all  their  great
 knowledge  and  their  filing  experience
 they  would  have  been  able  to  revo-
 lutionise  the  administration  there?
 We  talk  of  revolutionising  the  admi-
 nistrat‘on  bul  when  it  comes  to  ac-
 tually  executing  them  into  practice.
 the  vested  interests  of  today,  which
 are  dom‘nant  in’  the  bureaucratic
 framework  of  the  Home  Ministry,
 prevent  a  step  being  taken  forward.
 I  hope  the  Minister  will  rise  superior
 to  the  environments  and  force  his
 policy  so  that  India  may  progress
 from  strength  to  strength,

 Shri  Mohammed  Imam  _  (Chital-
 drug):  The  Home  Ministry  is  an  im-
 portant  Ministry  which  is  charged
 with  the  responsibilities  of  national
 administration.  It  is  as  important  as
 the  Ministry  of  External  Affairs.  While
 the  Ministry  of  External  Affairs  is
 responsible  for  consolidating  the
 position  of  the  country  in  regard  to
 its  relationship  with  foreign  powers,
 the  Home  Ministry  is  responsible  for
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 consolidating  the  nation  and  =  streng-
 thening  it  and  also  for  the  mainte-
 nance  of  peace  and  order.  The  Home
 Ministry  played  a  vital  part  in  re-
 organising  the  country  into  new
 States,  which  was  one  of  the  thor-
 niest  prolems  of  the  South.  But,  after
 re-organisation,  fresh  problems  have
 arisen,  which  require  a  good  deal  of
 skill  and  tact  on  the  part  of  Home
 Ministry  to  solve.

 One  of  such  problems  that  has
 arisen  and  that  requires  a  specdy
 solution  is  the  question  of  minorities
 and  their  protection.  Of  late,  many
 ugly  incidents,  unhappy  incidents
 have  huppened.  Many  incidents  have
 hapened  which  do  not  redound  to  the
 credit  of  the  administration.  A  feel-
 ing  has  been  created  that  the  minori-
 tics  are  being  neglected,  a  feeling  has
 been  created  that  the  governments,
 both  at  the  Centre  and  the  States,
 have  not  taken  as  much  —  precaution
 ag  they  ought  to  in  the  protection  of
 the  rights  of  the  minorities,  Recently,
 we  have  seen  many  such  incidents.  I
 do  not  want  to  go  into  them  in  de-
 tail,  but  I  must  say  that  such  —  inci-
 dents  do  bring  down  the  reputation
 of  the  country  and  do  harm  to  the
 reputation  of  the  country,  not  only
 internally  but  also  abroad.

 Here  I  must  point  out  the  lethargy
 of  the  State  Governments  in  handl-
 ing  such.  situations.  Dr,  Krishna-
 swami  has  referred  to  it  to  some
 extent.  From  what  we  have  seen  we
 cannot  but  conclude  that  so  far  88
 these  areas  arg  concerned,  and  so  far
 as  the  incidents  which  have  occurred
 in  quick  succession  are  concerned,
 the  State  Governments  have  been
 very  Icthargic,  very  indifferent  and
 very  neglectful  of  their  duties.  It  has
 been  pointed  out  by  many  people
 that  no  prompt  and  effective  action
 was  taken  to  prevent  them,  and  even
 when  the  occurrences  did  take  place,
 Government  did  not  come  to  the
 scene  until  sufficient  havoc  was  done,
 the  curfew  was  withdrawn  when  it
 ought  not  to  have  been  withdrawn.
 mil  tary  was  withdrawn  when  it
 ought  not  to  have  been  withdrawn,
 People  were  left  to  their  fate  and
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 the  police  went  to  the  scene  only
 after  the  damage  was  done.  In  fact,  it
 has  been  reported  in  some  papers
 that  the  police  themselves  took  active
 part  and  helped  the  hooligans  in  per-
 petrating  these  crimes.  I  would  like
 to  know  what  action,  what  preven-
 tive  steps  and  measures,  the  Home
 Ministry  will  adopt  to  prevent  such
 incidents.  After  all,  it  is  the  ques-
 tion  of  the  protection  of  minority
 rights,  with  which  the  Home  Minis
 try  is  charged.  On  this  occasion,  I  am
 ufraid  the  Government  seem  to  be
 very  complacent,  What  action  have
 they  taken  against  those  papers  which
 inspired  these  unhappy  incidents?
 What  action  has  been  taken
 against  those  organisations  and
 those  persos  who  are  respon-
 sible  for  such  incidents?  I  think
 the  time  has  come  when  the  Home
 Ministry  and  Government  =  should
 take  a  serious  view  of  this,  if  they
 want  to  see  that  the  minoritics  live
 securely  and  safely  in  this  secular
 State.

 I  think  they  must  appoint  a  com-
 mittce  to  go  into  this  question,  be-
 cause  during  the  last  one  year  four  or
 five  such  incidents  have  happened.  I-
 learn  that  last  year  some  Muslims
 could  not  celebrate  Id  for  fear  as
 they  apprehended  some  danger  to
 their  lives.

 An  Hon.  Member:  Where?

 Shri  Mohammed  Imam:  At  Vidi-
 shah.  When  I  was  there,  I  was  told
 that  Muslims;  could  not  congregate
 for  celebration  of  Id  for  fear  of  mo-
 lestation.  People  were  complaining
 that  there  have  been  widespread
 attacks,  arson  and  looting.  Such  inci-
 dents  should  not  be  allowed  to  occur
 and  such  things  could  have  been  avo-
 ided  if  prompt  end  appropriate  action
 was  taken,  But  they  were  not  taken,
 So,  the  Home  Ministry  must  appoint
 a  committee  to  go  into  the  —  entire
 question  and  see  what  effective  steps
 can  be  taken  in  the  matter.  ]  am  one
 of  those  who  believe  that  caste  has
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 (Shri  Mohammed  Imam]
 no  place  in  this  country.  I  am  one
 of  those  who  believe  that  all  com-
 muna]  organisations  must  be  banned.
 They  have  no  place  in  our  country.
 They  have  no  place  anywhere.  But
 there  are  communal  organisations
 which  even  now  indulge  in  such
 things  unchecked  and  unbridled,  I
 am  not  referring  only  to  the  protec-
 tion  of  communal  minorities;  I  have
 in  mind  the  political  minorities  also.

 Then  I  would  like  to  deal  with  the
 question  of  the  ex-ruling  princes.
 Whatever  others  may  say,  whatever
 May  be  the  opinon  held  by  a  certain
 section  of  the  people,  it  must  be  ad-
 mitied  that  these  ruling  princes  did
 undergo  a  good  deal  of  sacrifice  for
 the  sake  of  the  country  and  they  help-
 ed  the  unity  of  the  country.

 Shri  Ss.  M,  Banerjee:  Who?

 Shri  Mohammed  Imam:  The  ex-
 ruling  princes.  But  for  their  unani-
 mous  and  voluntary  co-operation,  the
 unity  of  the  country  could  not  have
 been  accomplished  as  smoothly  and
 efficiently  as  we  did.

 An  Hon,  Member:  Compulsion.

 Shri  Mohammed  Imam:  Whatcver
 it  maybe,  they  did  undergo  some
 suffering  for  the  sake  of  the  country
 and  so  you  must  give  the  devil  its
 due.  Now,  what  is  the  position  of  the
 ruling  princes?  I  know  they  are  un-
 der  the  griup,  under  the  thump  of  the
 Home  Ministry.

 2.38  hrs.
 [Mr.  SPEAKER  in  the  Chair|

 Thcir  privy  purse,  their  succession
 and  deposition  depend  upon  the  Gov-
 ernment.  Are  they  free?  Can  they
 join  any  party  as  they  like?  Can  they
 express  their  opinion?  Can_  they
 express  their  will?  I  have  been  told
 ‘by  many  that  they  are  always  under
 the  Sword  of  Damocles.  The  Bastar
 incident  has  confirmed  that.  The
 Bastar  ruler  was  one  of  those  who
 surrendered  in  the  early  days,  and  it
 is  being  reported  that  he  is  very
 popular  in  his  area  and  the  people
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 there  still  want  him.  Still,  one  day,
 because  he  expressed  some  views
 which  were  indifferent,  because  he

 expressed  some  views  which  were  not
 liked  by  the  Government  and  the

 ruling  party,  he  has  been  detained
 and  he  hag  been  deposed.  I  am  told
 by  many  people  that  this  will  be  an
 example  for  the  other  ruling  princes
 too  and  their  nominees.  I  understand
 in  Rajasthan  and  other  places  there
 is  regular  coercion  and  regular  propa-
 ganda  and  even  threat  that  if  they
 support  any  but  the  ruling  party,  they
 stand  to  lose  their  privy  purses  and
 other  privileges,

 What  I  would  like  to  suggest  is
 this.  I  do  not  want  that  they  should
 be  anti-national  They  must  be
 patriots.  But  if  they  do  any  wrong
 or  commit  any  mistake  and  if  any
 auction  is  to  be  taken  by  the  President
 elther  for  deposing  them  or  for  set-
 tling  their  succession,  the  President
 should  act  not  on  the  advice  of  a
 partisan  povernment  but  on  the
 advice  of  an  independent  judicial
 tribuna!;  otherwise,  partisan  as  the
 Government  i;  because  jt  is  wedded
 to  a  party,  being  more  interested  in
 its  own  organisation.  the  ruling
 princes  will  not  have  a  fair  deal.
 They  are  being  compelled.  So,  to  be
 fair  to  this  class.  the  Government
 should  see  that  whenever  any  action
 is  taken  against  them,  even  when
 their  succession  or  other  things  are
 decided,  it  must  be  through  a  judicial
 body,  for  example.  the  Supreme  Court
 or  an  independent  body.  Of  late
 some  successions  have  been  settled
 and  there  is  a  Jot  of  dissatisfaction.
 After  all  the  Home  Ministry  is  wedded
 to  certain  principles.  So  it  may  not
 often  do  justice.  Therefore  this  is  a
 point  which  IT  want  to  urge,  namely,
 that  if  the  Government  wants  to  be
 fair  to  the  ruling  princes,  it  must  see
 that  any  action  taken  against  them
 must  be  on  the  advice  of  an  inde.
 pendent  tribunal.

 Yesterday  I  heard  the  long  and
 laborious  speech  of  the  hon,  Minister
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 of  State  and  was  amused  at  his  ex-
 position  and  his  idea  of  prohibition.
 I  am  deeply  interested  in  prohibition.  cy
 Once  I  was  the  Chairman  of  the  Pro-  ‘* ve hibition  Committee  of  the  Mysore
 Government.  I  gave  a  scheme  also.
 It  is  being  tried  for  the  last  5  years.
 We  are  all  anxious  that  this  drink
 evil  should  go.  We  want  that  this
 evil]  must  be  eradicated.  With  this
 object  and  in  all  good  faith  prohibi-
 tion  was  introduced.  It  is  being
 worked  for  the  last  5  years.  Yester-
 day,  while  speaking  on  prohibition,
 the  hon,  Minister  did  not  give  us  an
 assessment  of  the  good  done  or  the
 benefit  conferred  by  prohibition.
 Though  I  was  far  it,  now  because  of
 my  own  personal  experience  and  see-
 ing  what  is  happening  around  me,  I
 think,  I  have  to  change  my  mind.

 Shri  Tyagi:  Good  luck  to  you!

 Shri  Mohammed  Imam:  I  am  wish-
 ing  good  luck  to  the  entire  nation.

 Though  the  hon,  Minister  did  not
 give  an  assessment  of  what  has  hap-
 pened  during  these  5  years,  I  will
 give  my  own  assessment.  Prior  to  pro-
 hibition,  the  drink  evil  was  confined
 only  to  a  few  communities.  After
 prohibition  it  has  spread  to  a  large
 number  of  communities.  Secondly,
 prior  to  prohibition  in  every  family
 that  was  addicted  to  drinking,  drink-
 ing  was  resorted  to  only  by  one  or
 two  persons.  Now  the  entire  family
 including  children  indulge  in  drink-
 ing.  Thirdly,  prior  to  prohibition,
 liquor  and  aleohol  was  abailable  only
 at  certain  stated  places  which  were
 licensed  and  it  was  sold  only  at
 certain  times.  Now,  it  is  available  in
 all  places,  at  all  times  and  at  a  reason.
 able  price.  Fourthly,  previously
 liquor  was  supplied  by  the  Govern-
 ment  and  therefore  probably  It  was
 comparatively  safer,  of  a  good  quality
 and  was  legs  harmful.  Now,  it  has
 developed  into  a  huge  and  wide-scale
 cottage  industry  to  such  an  extent
 that  the  hon.  Minister  of  Commerce
 will  feel  immensely  proud  of  its
 achievement  which  is  not  due  to  him.

 2402  (Ai)  LED—4
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 Shri  Bimal  Ghose  (Barrackpore):  Is
 this  the  Mysore  experience?

 Shri  Mohammed  Imam:  Every-
 where.  So,  this  ig  the  state  of  affairs.

 What  is  more,  there  ig  this  anomaly,
 and  the  farce  of  enforcement.  No-
 where  has  it  proved  successful.  A
 person  who  drinks  in  an  area  which
 is  a  wet  area  is  considered  to  be  an
 angel  by  the  Government  because  he
 contributes  to  the  exchequer,  where-
 us,  on  the  other  hand,  if  he  drinks  in
 a  dry  area,  he  is  considered  to  be  a
 criminal.  You  know,  Sir,  in  Mysore
 i,  is  a  funny  ©  situation.  On  elther
 side  of  Tungabhadra  there  are  two
 guest  houses.  One  is  called  Vaikuntha
 ang  othe  other  is  called  Kailash.
 One  can  go  to  Kailash  and  drink  up
 to  death.  but  when  he  goes  to
 Vaikuntha  he  goes  to  vaikuntha.
 Thev  are  only  two  furlongs  apart.

 Mr.  Speaker:  Is  if  so  even  now?

 Shri  Mohammed  Imam:  It  is  so
 even  now,  They  are  only  ai  few
 furlongs  apart.  So  that  is  an  anomaly.
 Is  it  not  the  mistake  of  the  State  Gov-
 ernment?  The  State  Government
 realised  their  folly  within  one  year.
 That  is  why  they  stopped  it.  Because
 it  could  not  be  worked,  they  stopped
 it.

 Yesterday,  the  hon.  Minister  also
 said  that  he  will  introduce  it  through-
 out  India.  I  have  no  objection  §  to
 that,  But  we  have  to  be  careful
 about  one  thing.  Please  appoint  an
 independent  committee  and  not  the
 Shriman  Narayan  Committee.  Shri-
 man  Narayan  ig  Shriman  Narayan.
 Let  a  committee,  like  the  one  under
 Shri  5  द  Ramamurthy,  go  round,
 study  and  agseg,  the  situation.  Let  It
 study  the  public  opinion.  Then
 alone,  I  think,  they  will  be  in  a
 position  to  know  the  actual  fact.  If
 the  Government  feel  that  the  attempts
 of  these  5  years  have  resulted  in
 sucresa,  then  and  then  alone  let  them
 push  it  forward.  Otherwise,  it  will
 be  an  entire  failure.
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 Mr.  Speaker:  The  hon.  Member's
 time  is  up.

 Shri  Mohammed  Imam:  We  know
 that  this  was  tried  in  many  countries.
 I  have  studied  some  literature  and  I
 will  recommend  to  you  the  Swedish
 method  of  control  and  other  methods.
 It  has  proved  very  successful.  I  have
 studied  that  literature  and  you  please
 study  it.  A  time  has  come  to  revise
 the  present  prohibition  policy.

 Sir,  I  want  only  two  minutes  more.
 l  am  the  only  spokesman  from  my
 Party.

 Mr.  Speaker:  The  hon,  Deputy-
 Speaker  told  me  that  the  House  had
 agreed  that  every  hon.  Member  will
 have  only  ten  minutes  each.

 Shri  Ranga:  He  is  the  only  hon.
 Member  speaking  from  our  Party.

 Mr.  Speaker:  Very  well.

 Shri  Mohammed  Imam:  I  would
 like  to  say  something  about  the
 judiciary  and  about  the  Supreme
 Court.  According  to  my  _  personal
 point  of  view  it  was  a  great  mistake
 to  have  located  the  Supreme  Court  in
 Delhi.  By  locating  it  in  Delhi  you
 have  denied  justice  to  all  those  people
 who  are  living  at  far-off  places.  It
 has  become  so  costly.  In  fact,  we
 were  hoping  that  it  would  be  located
 somewhere  at  Nagpur  or  Hyderabad.
 But  you  have  entombed  it  here  by
 constructing  a  big  building.  If  you
 want  to  be  fair  to  all,  if  you  want  to
 see  that  justice  is  within  the  reach  of
 everybody,  I  would  recommend
 humbly  that  a  bench  of  the  Supreme
 Court  be  started  in  the  south,  at
 Bangalore  or  at  any  other  place.
 Then  alone  you  can  do  some  justice
 and  you  will  be  providing  justice.

 Another  thing  that  I  want  to  sub-
 mit  is  this.  There  is  no  meaning  in
 concentrating  every  office  here.  They
 tTust  be  dispersed.  The  Supreme
 Court  could  have  been  located  some-
 where  in  the  centre.  Even  the  Public
 Service  Commission  office  and  other
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 things  are  here.  We  have  been
 urging  that  a  session  of  this  House
 should  be  held  gt  Bangalore  at  least
 once  a  year  in  order  to  have  some
 emotional  integration.  But  somehow
 there  is  a  tendency  to  oppose  every-
 thing.  Recently,  a  suggestion  was
 made  that  the  Administrative  School
 at  Mussoorie  be  located  somewhere
 at  Nagpur  or  Hyderabad.  But  you
 have  taken  it  to  the  extreme  north.
 What  a  great  amount  of  trouble  it  is
 to  a  person  who  has  to  go  from
 Pallampatti  to  Mussoorie?  How  much
 money  does  it  cost  to  the  Government?

 Recently,  you  called  a  session  of  the
 Rajya  Sabha.  How  much  you  have
 to  spend  because  of  your  mistake?
 You  did  not  take  timely  action  earlier
 and  you  sent  them  back  to  their
 homes,  Now  you  have  summoned
 them  to  consider  one  simple  matter,
 that  is,  the  Orissa  Budget,  with  which
 normally  the  Parliament  has  nothing
 to  do.  This  hag  cost  the  exchequer
 Rs.  22,000  according  to  my  own
 calculation.  What  do  you  mean  by
 concentrating  and  locating  all  these
 things  in  far-off  places,  near  Badrinath
 and  Kedarnath?  We  have  got  pilgrim
 places  of  Meenakshi  at  Madurai,
 Kamakshi  at  Kanchi  and  also
 Rameswaram,  You  give  more  import.
 ance  to  the  north.  This  is  not  in  the
 national  interest.  There  is  a  sugges-
 tion  which  I  have  to  make—it  is  to
 start  holding  a  session  of  Parliament
 at  Bangalore.  It  has  been  blessed  by
 the  Speaker.

 An  Hon.  Member:  Our  Speaker  also,

 Shri  Mohammed  Imam:  By  our
 Speaker  as  well.  They  have  got  all
 the  facilities.

 Mr.  Speaker:  But  Members  from
 the  North  are  all  keeping  quiet.

 An  Hon,  Member:  They  are  all
 very  anxious  to  go.

 Shri  Braj  Raj  Singh:  I  should  like
 it;  but  in  the  meanwhile,  the  head-
 quarters  of  the  Swatantra  Party  could
 be  kept  there.



 है  ॥  १०  ॥  Demands

 Shri  Mohammed  Imam:  But  Gov-
 ernment’s  objection  is  that  they  have
 no  accommodation.  Vidhang  Soudha
 has  become  qa  world  famous  building.
 There  is  ample  accommodation  for
 holding  the  session,  There  is  enough
 accommodation  for  Members.  I  do
 not  mind  if  a  couple  of  crores  of
 rupees  are  spent,  on  buildings  when
 we  are  spending  so  many  crores  in
 the  Thirg  Five  Year  Plan.  Its  ethical
 and  ultimate  value  will  be  great.

 Shri  8.  M.  Banerjee:  Why  don't
 you  ask  your  members,  the  Rajas,  at
 Jaipur?

 Shri  Mohammed  Imam:  |  shall  ask
 the  Rajas  at  Kanpur.

 Shri  Tyagi:  But  for  your  remark
 about  Mussoorie,  I  agree  with  every-
 thing.

 Shri  Mohammed  Imam:  If  you
 concede  this,  it  will  not  only  be  in
 the  interest  of  Mysore,  but  it  will  be
 in  the  national  interest.

 Very  few  in  the  South  know  what
 Parliament  is.  Most  of  them  do  not
 know  who  Mr,  Datar  is.  Of  course,
 Shri  Datar  is  well  known.  He  comes
 from  Belgaum.  In  fact,  one  trip  to
 Delhi  costs  thousands  of  rupees.
 That  is  why  I  am  for  a  second  capital
 in  the  South.  The  second  capital
 must  be  started  not  only  for  cultural
 reasons,  but  also  for  strategic  reasons.

 Shri  Bimal  Ghose:  Why  not  the
 original  place?

 Shri  Mohammed  Imam:  पा  the
 South  a  second  capital  must  be  start.
 ed  ang  some  offices  should  be  shifted
 there.  These  are  things  which  we
 should  consider  with  foresight,  having
 the  future  of  the  country  in  view.

 Shri  8.  M.  Banerjec:  Does  he  want
 that  Government  should  become  «
 mobile  circums?

 happening  outside.  I  say  it  fs
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 practice  to  have  a  second  capital  in
 case  of  an  emergency.  (Interrup.
 tions).

 Mr,  Speaker:  Let  the  hon.  Member
 make  his  point.  What  ig  the  harm  in
 saying  that  there  should  be  a  capital
 in  case  of  emergency?  You  will  think
 of  it  then?  Why  not  think  of  it  now?

 Shri  Mohammed  Imam:  I  want  to
 make  one  point  about  retrenchment.  I
 find  that  every  Ministry  is  having  an
 army  of  empoyeeg  and  officials.  The
 number  of  Secretaries  and  Joint
 Secretaries  is  increasing  by  leaps  and
 bounds.  If  you  see  the  Budget  of  the
 Ministry  of  Home  Affairs  you  find
 there  are  600  additional  servants
 and  their  establishments,  They  are
 not  going  to  be  sent  back;  they  are
 being  absorbed.

 A  few  days  back  the  late-lamented
 Pandit  Pant  announced  that  austirity
 Measures  and  security  measures  would
 be  adopted  very  soon.  In  fact,  some
 officers  also  preferred  to  undergo
 voluntary  cuts.  Now  we  do  not  hear
 anything  about  these  economy  mea-
 sures  or  austirity  measures.  I  think
 the  time  has  come  when  _=§  stringent
 action  to  cut  down  expenditure  should
 be  taken.  1  know  from  my  calcula-
 tions  that  at  least  70  per  cent  of  our
 revenue  goes  towards  pay  and  allow-
 ances.  If  we  study  the  budget  every
 year  we  find  that  expenditu-e  is
 mounting  up  every  year.  There  is  no
 limit.

 Again  there  is  dissatisfaction
 between  the  State  employees  and  the
 Central  Government  employees,  espe-
 cially  after  reorganisation.  The  State
 Government  employees  are  twenty-
 four  hour  gove-nment  servants  as  the
 Central  Government  employees.  But
 what  a  disparity  there  is  between
 their  scales  of  pay  and  allowances?
 There  is  a  great  deal  of  discontent
 among  the  State  employees.  In  fact,
 when  the  Central  Government  emplo-
 yees  went  on  strike,  it  was  very  good,
 it  was  laudable  on  the  part  of  the
 State  Government  employees  that
 they  abstained.  It  must  be  sald  to
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 {Shri  Mohammed  Imam]
 their  credit.  If  anybody  had  any
 grouse  or  reason  for  dissatisfaction  it
 was  the  State  Government  employees.
 Now  if  India  is  to  be  one,  if  content-
 ment  is  to  be  restored,  if  the  morale
 of  the  services  is  to  be  preserved,
 there  must  be  common  scales  of  pay
 and  emoluments  between  the  State
 Government  employees  and  Central
 Government  employees.  You  can  do
 it  either  by  upgrading  the  scales  of
 pay  of  the  State  Government  emplo-
 yees,  or  bringing  down  the  pay  scales
 of  the  Centra]  Government  servants.
 I  do  not  mind  even  that.  But  if  you
 want  contentment,  if  you  want  that
 the  entire  services  must  be  kept  satis-
 fied,  there  must  be  common  and  uni-
 form  scales  of  pay  between  the  Central
 Government  employees  and  State
 Government  employees.  It  is  only
 then  that  you  can  restore  confidence.

 In  the  States  there  is  a  Central
 Government  employee  getting  Rs.  200
 a  month.  In  the  next  office  there  is
 a  State  Government  employee  getting
 Rs.  50,  though  both  of  them  do  the
 same  kind  of  work.  How  can  you
 expect  efficiency  and  contentment
 among  the  State  Government  em-
 ployees?

 This  is  a  problem  which  has  arisen
 after  reorganisation.  As  among  the
 States  for  the  same  work  there  are
 different  scales  of  pay.  Hyderabad
 people  get  more  pay;  Bombay  people
 get  more  pay;  Madras  people  get  less
 pay;  Mysore  people  get  even  lesser
 pay.  There  result  is  that  there  is
 discontentment  among  the  State  em-
 ployees.  You  should  not  leave  this
 to  the  States.  You  must  take  the
 entire  matter  in  your  hands.  There
 are  writs,  counter-writs  and  petitions.
 No  State  Government  employee  is
 satisfied.

 These  are  not  problems  which
 should  be  left  to  the  States.  If  you
 leave  it  to  the  States  they  will  never
 do  it.  These  problems  which  concen
 the  whole  of  India  must  be  tackled  by
 the  Home  Mintstry  by  introducing
 common  scales  of  pay  throughout
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 India.  The  scales  must  be  same  in  all
 States;  in  the  Centre  it  must  be  the
 same.  Then  and  then  alone  can  you
 expect  efficiency  and  increased  work.

 st  qo  fo  रहमान  (पअमरोहा)  :

 मोहतरिम  स्पीकर  साहब,  भिन्स्ट्री  अाफ

 होम  एफ़पर्ज  के  बारे  में  कई  दिन  से  बहस
 जारी  है  शौर  इस  में  कोई  शक  नहीं  कि  हमारा

 यह  महकमा  बहुत  ही  अहम  हैं  t  मुल्क  के

 प्रमनो-प्रमान  का  तल्लुक  इसी  से  है  और

 लोगों  की  मुआशी  ज़िन्दगी  शौर  स्विसिज

 का  ताल्लुक  भी  इसी  से  है  ।  में  बहुत  ही
 प्रफ़ोस  के  साथ  मजबूर  हूं  चन्द  ऐसी  बात

 गूज़ारिश  करते  पर,  जिन  के  बारे  में  जी

 चाहता  था  कि  व  बातें  झगर  पेश  न  ाती,
 तो  आज  मूझ  को  हाउस  में  कहनी  7

 पड़ती  |

 जहां  तक  ला  एंड  ब्रार्डर  का  ताल्लुक
 है,  जहां  तक  मुल्क  के  प्रमनो-प्रमान  का

 ताल्‍लुक  है,  जहां  तक  लोगों  के  जानो-माल

 झौर  प्राबरू  का  ताललक  है,  इस  मामले
 में  १६४७  से  ले  कर  इस  वक्‍त  तक  हम
 लोग  महसूस  कर  रहे  हैं  कि  एक  लाल  सनेस

 पैदा  हो  चुकी  है  भ्रौर  मुल्क  में  सही  मानों
 में  मज़बूती  शौर  कुव्वत  के  साथ  ला  एंड
 श्राडर  पर  प्रमल  नहीं  किया  जा  रहा  है।
 इस  में  कोई  किसी  एक  फ़िकें  का  सवाल  नहीं
 है--हिन्दू,  मुसलमान,  सिख,  पारसी,  ईसाई,
 जितने  भी  बसते  हैं,  भ्राज-कल  कुछ  ऐसी
 जिन्दगी  हो  गई  हैं  कि  हर  शख्स  यह  महसूस
 करता  है  कि  दुनिया  में  एक  च्यूंटी  की  कीमत

 हो  सकती  है,  लेकिन  इन्सान  के  जानों-माल
 शौर  प्रावरू  की  कीमत  नहीं  है  '  यह  बात

 बहुत  खतरनाक  शौर  तकलीफ़देह  है  झौर

 इस  बारे  में  यह  कहना  काफ़ो  नहीं  है  कि

 यह  स्टेट  गवर्नमेंटों  का  काम  है  कि  वे  अपने
 अपने  मुकामों  पर  उन  चीज़ों  का  लिहाड़
 करें,  गवर्नमेंट  झाफ़  इंडिया  की  मिनिस्ट्री
 झाफ़  होम  एफ़यर  की  जिम्मेदारी  यह  नहीँ
 है  I  में  समझता  हूं  कि  सबसे  बड़ी  डिस्से-
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 दारी  मिनिस्ट्री  शफ  होम  एकय्  की  है  t
 उस  का  यह  फर्ज  है  कि  वह  र?ेट्स  की  होम

 मिनिस्ट्रियों  के  काम  को  खस  तौर  पर

 स्वैक  करे  षह  देखे  कि  वहां  किस  तरह
 से  काम  हो  रहा  है  भौर  लोग  प्रपने  जानो-

 माल  और  झाबरू  के  बारे  में  क्‍यों  यह  महसूस
 करते  हैं  कि  अाज  हम  प्राज़ाद  और  महफ़्ज
 नहीं  हैं  -  में  हिफ़जुलरहमान  होने  की  हैसियत
 से  यह  गिनाऊं  कि  पिछले  तेरह  चौदह  बरसों

 में  कितने  फ़सलादात  हुए  हैं  अर  उन  फसादात

 में  ग्रकलियतों  का,  सौर  खास  तौर  पर  म्स्लिम
 अकलियत  का  फितना  नुक्सान  हुआ  है,
 कितनी  तबाही  हुई  है  |  तो  यह  ऐसी  चीज़

 है  कि  जबलपुर  और  सागर  ने  उस  को  बिल्कुल
 नगा  कर  दिया  है।  वाकात  इस  तरह  के

 हुए  हैं  कि  श्ाज  उन्हें  दोहराने  की  ज़रूरत

 नहीं  है  ।  हमारी  रूवाहिश  है  और  में  समझता

 हूं  कि  हाउस  की  भी  यही  ख्वाहिश  है  कि

 कम  से  कम  ला  एंड  शाइर  के  बारे  में  एसी

 मजबूत  पालिसी  श्रब्तियार  की  जाय  कि

 जिससे  स्टेट  गवर्नमेंट्स  भी  झगर  हटने
 की  कोशिश  करें  तो  हट  न  सकें  ।  स्टेट

 गवर्नमेंट्स  में  खास  तौर  पर  होम  मिनिस्टर्ज

 जितने  भी  हैं,  जितने  भी  हज़रात  होम
 पमिनिस्टर्ज  हैं,  अगर  उनमें  कोई  ऐसी  कम-

 जोरी  है  कि  व  इस  तरह  की  चीज़ों  को
 सम्भाल  नहीं  सकते  हैं,  तो  यह  उन  फा  फ़्ज

 है,  उनकी  ड्यूटी  है  भ्ौर  उनका  इखलाकी
 कजे  है,  कि  वे  मुस्तैफी  हो  जाये  झभौर  भगर

 ये  नाकाम  साबित  होते  हैं,  तो  इस  तरह  से

 ये  कुसियों  पर  बेठे  न  रहे  ।

 33  hrs.

 हमारे  सामने  हमारे  मुहतरिय  शी

 लाल  बहादुर  शास्त्री  जी  की  मिसाल  मौजूद

 है।  जब  वह  रेलवे  मिनिस्टर  थे  तो  कई  बार

 एक्सीडेंट्स  हुए  थे  जिस  तरह  से  कि  भौर

 मिनिस्टर  साहिबान  के  जमाने  में  होते  रहते

 है  ।  लेकिन  एक  सख्त  एक्सीडेंट  हो  जाने

 के  बाद  उम्हेंनि  अपने  श्राप  इस्तीफा  दे

 दया।  उन्होंने  महसूस  किया  कि  में  जिस्मे-
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 दारी  के  साथ  काम  करने  की  कोशिश  कहं
 भौर  झगर  श्राप  तौर  पर  मैं  कामयाब  नहीं

 हूं  तो  मुझे  उस  जगह  पर  नहीं  बने  रंजना

 चाहिये  ।  लेकिन  बड़े  बड़े  'फ़सादात,  सागर  भें,

 दमोह  में,  कटनी  में,  जबलपुर  मे  हो  जायें,
 और  जो  मिनिस्टर  हैं  वह  उसी  तरह  से  बैठे

 रहें,  काम  करते  रहें  धौर  लोगों  की  जास

 माल  शौर  प्रायरू  बरबाद  होते  देखते  रहें,
 यह  उनके  लिये  कैसे  जायज़  हो  पकता

 है।  चाहे  यह  भकलियतों  का  सवाल  हो,
 या  प्रकसरियतों  का  हमें  सभी  की  हिफ़ाजत
 करनी  हैं  प्रौर  खास  सौर  पर  प्रकलियतों
 की  तो  पूरी  कुव्वत  और  मजबूती  के  साथ

 करनी  है  1  में  ईमानदारी  के  साथ  कहता

 हैं  कि  यह  पूरे  मुल्क  का  सवाल  है,  मुल्क
 की  श्राज़ादी  का  सवाल  है,  मुल्क  के  वगकार

 का  सवाल  है,  मुल्क  की  शान्ति  का  सवाल

 है,  उस  की  सालमियत  का  सवाल  है  |  में

 चाहता  हूं  कि  इस  तरफ  खास  तौर  पर  तवज्जह
 दी  जाये  ।

 सर्विसिस  का  जहां  तक  ताललुक  हैं,  मेरी

 गुज़ारिश  है  शौर  मैने  पिछली  दफा  भी

 इस  तरफ  आप  की  तवज्जह  दिलाई  थी,
 कि  श्राप  मुझ  से  फिगर  न  मांगें  ।  लेकिन  इस

 बात  का  पता  होना  चाहिये  कि  हन  चौदह
 सालों  में  गर्जोेटिड  पोस्ट्स  शौर  नान-गज्जेटिड

 पोस्ट्स  में  प्रकलियतों  के  लोग  शौर  शास

 तौर  पर  मुसलमान  किस  हद  लक  मिये  गये

 हैं  ।  मुसलमानों  के  बारे  में  में  कहना  चाहता

 हूँ  कि उन  को  उनका  हक  नहीं  मिला  है,
 उनके  साथ  बिल्कुल  भी  इन्साफ़  नहीं  किया

 गया  हैं,  उनको  बिल्कुल  इगमोर  कर

 दिया  गया  है,  बिल्कुल  नज़र-प्रंदाज  कर

 दिया  गया  हैं  श्राप  अपने  गड़ेट  उठा  कर

 देखें  कि  कितने  मुसलमान  लिये  गये  हैं  बजाय

 इसके  कि  झाप  मुझसे  मुतालिया  करें  कि

 मैं  'फ़िगज  श्राप  को  दू  ।  ये  सरकारी  जेट

 हैं  और  इनसे  प्राप  को  सारी  फिगज  मिल

 जायेंगी  ।  हजारों  की  ताइाद  में  जगहे  सिकसती

 हैं  शौर  मै  जाममा  जाहता  हूं  कि  उनमें  से
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 कितने  मुसलमान  लिये  जाते  हैं  1  मैंने  पिछली
 बार  कहा  था  कि  यह  श्राप  तो  नहीं  फरमा

 सकते  हैं  कि  १९४७  के  बाद  तमाम  मुसलमान
 ना-काबिल  हो  गये  हैं,  ना-लायक  हो  गये

 हैं  शभ्रौर  ना-अहल  हो  गय  हैं  |  प्रगर  ऐसी
 बात  नहीं  है  तो  क्या  वजह  है  कि  उन  को  नहीं
 लिया  जाता  शौर  क्या  वजह  है  कि  तास्सुब
 बरता  जाता  है  ।  प्राखिर  उन्हें  इस  मुल्क
 में  रहना  है,  यहां  जीना  है  श्रौर  यहीं  मरना

 है  ।  वे  कहां  जा  कर  मूलाज़मत  करें  ?  उन

 के  नौजवान  क्‍या  करें  ब्रौर  किस  तरह  से
 झपने  श्राप  को  बरबाद  होते  देखते  रहें
 काबिल  से  काबिल  मुसलमानों  का  भी  यही,
 हाल  है  कि  वें  फर्स्ट  डिविजन  में  श्ाते हैं
 फर्स्ट  पोजिशन  यूनिवर्सितीज़  में  उनकी

 धाती  है  लेकिन  उन  को  कोई  दौ  कौड़ी  को  नहीं
 पूछता  है  ।  जब  इस  तरह  की  कोई  शिकायत
 की  जाय  तो  हमसे  ही  फिगज  मांगे  जायें

 ह  कहां  तक  मन।सिब  है  1  क्या  यह  मुम्किन
 है  कि  मैं  तमाम  हिन्दुस्तान  में  घूम  फर  तमाम
 गजट  जमा  करूं  श्रौर  प्रापकों  ला  कर
 'फिगज़ं  बताऊं  ?  गवनेमेंट  अाफ  इंडिया
 का  भ्राफिसिस  सैक्रेटरिएट  है,  सूबों  में,  स्टेट्स
 में  सैक्रटेरिएट्स  हैं,  भाप  उनका  मुलाहिज़ा
 फरमायें  तो  भ्रापतो  पता  चल  जायेगा  कि

 मुलाज़मत  में  मुसलमानों  की  क्‍या  निसबत

 है।  यह  कहना  काफी  नहीं  है  कि  वे  मुलाजिमत
 के  लिये  दरख्वारतें  नहीं  देते  हैं,  इंटरव्यूज़  में

 नहीं  भाते  हैं  ।  यह  बात  भी  सही  नहीं  है  ।
 झगर  कभी  ऐसा  हुभा  है  कि  कोई  इंटरव्यू
 में  नहीं  गया  है  तो  वह  मजबूरी  की  वजह
 से  नहीं  गया  है  |  बेहतर  से  बेहतर  पोजिशन
 के  बावजूद,  चोदह-बोदह  मतंबा  दरव्वास्तें
 देने  के  बावजूद  भगर  उसको  इंटरव्यू  तक

 मैं  नहीं  बुलाया  गया  भौर  वह  मायस  हो  गया

 तो  यह  एक  नेचुरल  सी  बात  है  में  चाहता

 हूं  कि  इस  तरफ  खास  तौर  से  भाषकी

 तबज्जह  जाये  ।

 एक  धौर  बात  में  मुख्तसिर  तौर  पर

 कह  देना  चाहता  हूं  ।  एक  वक्‍त  था  जब  रेलवे
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 के  मुलाजिमों  के  बारे  में  भौर  साथ  ही  दूसरे

 मू  लाजिमों  के  बारे  में  कुछ  ऐसे  एहकाम  हुए
 थे  कि  प्रगर  सी०  झाई०  डी०  उन  के  खिलाफ.

 रिपोर्ट  कर  दे  तो  उन  को  मुलाजमत  से

 झ्रलग  कर  दिया  जाय  ।  गर  किसी  की

 एक्टीविटीज़  खराब  हों,  तो  उसके  बारे  में

 भी  ऐसा  किया  जाता  था  1  लेकिन  जब  सी०

 ब्ाई०  डी०  ने  इसका  गलत  इस्तेमाल  शुरू
 किया  तो  हमने  ऐसे  मामले  सरदार  पटेल

 मरहूम  के  सामने  पेश  किये  शौर  उन  से  खास
 तौर  पर  कहा  कि  यह  क्‍या  हो  रहा  है  शौर
 क्यों  हो  रहा  है  कि  सी०  ग्राई०  डी०  जिस
 को  चाहे  उस  के  बारे  में  बेदतील  चीज़  लिख
 दे  श्रीर  उस  को  नौकरी  से  बरतरफ  कर  दिया

 जाये  |  क्‍या  यह  कोई  मसले का  क  हल

 है  i  उस  वक्‍त  सरदार  पटेल  ने  कहा  था
 कि  कैबिनेट  ने  मुत्तफिका  तौर  पर  तय  कर
 दिया  है  कि  सी०  ग्राई०  डी०  का  लिख  देना
 काफी  नहीं  होगा  जब  तक  कि  वह  बराबर
 इसके  बारे  में  रीज़न्ज़  शरीर  दलीलें  न  दे
 कि  फला-फलां  एक्टीविटीज़्  इस  शख्स
 की  मुल्क  के  लिये  मुज़िर  हैं  बौर  जब  तक

 ऐसा  नहीं  होगा  उनके  खिलाफ  कोई  कारवाई
 नहीं  की  जायेगी  ।  लेकिन  पिछले  दिनों  में

 यह  नहीं  हुआ  है  भौर  शब  यह  तरीका  चल

 रहा  है  कि  किसी  को  जमाश्रत  इस्लामी  का

 मैम्बर  बता  कर  शौर  कभी  फिरकापरस्त

 एक  टीविटीज़  बता  कर  तनहा  सी०  झाई०  ही ०
 की  रिपो"  पर  जिस  में  कोई  रीज़न  और
 दलींलें  नहीं  दी  गईं  उन  को  भ्लग  कर  दिया

 श्री  त्यागी  :  ऐसा  हुमा  है  ?

 श्री  मु०  हिं०  रहमान  :  सात  केसिस

 भेरे  पास  हैं  जिन  में  से  में  तीन  केसिस  में

 बड़ी  मुश्किल  से  ठीक  करवा  पाया  हूं  ।  चार
 केसिस  भ्रभी  भी  जारी  हैं  I  खुदा  जाने  भौर

 हिन्दुस्तान  में  इस  तरह  के  कितने  केसिस  होंगे  ।
 ये  तो  दे  केसिस हैं  जो  मेरी  नजर  में  झाये  हैं  t

 बिहार  में  एक  प्रतीक  का  मामला  था  जोकि
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 डेढ़  पौने  दो  साल  के  बाद  जा  कर  प्रौर  बड़ी

 जद्दोजहद  के  बाद  ठीक  हुआ  ।  कोई  नाजायज

 का  वाई  उसने  नहीं  की  थी,  लेकिन  एक
 लफ्ज  सी०  प्राई०  डी०  ने  लिख  दिया  कि  वह
 जमाधत  इस्लामी  से  ताल्लुक  रखता  है  श्रौर

 उसको  निकाल  दिया  था  -  भ्रजमेर  का  केस

 मौजूद  है,  राजस्थान  का  केस  गैजूद  है,  श्रौर'

 वे  चल  रहे  हैं  ।  इस  तरह  से  खुदा  जाने  भौर

 कितने  केस  होंगे  ।  एक  प्लान  कहिये  या  एक
 टैक्नीक  कहिये  जब  चाहते  हैं  किसी  को  जमीयत

 इस्लामी  का  मैम्बर  बता  कर  या  किसी  शौर

 बिना  पर  उन  को  बरतरफ  कर  दिया  जाता

 है  ।  बाकी  सारे  के  सारे  चाहे  वे  जनसंघ  से

 ता: लुक  रखते  हों  या  हिन्दू  महासभा  से  रखते

 हों,  उन  को  बरदाश्त  कर  लिया  जाता  है,
 उनके  लिये  ये  एहकाम  फौरन  नाफद  नहीं

 होते  हैं,  उनको  बरदाइत  कर  लिया  जाता  है  1

 यह  तरीका  ठीक  नहीं  है  ।  में  चाहता  हूं  कि

 इस  पर  नज़रसानी  हो  ।

 यह  पहला  मौका  है  जब  मुस्लिम  प्रक-

 लियतों  की  तबाही  के  बारे  में,  जबलपुर,
 सागर  वगैरह  के  वाकात  से  मुतासिर  हो  कर

 इस  हाउस  के  हिन्दू,  मुस्लिम,  सिख,  पारसी,

 बगैरह  सभी  मैम्बर  साहबान  ने  इस  बात  का

 इजहार  किया  है  कि  यह  बहुत  भारी
 ज्यादती  हुई  है  भ्रौर  बहुत  बर।  है।  धौर
 सब  ही  जमर्तोा  ने  स्टेटमेंट  दिए  हैं  कि

 मुस्लिम  प्रकलियत  को  वरबाद  किया  गया  है

 जबलपुर  में  ।  ले  176  इसके  बावजूद  होता  क्या

 है  ?  इस  हाउस  में  बाज  ऐसे  भाई  हैं  जो  चाहते
 हैं  कि  इसको  हलका  करने  के  लिए  उलटा

 मुस्जिम  भ्रकलियतों  को  ही  मुणरिम  करार  दे
 दिया  जाए  |  कभी  फजमीयत-उन्त-उलेमा
 का  नाम  ले  लिया  जाता  है,  कभी  झखबार
 झल  जमीयत  के  पर्चे  में  से  पढ़  कर  सुना  विया
 जाता  है  |  झाखिर  इस  झखबार  ने  क्‍या  किया

 है  ?  “युग  धर्म”  का  कोई  सुर  नहीं  है,
 “प्रागेनाइज़र”  का  कोई  कसूर  नहीं  है,
 “प्रताप”  का  कोई  कसूर  महीं  है,  इस  किस्म  के
 अल्षबारात  जो  मुसलमानों  को  इन्तहाई  तौर
 पर  असील  करते  रहते  हैं,  पाकिस्तानी
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 बताते  रहे  रहते  हैं,  मुसलमानों  के  लिए  तो

 पहां  कोई  जगह  नहीं  है,  उनके  रहने  के  लिये

 कोई  मुकान  नहीं  है,  उनको  पहां  नहीं  रहना

 चाहिये  ।  लेकिन  ये  भ्रतवारात  जिनमें  कत्ल
 की  धमकियां  लिखी  रहती  हैं,  उनका  कोई  जुर्म
 नहीं  बताया  मगर  भल  जमीयत  का
 पर्चा  यहां  पढ़  कर  कर  सुना  दिया  जाता  है  t

 में  पूछता  चाहता  हूं  कि  क्या  लिखा  है
 उसमें  ?  उसमें  इतना  ही  तो  लिखा  है
 है  कि  जब  तुम  तवाह  भौर  बरबाद  हो  रहे
 री  तो  तुम  कानून  का  एतहराम  बरते  हुए
 झपनी  जगह  पर  डट  कर  रहने  के  लिए,
 जिप्तना  कर  सकते  हो  +रो  t  उसमें  पह  नहीं
 कहा  गया  है  कि  कानन  हाथ  में  ले  लो,  कानून
 का  एहतराम  मत  करों  लेकिन  ह  जरूर

 कहा  गया  है  कि  मायूस  न  हो,  डिमारेलाइज
 न  हो,  डट  कर  डिफेंस  क्रो  अपने  भ्रापको
 शौर  ऐसा  फरना  सैम्हारा  हक  है  i  में  प्र्ना
 चाहता  हूं  कि  इसमें  कौनसी  बुरी  बात  है
 जो  लिखी  गई  है  ?  मेरे  पास  भी  बीसियों

 कटिग्ज  हैं  जिन  को  मैं  पढ़  कर  सूता  सकता  हूं  t

 वबत  नही  है  कि  सभी  को  में  पढ़  कर  सुनाऊं
 लेकिन  एक  दो  कफॉटरश  में  पड़  कर  सुनाना
 चाहता  हूं  t  प्रताप  में  जो  लिखा  गया  उससे

 हू  साबित  होता  है  कि  कभी  मुसलमाबों
 को  १।सस्‍्तानी  बताया  जाता  है  श्रौर  कभी
 किसी  शौर  तरह  से  इश्तआल  दिक्षाया  जाता
 है  |  इसमें  लिखा  है  ta

 “रह  गया  सवाल  धाम  मुसलषमानों
 की  यफ  दरी  को  हसका  जवाब  मुसलमान
 खुद  दे  सकते  हैं,  ध्रौर  प्रफमोस  से  कहा
 कायेगा  कि  उनके  दिश  में  दाज  भी

 पाकिस्तान  के  लिए  हमदर्दी  है।”

 झागे  ग्न  कर  उसने  लिखा  है  :--

 "पिछले  दिनों  बीदर  के  शहर ,मे
 मुसलमानों  ने  ष्वुले  बन्दो  पाकिस्तानी
 पझण्डा  सहराया  शौर  पाकिस्तान  के  हक
 में  नारे  लगाये।  इसमे  पहले  ऐसा  एक
 वाका  मद्रास  में  भी  हो  चुका  है  क्या  इसके
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 [श्री  मु०  हि  रहमान]

 बाद  भी  सवाल  किया  जाएगा  कि  क्यों

 मुसलमानों  पर  शक  किया  जा  रहा  है

 एक  जगह  वह  फरमाते  हैं  —

 “मौलाना  साहष  ने  यह  भी  मुता-
 लिबा  #२  दिया  कि  नौकरियों  में  मुसल-
 मानों  के  लिए  जगह  मखसूस  होनी

 चाहिये  गोया  कि  मौलाना  साहव  भी

 झपने  झापको  हिन्दुस्तालयों  का  नुमा-
 डन्दा  तस्सवुर  नहीं  करते  बल्कि  सिर्फ

 मुसल्लभानों  का  |  ऐसी  हालत  में  अगर

 'फिरक परस्ती  जोर  पकड़  जाए  तो  क्या

 'ताउजुबे  |

 धागे  चल  कर  लिखता  है न

 “क्या  यह  वाहिद  वाका  है  झपनी

 किस्म  का?  क्‍या  रोशमरह  ऐसे  वाकयात

 नहीं  हो  रहे  हैं  ?  भभी  पिछले  दिनों

 दिल्ली  में  इसी  तरह  का  एक  वाकया  हुभा  t
 क्या  प्रधान  मनन्‍्त्री  बतायेंगे  कि  यह  क्यों
 झौर  कंसे  हुआ  शर  इसके  बाबत  सर-

 कार  ने  क्‍या  किया  ?  क्‍या  यह  प्रमर

 बाका  है  या  नहीं  कि  ज्बलपुर  के  वाका
 के  बाद  नागपुर  में  ऐसा  वाका  हुँभा  भौर

 शहर  की  पुल्लिस  के  भ्राश्वासन  पर  पूरा
 एक  हुण्ता  इस  वाका  को  शाया  न  किया
 गधा  ।  क्या  यह  वाका  है  या  नहीं  कि

 पिछले  रिपब्लिक  दिवस  पर  नासिक  जिला
 के  भालेगांव  के  मुलमानों  ने  पाकि-
 स्तानी  प्तण्डा  लहराया  ।  वीदर  में  भी  जो

 कुछ  हुआ  उसका  जिक्र  पहले  किया  जा

 चुका  है।  जब  सरकार  ने  इन  मुसलमानों
 के  खिलाफ  कोई  कारवाई  न  की  तो
 लोगो  को  हड़ताल  ७  रनी  पही  ।  फिरोजा-
 बाद  में  एक  मस्जिद  से  जन्म-प्रष्टमी  के

 जुलूस  पर  पत्थर  फेंके  जाते  हैं,  जबलपुर
 में  मस्जिद  से  गोली  चलाई  जाती  है
 शौर  तेजाब  से  भरे  बल्ब  केके  जाते  हैं  t

 पह  सब  कु  क्यों  हो  रहा  है।  एक  वाका

 हो  हो  उसे  कोई  नजर  धन्दाज  करे
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 लैकिन  जब  यके  बाद  दीगरे  ऐसे  वाकात

 हो  रहे  हों  भौर  पुलिस  हरकत  में  न  द्याए

 क्योंकि  ऊपर  43  कांग्रेसी  वजीरों

 को  मुसलमानों  की  वोटें  चाहियें  भौर

 इ  लल्पि  वे  मुसलमान  गुण्डो  के  खिलाफ

 कोई  कारवबाई  नहीं  कर  सकते  "

 एक  जगह  फरमाते  हैं  —

 “फिरकापरस्ती  श्रौर  पंडित  नेहरू”
 कांग्रेस  वकिंग  कमेटी  ऐलान  करती  है
 कि  जबलपुर  के  वाकात  की  तहकीकात
 की  जाएगी  ।  बेशक  यह  होती  चाहिये
 लेकिन  यह  भी  तो  बता  दिया  जाए  कि
 श्रसम  के  हालिया  फसादात  की  तहकी-
 कात  क्‍यों  न  की  गईं  ?  क्‍या  जबलपुर
 के  वाकात  की  तहकीकात  इसलिए  होनी
 है  कि  उसमें  हिन्दुओं  को  भी  रगड़ा  जा
 सकेगा  शरीर  असम  की  इसलिए  नहीं  कि

 वहां  कांग्रेसी  हुकूमत  की  नालायकी  और
 कांग्रेसियों  की  मुजरमाना  जानिबदारी
 मंजरे  शम  पर  आएगी  यह  वह  दो
 झअमली  है  जो  कांग्रेस  को  बदनाम  करती

 है  ।  यह  नहीं  हो  सकता  कि  ्रसम  के
 बदमाशों  को  माफ  कर  दिया  जाए
 क्योंकि  वे  कांग्रेसी  हैं  श्रौर  जबलपुर  में
 लोगों  को  चेर  लिया  जाए  क्योंकि  वे
 कांग्रेसी  नहीं।.  .यह  नहीं  हो.  सकता
 कि  बदमाषों  की  तो  हौसला  प्रफज़्ाई
 की  जाए  पौर  फिरका  परस्तों  को  सजा
 दी  जाए  ।  मुल्क  के  किसी  भी  कोने  में
 अगर  एक  भी  कसूरवार  को  माफ  किया
 जाएगा  तो  इसका  झसर  मुल्क  के  चालीस
 करोड़  बादिन्दों  पर  होगा  ।  हुकूमत
 करना  कोई  बच्चों  का  खेल  नहीं  है  ।
 पंडित  नेहरू  शभौर  उनके  साथियों  को
 समझ  लेना  चाहिये  कि  उनके  अपने
 अमल  से  फिरकापरस्ती  बढ़  रही  है
 झौर  यहू  इसलिये  बढ़  रही  है  कि  फिरक!-
 परस्त  यह  देख  रहे  हैं  कि  नेहरू  हकूमत
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 में  उन  बदमाशों  को  कोई  पूछने  वाला

 नहीं  जो  कांग्रेसी  हूँ  या  कांग्रेस  से

 बाबस्ता  हैं  |  तखरीबी  भ्रनासुर  सब  एक

 हैं  चाहे  यह  जबलपुर  में  रहते  हैं  भौर

 चाहे  ग्रसम  में ।”

 इस  तरह  की  इश्तालप्रंगेज़  तहरीरें

 मुसलमानों  के  खिलाफ  लिखना  क्‍या  फिरका-

 चरस्ती  नहीं  है  श्रौर  क्या  यह  +क  है  |  यह
 कौनसा  तरीका  है  ?  इससे  भ्रमनों  श्मान  क्या

 कायम  रह  सकता  है  ?  किस  तरह  से  उसका

 तहाफुज्ञ  हो  सकता  है  ?  यह  कितनी  अजीब

 बात  है  कि  जिस  जमीयत-उल-उलेमा  के

 लाखों  प्रादमियों  ने  अपनी  कुर्बानियां  देकर

 हिन्दुस्तान  को  आज़ाद  कराने  में  हिस्सा
 लिया,  इस  मुल्क  में  नैशनेलिटी  कायम  करने

 के  लिए  जहोजहद  की,  सैक्लिरिज्म  की

 खातिर  एड़ी  चोटी  का  जोर  लगाया  शौर  खून
 बहाया,  आज  उसी  को  बदनाम  किया  जाए  |

 अगर  एक  मौके  पर,  जब  मुसलमानों  पर  यह
 बरबादी  श्राई,  अगर  अलजमीयत  ने

 दो  चार  प्राटिकल  ऐसे  लिख  दिये  कि

 जिसमें  कि  मुसलमान  बिल्कुल  डिमारलाइज

 न  हो  जायें,  बेबस  न  हो  जायें,  तो  वह  फिरका-

 परस्ती  है,  भौर  सुबह  से  शाम  तक  उनके

 खिलाफ  जो  श्ाग  बरसाई  जाये  उसे  कोई

 फिकराप  रस्ती  नहीं  कहता  |

 हम  शराह  भी  करते  हैं  तो  हो  जाते  हैं  बदनाम,

 वह  कत्ल  भी  करते  हैं  तो  चर्चा  नहीं  होता  ।

 सच  कहा  है  किसी  शायर  ने  :

 “जब  कोई  फितना  जमाने  में  नयाउठता  है,

 बहू  इशारे  से  बता  देते  हैं  तुबंत  मेरी ।'

 सारा  कस्र  जो  है  वहू  मुसलमान  बेचारे  का

 है।  इस  हिन्दुस्तान  में  जब  पा्िष्तन

 हुआ  है  ,  मुसलमान  से  ज्यादा  गुण्डा,  मुसलमान
 से  ज्यादा  बेईमान  भौर  गैर  वफादार  भौर  कोई

 है  ही  नहीं  '  किस  कदर  प्रफसोसमाक

 पहलू  है।  यह  लेकर  इसमें  हमारी  होम

 मिनिस्ट्री  की  तरफ  से  कोई  ऐसा  कदम  नहीं
 उठाया  गया  जिससे  कि  ,प्रकलियतों  को,  खास

 तौर  पर  मुसलसाम  अकलियती  को  यह  बाल
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 पैदा  हो  कि  हम  भी  इस  मुल्क  के  बराबर  के
 बादिन्दे  हैं  ।  हम  सेकुल'र  स्टेट  को  मानते  हैं,

 हमने  भ्रपनी  जानें  दी  हैं।  भाज  किसी
 फ़िकापरस्त  को  इस  मुल्क  से  कंसे  मुहब्बत
 हो  सकती  है  ?  जब  प्रंप्रेज  की  गोलियां  चल

 रही  थीं  तो  वे  कुंडी  शौर  किवाड़  बन्द  किये
 बे  थे  |  भाज  हो  सकता  है  कि  उनको  प्रपने

 मुल्क  से  मुहब्बत  न  हो,  लेकिन  उन्होंने  जिन्होंने

 स  ३२  में  चांदनी  चौक  में  खड़े  होकर  मि०

 भ्ली,  सुपरिन्डेंट  से  कहा  था  गोली  मार
 सके  तो  मार,  मगर  आ्राजादी  का  प्रहदनामा
 पढ़ा  जायेगा  t  जो  लोग  जेलों  में  सड़  सकते

 हैं,  श्ाज  उनको  फिरकापरस्त  नहीं  बनाया
 जा  सकता  मगर  वही  लोग  श्राज  उनके  खिलाफ
 फिरकापरस्त  बतला  रहे  हैं  और  उनके  भख-
 बारों  को  भी  शौर  वह  लोग  जो  प्राज  कांग्रेस
 या  नेशनलिस्ट  जमातों  के  सदके  में  इस  भाजाद

 मुल्क  में  ब॑हैं  भौर  हमेशा  फिक्रौपरस्ती  बरतते
 रहे  हैं  वह  ज्ल्टे  दूसरों  को  बदनाम  करते  की
 कोछिह  करें  ?  यह  सब  क्‍यों  है  ?  मुझे  उनसे
 शिकायत  है,  मुझे  होम  मिनिस्ट्री  से  शिकायत

 है,  मुझको  इसकी  शिकायत  है  कि  स्टेटों  के
 प्रन्दर  जो  होम  मिनिस्टर  श्राप  मुकर्रर  करते

 हैं  उनके  काम  को  देखा  नहीं  जाता  ।  स्टेट  के
 प्रन्दर  भ्रंगर  श्राप  ला  एण्ड  श्राईर  की  जिम्मे-
 दारी  किसी  को  दें  तो  श्रापफों  चेक  करना

 होगा  कि  वह  सही  तौर  पर  ग्रमल  कर  रहा
 है  या  नहीं  1  यह  कि  सारी  जिम्मेवारी  श्राप
 के  ऊपर  है,  स्ट्ट  के  ऊपर  नहीं  ।  भ्रगर  स्टेट
 गवर्नमेंट  इस  तरह  करती  हैं  तो  वहां  कांग्रेस
 की  गव्नमेंट  हैं  -  उन  का  फर्ज  है  कि  वह
 एललशाकी  तौर  पर  वहां  से  मुस्तफी  हों  |
 भाप  उसको  उस  कुर्सी  से  हटा  कर  कहें  कि

 बहु  इस  काबिल  तहीं  हैं  कि  जिम्मेदा)  ले
 सके  |

 झान  जबलपुर  में  जूड़िएल  इत्क्वायरी

 हो  रही  है  1  हमारे  सामने  यह  था  कि  वहां
 पर  तीन  प्रादमी  इसके  लिये  रखे  जायेंगे  ।

 एक  बेंच  होगी,  'लिसमें  कोई  a  कोई  सुप्रीम
 कोर्ट  का  जज  होना  चाहिये  था,  जिसमें  खुद
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 [aft  मु  हि  रहमान]

 मध्य  प्रदेश  के  बाहर  का  जज  होना  चाहिये
 था  ।  एक  जज  साहब  ग्वालियर  से  बेचारे

 भ्राये  ।  में  उनके  खिलाफ  कुछ  नहीं  कहता

 वहू  ठीक  ही  होंगे  -  वह  भी  किस  हालत  में
 कि  जबलपुर  श्रौर  सागर  के  सारे  हुक्फाम,
 जिन्होंने  उन  मुसलमानों  को  तबाह  करने  में

 हिस्सा  लिया  है,  चश्मपोशी  बरती  है,  वह
 वहां  मौजुद  हैं  I  मेने  भ्रपनी  अांखों  से  देखा

 है,  भपने  कानों  से  सुना  है,  श्राज  भी  वह

 हुक्काम  कह  रहे  हैं  कि  भ्रगर  मेरे  मुझआफिक

 मूसलमानों  ने  गवाही  न  दी  तो  उनका  वारंट

 काट  दिया  जायेगा  और  वह  जेल  में  भेजे

 जा  गे।  श्राज  उन  में  से  किसी  का  ट्रांसफर
 नहीं  हुआ  है,  तबादला  नहीं  ह्श्ना  है  ।  ऐसी

 हालत  में  लोगों  को  कैरो  इंसाफ  मिलेगा  ?

 झगर  जूडिशल  इन्क्वाय  )  हो  तो  मेहरबानी
 करके  उस  में  बाहर  के  जज  रकक्‍खे  जायें  ।

 एक  सुप्रीम  कोर्ट  का  जज  होना  चाहिये,
 एक  स्टेट  का  जज  होना  चाहिये  ।  ग्वालियर
 के  जो  जज  साहब  मौजुद  हैं  वह  भी  रहें,
 लेकिन  तमाम  हुक्काम  का  ट्रांसफर  लाजिमी

 है,  वर्ना  यकीनी  तौर  पर,  इस  इन्क्वायरी
 से  कभी  भी  इंसाफ  नहीं  मिल  सकता,  शौर

 हम  कभी  मुतमईन  नहीं  हो  सकते  ।
 शौर  कोई  भी  इंसाफ  पसन्द  हिन्दू  मुसलमान
 मुतमईन  नहीं  हो  सकता  ।  यह  में  ही  नहीं
 कहता  हूं,  हिन्दू  कहते  हैं,  सिख  कहते  हैं  कि

 पह  क्या  इन्क्‍्वायरी  है  जिसके  अन्दर  एक
 झादमी  ग्वालियर  से  उठा  कर  बिठला  दिया
 गया  शौर  तमाम  के  तमाम  हुक्काम,  पुलिस
 झौर  एडमिनिस्ट्रेशन  वही  जमा  हुऐ  बेठे

 हैँ  जो  कि  लोगों  को  हैरस  कर  रहे  है  भौर
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 कर  देंगे,  वह  कर  देंगे  I  fat  इस  तरह  से
 कैसे  इन्साफ  मिलेगा  भौर  क॑से  सही  गवाह
 लाये  जा  सकते  हैं  ?  इसका  इन्तजाम  नहीं
 हुभा  है  तो  कैसे  काम  होगा  ?

 ष्भी  त्यागी  :  भाज  भी  बहू  काम  करते

 हैं?
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 करते  हैं,  जो  हमारे  मामलात  को  सही  मानों

 में  अपने  श्राप  कोशिश  करके  बेहतर  बनाते

 हैं,  तो  किससे  कहूं  ?  हम  उनसे  जरूर  कहेंगे  ।
 मैं  इस  मौजुदा  पोजीशन  से  मुतमईन  नहीं  हूं  ।
 में  इस  हाउस  को  यकीन  दिलाता  हूं  कि
 अगर  यही  तरीका  जारी  रहेगा  तो  इस  तरह
 से  इत्मीनान  नहीं  मिल  सकेगा  भले  ही  श्राप
 श्रपना  ढिढोरा  पीटते  रहें  कि  हम  सेकुलर
 स्टेट  हैं  ।  कोई  प्रक्लमन्द  इस  बारे  में  मुत-
 मईन  नहीं  हो  सकता  ।  हम  जान  देने  के
 लिय  तैयार  हैं  सेकुलर  स्टेट  के  लिये,  हम  जान
 देने  के  लिये  तैयार  हैं  भ्रगर  हिन्दुस्तान  से  बाहर
 का  कोई  आदमी  आंख  बदल  कर  हिन्दुस्तान
 को  देखे  ।  गोलियों  के  सामने  भी  हम  सीना
 ताने  रहेंगे  ।  लेकिन  इसके  बरअक्स  हम
 इस  तरीके  से  मुसलमान  भ्रकलियतों  को  बरबाद
 शौर  तबाह  नहीं  नहीं  देख  सकते  ।  यह
 चीज  प्रापकों  करनी  होगी,  इन्साफ  देना

 होगा,  सही  तौर  पर  इन्तजाम  करना

 होगा,  भौर  मुझ  जैसे  बोलने  वाले  को  यह  कह
 कर  चुप  नहीं  किया  जा  सकता,  जो  कि

 पाकिस्तान  में  हमारे  फिर्कापरस्त  कर  रहे

 हैं।  भगर  हजारों  फिर्कापरस्तों  का  लेवल  भी
 लगा  दिया  जाये  तो  वह  मेरी  कौम  परस्ती
 को  खाक  में  नहीं  मिला  सकती  ।  बल्कि
 मेरी  कौमपरवरी  उलटा  फिरका  परस्ती  के
 लेबलों  को  भस्म  कर  देगी  ।
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 [at  उके]

 खींच  लिया,  प्रौर  व  है  बस्तर  का  मामला  ।

 बस्तर  के  सम्बन्ध  में  इम  गृह  मंत्रालय  की

 रिपोर्ट  में  यह  दिया  हा  है  कि  राजा  को

 गही  से  श्रलग  कर  दिया  गया  श्रीर  उनके

 भाई  को  उनकी  जगह  देकर  उनके  प्रीवी  पर्स

 में  काफी  बामी  कर  दी  गई  है  1  यह  जो  केरद्रीय

 सरकार  ने  किया,  उसके  लिये  में  उसको

 घन्यवाद  देता  हूं  ।  उसने  यह  बहुत  उचित

 फाम  किया  श्रौर  जिस  &ग  मे  इस  बस्तर  के

 मामले  को  वहां  की  सरकार  ने  संभाला,
 उसके  लिये  में  मध्य  प्रदेश  की  सरकार  का

 बहुत  धन्यवाद  देता  हूँ  ।  यहां  के  श्रखबारों
 में  बस्तर  के  सम्बन्ध  में  आदिवाशियों  को

 लेकर  इतने  समाचार  रोज  निकलते  थ  कि

 सिजका  ठिकाना  नहीं  है  कि  वहां  के  श्रा  दिबासी
 उस  राजा  के  बहुत  भक्त  हैं,  जैसे  कि  एक
 सदस्य  ने  कहा  कि  वे  उसको  देवता  मानते

 हैं  ।  उसकी  मोटर  जिधरसे  निकलनी  थी,
 उसकी  लकीर  की  मिट्टी  को  लेकर  अपने  माथे
 पर  लगाते  हैं।  आ्रादिवासियों  के  सम्बन्ध

 में  वहां  क ेराजा  और  उनके  साथी  जो  थे

 मित्य  निराले  प्रकार  के  स्टेटमेंट  निकाला
 करते  थे  ।  यहां  वे  बेड़े  हम  पढ़ते  थे  ।  हमें
 यह  भय  होता  था  कि  कहों  ऐसा  ने  हो  पि
 सीधे  सादे  झ्रादिवासियों  को  बेमतलब  किसी
 झफसर  की  गलती  से  क्रिसो  जगह  गोली  का
 सामना  करना  पड़े  बोर  २००  या  ४००

 क्रादिवासी  श्रनायारा  ही  मारे  जाये  ।  इस
 सम्बन्ध  में  मुझे  चिन्ता  थो  प्रौह  में  भपने
 प्रधान  मंत्री  जो  से  मित्रा,  झीर  उनसे  यह
 ज  किया  कि  ज॑ंसे  प्रखबारों  में  बतलाया

 जाता  है  वैसे  वहां  की  जनता  वहां  के  राजा  को

 देवता  नहीं  मानती  है  |  न  जी  कांग्रेस  संस्था

 बीच  में  लाई  जाती  है  उस  कांग्रेस  को  मानती

 है  वहां  की  जनता  भपने  झाप  में  एफ  संगरन

 है  भोर  अपने  भादिवासियों  की  जो  पुरानी

 प्रधायें  हैं,  जो  रीतियां  हैं,  उनके  प्रनूसार

 बलना  चाहती  है।  इस  स्थिति  को  संभालने
 में  सबसे  जरूरी  बात  यह  है  कि  राजा  के  जितने

 MARCH  29,  96  for  Grants  7956

 समर्थक  हैं  बस्तर  में  उनको  जल्-ी  गिनथ्तार

 वार  लिया  जाय  ।  सगर  ऐसा  किया  जायेगा

 तो  श्रादिवमस्यों  के  ऊपर  जो  आरापत्त  प्राने

 वाली  दिखाई  देती  है  वह  नहीं  द.  सकेगी  |
 भ्रगर  हो  सके  तो  जसे  झ्य  प्रदेशों  में  णहां  से

 कुछ  पालियाभेट  के  मेस्यार  भेजे  गय्ने  थे  बसे

 ही  कुछ  पालियामेट  के  मेग्वर  बन्तन*  की
 परिस्थिल  का  देखने  दे:  fq  भेजे  जा.  1

 बस्तर  के  राजा  को  बड़े  अच्छे  ढंग  से
 गिरफ्तार  करके  अलग  कर  दिया  गया  है
 लेकिन  उनकी  रानी  साहबा  के  नाम  से
 श्रखबारों  में  और  बहुत  सी  बातें  निकलने
 लगी  हैं  ।  उनके  सम्बन्ध  में  एक  बड़ी  रिपोर्ट

 यहां  के  “हिन्दुस्तान”  पेपर  में  प्रकाशित  हुई
 है  मुझे  भी  इस  सम्बन्ध  में  जानकारी  थी  !

 इस  रिपोर्ट  के  श्रनुसार  यह  रानी  किसी  श्रादमी
 के  पास  थी  ।  चालीस  या  पैंतालीस  साल  की

 उम्र  उसकी  थी  ।  कहा  जाता  है  कि  एक
 सिनेमा  ऐक्ट्रेस  स ेउसकी  शादी  कराने  का  लोभ
 दिखाया  गया  और  उसको  मिलाने  में
 ४०  या  Yo  हजार  शुपया  भी  खर्च  हुमा ॥
 लेकिन  जब  ऐवक्ट्रेस  राजा  के  पास  नहीं  पहुंचाई
 गई  तो  उसको  मिलाने  में  जो  प्रमुख  व्यक्ति
 थे  वे  इस  श्रौरत  को  ही  खींच  कर  राजा  के
 पास  लाये।  वह  जिसके  पास  थी,
 उसकी  भी  औरत  नहीं  थी,  पर  उन्होंने  उसको
 अ्रपने  घर  में  रख  लिया  शौर  कुछ  शादी  की  सी
 रस्म  भी  हुई  t

 Shri  Tyagi:  Sir,  on  a  point  of  order.
 The  personal  conduct  of  a  person  is
 being  discussed  here,  in  his  absence,
 and  all  his  home  life  and  domestic
 matters.  I  think  perhaps  the  hon.
 Member  might  please  avoid  it.

 wt  उद्दके  :  यह  चीज  तो  भ्रखबार  में  है  ia
 मेरे  पास  भ्रखबार  का  कटिंग  मौजूद  है  ।

 Shri  Tyagi:  What  he  says  may  be
 true,  Sir.  My  submission  is  that  his
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 श्री  उके :  इस  सम्बन्ध  में  में  किसी
 विवाद  में  नहीं  पड़ना  चाहता  ।  मुझे  यहां  के
 कायदे  कानून  नहीं  मालूम  हैं  |  यह  बात

 अखवार  में  श्राई  थी,  इसलिये  जो  सच्ची
 बात  है  वह  मैंने  आपके  सामने  रख  दी  ।

 Mr.  Speaker:  Order,  order.  The
 hon.  Member  is  talking  about  the
 Raja  of  Bastar  who  has  been  deposed
 and  whose  younger  brother  has  now
 been  appointed  as  the  Raja.  What  I
 understood  the  hon.  Member  to  say
 was:  it  Is  easy  to  get  a  number  of
 jetters,  and  some  newspapers  write
 about  his  greatness  and  so  on,  and
 even  news  are  broadcast  here;  but
 this  is  the  position.  And  he  is  trying
 to  justify  the  action.  Even  at  the
 start  he  said:  मैं  बधाई  देता  हूं
 to  the  Central  Government  and  also.
 to  the  State  Government.  Possibly,
 he  need  not  multiply  the  instances,  all
 «his  will  be  taken  into  account.  He  is
 not  an  ordinary  man  but  a  zamindar.
 Whether  he  should  be  allowed  to
 continue  with  all  the  honours,  which
 we  have  guarantecd  under  the  Con-
 stitution,  whether  they  ought  to  be
 continued  or  not  largely  depends  upon
 his  moral  and  other  character.  In
 our  country  particularly  we  do  not
 make  much  of  a  difference  hetween
 private  character  and  public  charac-
 ter.  A  man  is  a  bad  man.....

 Shri  Vajpayee  (Balrampur):  The
 Ministers  sometimes  claim  that  they
 sometimes  went  to  a  function  in  their
 personal  capacity  and  are  not  there-
 fore  answerable  to  the  House.

 Mr.  Speaker:  We  do  not  go  into  the
 private  character  except  in  so  far  as  it
 affects  the  public  character.  So  far  as
 the  private  character  is  concerned,  let
 him  have  a  hundred  wives,  it  does  not
 matter  to  us,  so  long  as  he  !s  not  a
 Raja  and  does  not  claim  those  emolu-
 ments  and  so  on.  Hon,  Members
 know  that  a  person  who  was  about  to
 be  k'ng  was  asked  to  resign  ani  go
 away  merely  because  he  martied  out
 of  the  way.  That  Instance  must  be  in
 the  minds  of  all  persons.  Each  ccun-
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 try  sets  a  particular  standard  to  its
 ruler.  To  the  ordinary  man  also  we
 set  particular  standards.  But  if  a
 person  should  have  emoluments  or  the
 honour  or  the  dignities  attaching  to
 an  office,  Government  will  certainly
 consider  al]  these  matters,

 The  hon.  Member  has  given  —  suffl-
 cient  instances;  he  need  not  pursue
 them.

 Shri  Tyagi:  My  submission  was  that
 references  to  his  character,  his  having
 gone  to  a  place  trying  to  kidnap  an
 actress,  her  not  being  available  his
 kidnapping  a  child,  all  these  storles
 might  be  avoided.

 Shri  Naushir  Bharucha  (East  Khan-
 desh):  Sir,  we  want  to  understand  the
 implications  of  what  you  have  said.
 What  has  been  said  today  in  regard  to
 the  Maharaja  of  Bastar  may  be  made
 applicable  tomorrow  to  Ministers.  I
 don’t  think  that  this  should  be  gu.

 Mr.  Speaker:  That  is  another  mat-
 ter.  I  am  not  applying  it  to  anything
 else.  It  is  enough  if  we  carry  on  each
 day  on  the  facts  of  the  case.

 st  see:  में  इसलिये  बतला  रहा  था

 कि  रानी  साहवा  ने  एक  स्टेटमेंट  निकाला  है
 कि  प्रगर  राजा  साहब  को  छोड़  दिया  जाता  है

 तो  मैं  सरकार  को  विष्वास  दिलाती  हूँ  कि

 किसी  किस्म  की  गड़बड़ी  नहीं  होगी  ।  पभ्रगर

 राजा  साहब  को  नहीं  छोड़ा  जाएगा  तो  जो

 गेंगे  श्रादिवासी  हैं  उनकी  काफी  खून  खराबी

 होगी  t

 मैं  राजा  साहब  को  दोष  नहीं  दे  रहा  हूँ
 छेकिन  मैं  यह  वतलाना  चाहता  हूँ  कि  प्रादि-

 वासी  राजा  साहब  के  प्रभाव  में  नहीं  हैं  ।

 यहां  पर  कहा  गया  कि  जब  सन्‌  १६५४२  में

 राजा  साहब  कांग्रेस  पार्टी  के  साथ  नहीं  थे

 इसलिये  उस  वक्‍त  कांग्रेस  के  सारे  के  सारे

 उम्मीदवार  हार  गये  पौर  जब  १६५७  के

 चुनावों  में  राजा  साहेब  कांग्रेस  के  साथ  ये

 तो  कांग्रेस  के  सारे  उम्मीदवार  जीत  गये  ।

 हमसे  पर  से  यह  बतलाया  जाता  हैं  कि  वहां
 के  ध्रादिवासी  राजा  साहय  को  देवता  मानते
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 [at  उके]

 हैं,  लेकिन  यह  बात  बिल्कुल  गलत  है  ।  सन्‌
 १६५२  में  वहां  किसी  को  चुनाव  लड़ने  का

 ज्ञान  तक  नहीं  था  प्राठ  चुना  क्षेत्रों  में  से

 पांच  में  से  तो  निविरोध  ही  चुन  लिये  गये,
 तीन  स्वतंत्र  और  दो  कांग्रेस  के  ।  तीन  जगहें
 जो  कि  शिडयूल्ड  कास्ट  तथा  जनरल  कांस्टी-

 ट्यूएंसी  थीं  उनमें  दो  कांग्रेस  के  उम्मीदवार

 हार  गये  ।  तो  न  तो  राजा  का  प्रभाव  झादि-

 वासियों  पर  है  और  न  कांग्रेस  का  ।  सन्‌
 १६५७  में  जब  राजा  साहब  कांग्रेस  की  तरफ

 भा  गये  थे  उस  बवत  भी  शब्रादिवासियों  ने

 विरोध  किया  था  शौर  नारायणपुर  के

 चुनाव  क्षेत्र  में  विरोधी  उम्मीदवार  करीब

 १३,०००  मत  ले  गया  |  वह  स्वतंत्र  उम्मीद-

 वार  था  ।  इसी  तरह  से  राजा  साहब  का
 विरोध  भी  ग्रादिवासियों  ने  किया  श्रौर  राजा

 साहब  के  विरोधी  उम्मीदवार  को  १३०००
 से  ऊपर  मत  मिल  गये  जब  कि  राजा  सहाब
 को  ३१  हजार  मत  मिछे  |  उस  निर्वाचन
 क्षेत्र  में  ४४  प्रति  शल  मतदाताओं  ने  ही  मत-
 दान  किया  था  1  श्रगर  राजा  का  प्रभाव  होता
 तो  राजा  को  ८०  शीर  ६०  प्रतिशत  बोट
 मिलते  लेकिन  ऐसा  नहीं  हुआ  तो  में

 यह  बताना  चाहता  2  कि  आदिवासी  राजा
 की  बात  झातत  वाले  नहीं  हैं  ;

 फिलहाल  वहां  एक  भीड़  पर  प्रश्नगैस
 छोड़ा  गया  है  ग्राज  के  गमाचार  पत्रों  में  यह
 समाचार  है  ।  में  तो  ग्रापके  सामने  यह  बात
 रखना  चाहता  हूं  कि  बस्तर  में  जो  कुछ
 झगड़ा  होता  है  उसको  पग्रादिवासियों  का

 झगड़ा  बताया  जाता  है  यह  बात  राही  नहीं
 है।  अखबार  में  दिया  हुआ  है  कि  कुछ  महार
 लोगों  ने  एक  पुलिस  वाले  को  मारा  झौर

 कप्तान  को  मारा  ।  कुछ  ग्यादिवासी  गिरफ्तार

 भी  हुए  यह  हो  सकता  है  कि  कुछ  झादि-

 वासियों  ने  इस  झगड़े  में  भाग  लिया  हो  ।

 श्राप  जानते  हैं  कि  भादिवासी  हाराव  पीते

 हैं  ।  प्रगर  कोई  उनको  शराब  पिला  देगा
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 तो  इस  तरह  के  काम  कर  सकते  हैं  ।  लेकिन

 ये  लोग  राजा  के  पेड  नौकर  हैं  श्रौर  इससे

 यह  प्रनुमान  नहीं  लगा  लेना  चाहिये  कि

 सारे  श्रादिवाप्तियों  का  इन  बातों  से  कोई
 सम्बन्त्र  है  ।  मेरा  गृह  मंत्रालय  से

 निवेदन  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  मंत्रियों

 को  झौर  संसद्‌  के  सदस्यों  को  वहां  की  परि-
 स्थिति  का  प्रध्ययन  करने  के  लिये  जाना
 चाहिये  जैसे  कि  जबलपुर  में  या  आझासाम  में
 वे  लोग  गये  थे  |  अगर  ऐसा  नहीं  होगा  तो

 हो  सकता  है  कि  भ्राजकल  चुनाव  निकट  प्रा

 हे  हैं,  कुछ  लोग  वहां  गड़बड़ी  पैदा  करने
 का  प्रयत्न  क+  जिससे  कि  उस  इलाके  के  सारे
 झ्रादिवासियों  कों  हानि  हो  सकती  है  जैसे

 छत्तीसगढ़  में  एक  जगह  आदिवासियों  को

 भड़का  दिया  गया  प्रौर  उन्होंने  दो  कांस्टेबिलों
 की  हत्या  कर  डाली  और  १६  आदिवासी
 गिरफ्तार  कर  लिये  गये  t  लेकिन  इस  झगड़े
 से  ग्राम  ग्रादिवासियों  को  कोई  सम्बन्ध

 नहीं  था  t  ये  लोग  सीधे  साध  हैं  ।  उनको
 न  राजा  से  कोई  सम्बन्ध  है  झौर  न  वह  का  स
 के  प्रभाव  में  हैं।  एक  जगह  उन्होंने  भाले

 बरछे  लेकर  श्पना  शासन  ही  बना
 लिया  ।

 तीसरी  जगह  एक  प्राम  पंचायत  से  उन
 को  यह  शिकायत  थी  कि  वह  उन  पर  टैक्स
 लगा  रही  थी  ।  इसलिये  प्रादिवासियों  ने
 Yoo  की  संख्या  में  सरपंच  का  घर  घेर  लिया
 झौर  मांये  की  कि  पंचायत  घर  को  बन्द  कर
 दिया  जाये  और  उन  पर  टैक्स  न  लगाया
 जाये  -  इस  सिलसिले  में  ३४  झादिवासी
 गिरफ्तार  हो  गये  ।  इसी  के  असन्तोष  के
 कारण  दूसरी  ग्राम  पंचायत  के  सामने  भी

 इसी  प्रकार  का  प्रदर्शन  किया  गया  ।  तो

 ऐसे  मामले  इधर-उधर  दारू  हो  गये  हैं  ।  तो
 मेरा  निवेदन  है  कि  इन  की  स्थिति  की  भ्च्छी
 तरह  से  जांच  कर  के  इन  के  असंतोष  को

 दूर  करना  चाहिये  क्‍योंकि  यह  गृह  मंत्रालय
 की  दी  जिम्मेदारी  है  |  मध्यप्रदेश  में  करीब
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 ७०  लाख  झादिवासी  हैं  जिन  में  से  लगभग

 Xo  लाख  छत्तीसगढ़  में  हैं  ।  प्रगर  उन  की

 समस्या  को  अच्छे  ढंग  से हल  न  किया  गया

 तो  इस  प्रकार  के  छोट  मोटे  मामले  होते  रहेंगे  ।

 झ्रादिवासी  भोले  भाले  लोग  हैं  ।  श्गर  कोई
 उन  को  भड़का  देता  है  तो  भड़क  जाते  हैं  और

 इस  से  उन  का  नुकसान  हो  जाता  है  ।  झगर

 उन  की  समस्या  का  हल  कर  दिया  गया

 तो  यह  बातें  बन्द  हो  जायेंगी  |  इसीलिये  में

 उन  की  परिस्थिति  को  आप  के  सामने  रखना

 चाहता  हूं  ।  यद्यपि  मैं  उतने  भ्रच्छे  ढंग  से  अपनी

 बात  श्राप  के  सामने  नहीं  रख  सकता  जैसकि

 दूसरे  माननीय  सदस्य  रखते  हैँ  ।  प्रादि-

 वासियों  के  इलाके  में  शराब  भी  बन्द  को

 जानी  चाहिये  ।  आदिवासियों  के  कल्याण

 का  काम  करना  गृह  मंत्रालय  की  मुख्य  जिम्मे-

 दारी  है|  इस  सम्बन्ध  में  मरा  निवेदन  है  कि

 अगर  गृह  मंत्रालय  इन  का  कल्याण  करना

 चाहता  है  तो  जिस  प्रकार  पहली  बौर  दूसरी
 योजनाम्रों  में  ग्रादिवासी  कल्याण  की  सकीर्मे

 बनाई  गई  उस  तरीके  को  सरबर  को  तीरारी

 योजना  में  बदल  देना  चाहिये  ।  पिछली

 योजनाओं  से  जहां  उत  को  दो  जाने  लाभ

 हुआ  वहां  दूसरे  कायदों  से  उन  को  १४  प्राना

 हानि  हुई  ।  इसी  कारण  आादिवानियों  में

 ग्रसन्‍तोपष  उभर  रहा  है  और  इस  का  बड़ा
 खराब  नतीजा  निकल  सकता  है  |  इस  समस्या

 को  अगर  गृह  मंत्रालय  ने  नहीं  समझा  तो  यह
 समस्या  और  भी  जटिल  हो  सकती  है  ।  इस

 लिये  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  तरफ  ध्यान

 देना  वाहिये  ।

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  आ्रादि-

 वासियों  के  कर्पाण  की  जो  स्क्रीम  बनी  है
 उस  को  एक  दम  बदल  देने  की  जरूरत  हे  भौर

 उस  में  प्रामूल  चूल  परिवर्तन  करना  पड़ेगा  ।

 में  तो  कहूंगा  कि  यह  जो  भ्मी  कल्याण  को

 काम  हो  रहा  है  उस  के  ऐवज  मं  उन  देगा  जो

 एक्सप्लायटेशन  हो  रदा  है  भौर  लूट  हो  सही

 है  उस  को  प्रगर  झ्राप  बन्द  कर  देंगे  तो  प्रादि-

 वासियों  का  कल्याण  होगा  भौर  वह  भ्रपने
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 पैरों  पर  खड़े  होने  में  समर्थ  हो  जायेगे  ।  यदि
 ाप  उस  लूट  को  बन्द  कर  देंगे  तो  उन  को
 झाप  की  सहायता  की  उत्तनी  प्रावष्यकता

 नहीं  रहेगी  श्रौर  वह  खुद  झपनी  कमाई  कर

 लेंगे  झौर  भ्रपना  कल्याण  कर  लेंगे  i]

 जहां  तक  ग्राम  पंचायतों  का  सम्बन्ध  है
 में  हाउस  को  बतलाना  चाहता  हूं  कि  झमी

 वहां  इस  के  विरोध  में  डेढ़  लाख  भ्रादिवासियों
 का  मार्च  नागपुर  पर  जाने  वाला  है।  झभी
 जो  काय॑  होते  हैं  उससे  २  बझाने  लाभ  होता

 है  लेकिन  जो  भाम  कायदे  बदलते  जा  रहे

 हैं  उस  से  १४  झाने  नुकसान  हो  रहा  है।
 जंगल  के  जितने  सुभीते  थे  वह  बन्द  हो  गये  ।
 उन  की  अाधिक  समस्या  जंगलों  पर  थी  ।
 उन  का  जंगल  वा  काम  बन्द  हो  जाने  धौर
 ग्राम  पंचायतों  के  विरुद्ध  प्रदर्शन  करने  वे  लिये

 डेढ़  लाख  प्रादिवासियों  का  माचं  नागपुर
 जा  रहा  है।  प्रब  ग्राम  पंचायतों  के  लिये  मुझे
 यहा  कहना  है  कि  वे  भ्च्छी  हैं  किन्तु  सोने  की

 छरी  होने  से  कोई  उसे  छाती  में  नहीं  मार

 लेता  है|  प्रादिवासयों  में  जबद॑स्त  प्षिक्षा

 है  और  में  कहना  चाहता  हूं  कि  उन  का

 कल्याण  करने  की  चिन्ता  में  वास्तव  में

 उन  के  साथ  जबरदस्त  भ्रकल्याण  हूं  रहा  है  |

 म॑  गृह  मंत्रालय  का  ध्यान  प्रोकॉषत  करूंगा

 कि  वह  इस  ग्राम  पंचायत  की  तरफ  देखें  ।

 इसी  ग्राम  पंचायत  के  सिलसिले  में  में

 उन  को  बतनाना  चाहता  हूं  कि  एक  प्राम

 पंचायत  के  ऊपर  Yoo  झोदमियों  का  मां

 गया  शौर  उन्हों  ने  वहा  कि  हम  मकान  का
 ट्क्ग  नहीं  देंगे  भ्रौर  तुम  भ्रपना  ग्राम  पंचायत

 का  दफ्तर  बन्द  कर  दं।  नहीं  तो  बल  प्रयोग

 करेंगे  ।  वहां  खतरा  ही  गया  झौर  इस  मामले

 को  लेकर  ३२४  अभ्रादिवासी  गिरफ्तार  हुए
 प्रौर  इस  के  कारण  दूसरें  गांवों  में  भी  इसी

 तरह  की  गमस्पाये  उठ  खड़ी  हुई  हैं  |  में

 चाहता  हूं  कि  ग्राम  पंचायतों  के  सम्बन्ध  में

 मंत्रालय  ध्यान  दे  ।  ग्राम  पंचायतों  का  इतिहास

 झच्चछा  नहीं  है  झौर  अगर  प्रोदिव/सियों  में
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 इन  को  शुरू  किया  जाता  है  तो  उन  को  भारी

 नुकसान  होने  वाला  है  i

 जहां  तक  दगावचंदी  लागू  करने  का

 सम्बन्ध  हूँ  मेरे  विचार  में  आदिवासियों  में

 इसे  शी  क्ष  से  शीघ्र  मल  में  लाना  चाहिये  |

 भारत  की  जी  कत  ताकत  जनसंख्या  है  उस
 के  शराबबंदी  से  कल्याण  होगा  ।  राम्प्र

 सरकारों  का  फबा  विवार  है  कि  आदिवासी

 इलाका  में  वह  शराब  बंदी  लागू  नहीं  करेंगे
 लेकित  में  उत  के  विचार  से  सहमत  नहीं  हूं
 प्रोर  चाहता  हूं  कि  उन  में  शराब  बंदी  लागू
 की  जाये।  शब  श्राज  हालत  अब  यह  हो  रही
 हैँ  कि  द्प  बुरी  लत  के  कारण  आदिवासी

 इमाकों  में  जहां  दाराब  की  दुकानें  हैं  उन

 दुकानदारों  के  पास  में  जा  कर  श्रपनी  औरतों

 के  सोन,  चांदी  के  जेबर  ऑर  जा  उन  के
 पास  में  १२  महीनों  की  फसल  होती  है  वह
 फसल  शौर  उन  के  जानवर  वगैरह  यह  सब

 चोजें  शराब  के  बदले  में  धर  झाते  हैं  ।  यह

 शराब  पोने  की  बोमारी  भपंकर  रूप  से  गरीब,
 अ्रशिक्षित  शर  पिछड़े  हुए  आदिवासियों  में

 फैनी  हुई  है  और  में  चाहता  हूं  कि  उन  में

 नणावंदी  बीघ  से  शीघ्र  लागू  की  जाय  और

 कम  से  कम  इतना  तो  फौरन  कर  ही  दिया

 जाय  कि  बाजार  के  दिन  और  त्यौहारों  के

 दिन  शराब  को  दुकानें  बन्द  रहें  ।

 मेरी  जन्मभूमि  उस  जिले  की  है  जहां  पर
 कि  शराब  बंदी  की  गई  है  i  अब  में  आप  को
 बतलाना  चाहता  हूं  कि  उस  गांत  में  Roo
 घर  की  एक  कुरमार  जाति  रहतो  है  ।  शराब
 बंदी  लागू  होते  से  पहले  उस  जाति  में  इतनी
 शराब  चलतों  थी  कि  औरतें  सद  शराब

 प्रो  कर  एक  दो  बूंद  पझ्पने  स्तनों  पर  छिड़क
 लिया  करती  थीं  ताकि  उन  के  बच्चे  भी

 शराब  पी  लें  लेकिन  नशा  बंदी  लागू  होने  से

 ब  उन  की  हालत  सुधर  गई  है  और  उन  के

 अंगों  पर  सोने.  चांदी  के  जेवर  हो  गये  हैं,
 उन  के  मक्तान  श्रण्छे  हो  गये  हैं,  चूना,  सीमेंट
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 वाले  मकान  उन  के  बन  गये  हैं  |  पहले  उन  में

 शराब  का  इतना  जोर  था  कि  शराब  की

 दुकान  हमारे  वहां  १२०००  और  १४०००
 में  नीलाम  होती  थी  ।  लेकिन  यह  सौभाग्य

 का  विषय  है  कि  यह  लत  उन  में  छट  गई  है
 और  उत  की  और  उन  के  परिवार  की  आर्थिक

 अवस्था  पहले  की  अपेक्षा  अच्छी  है,  खाते  पीते

 हैं  और  स्वास्थ्य  भी  उन  का  अच्छा  हो  रहा
 है  ।  इसलिये  में  तो  मंत्री  महोदय  से  अपील

 करूंगा  कि  भले  ही  दूसरी  चीजों  पर  टैक्स

 लगाना  क्यों  न  पड़  जाये  नमक  जैसी  चीज

 पर  भो  टैक्स  चाहे  लगाता  पड़  जाये  लेकिन

 अप  ग्रादिवासो  क्षेत्रों  में  गराबबं  रो  अमल  में

 लाइव  ।  आदिवासियों  के  जगह  जगह  जो

 मुखिया  लोग  हैं  उन  को  शाप  बिश्वास  में

 लीजिये  अर  उन  को  इस  काम  पर  लगाइये  I

 इस  से  शाप  को  इस  काम  को  करने  में  आसानी

 होगी  प्रीर  आप  के  कर्मचारियों  को  भी

 सुभोता  होगा  ग्रीर  आदिवासियों  का  कल्याण
 जल्द  से  जनद  होगा  ।  बस  और  अधिक  ने  कहते

 हुए  गृह  मंत्रालय  के  जो  बजट  सम्बन्धी  अ्नु-
 दान  हैं  उन  का  समर्थन  करते  हुए  मैं  अपना
 भाषण  समाप्त  करता  हूं  |

 Dr.  Sushila  Nayar  (Jhansi):  Mr.
 Speaker,  Sir,  in  the  first  place  I
 would  like  to  wholeheartedly  support
 the  previous  speaker  in  his  demand
 for  the  extension  of  prohibition  to  the
 Adivasi  areas  and  all  over  the  coun-
 try.  It  is  a  contradiction  in  terms  to
 have  the  type  of  prohibition  that  we
 have  been  having,  i.e.,  partial  prohi-
 bition.  We  have  been  having  prohi-
 bition  in  some  districts  and  no  prohi-
 bition  in  other  districts.  This  type
 of  half-hearted  prohibition  not  only
 defeats  the  very  objective  but  also
 gives  rise  to  a  lot  of  corruption  and
 smuggling;  and  the  police  is  also
 corrupted  in  the  border  areas.  There-
 fore,  I  strongly  support  the  previous
 speaker  and  |  request  the  hon.  Home
 Minister  to  see  to  it  that  if  prohibi-
 tion  is  our  policy,  if  we  consider
 porhibition  necessary,  if  we  consider



 it  good,  then,  let  us  take  it  up  whole-
 heartedly  and  seriously  and  extend  it
 all  over  the  country  and  not  go  about
 it  in  a  half-hearted  and  patchy
 manner  which  has  not  only  not  served
 any  useful  purposes  but  has  also
 enabled  people  to  learn  ways  and
 means  of  dodging  the  law.  There-
 fore,  it  has  brought  disrespect  for  the
 laws.

 The  second  point  I  wish  to  make  is
 in  support  of  Maulana  Hafizur
 Rahman.  He  has  very  rightly  point-
 ed  out  that  what  has  happened  in
 Jabalpur  and  in  other  places  is  very
 bad.  Nobody  has  any  doubts  about  it.
 I  just  bring  one  small  instance  to
 your  notice.

 In  Sagar,  the  Police  officer  in  charge
 got  a  heart  attack  at  the  time  of  riot.
 He  was  changed;  anothe>  police  officer
 had  ‘to  be  brought  in.  The  result  was
 that  out  of  the  estimated  looted  pro-
 perty  worth  Rs.  J]  crores,  recoveries
 worth  Rs.  60  lakhs  are  reported  to
 have  been  made.  In  Jabalpur,  not
 one  rupee  worth  of  looted  property
 has  been  recovered,  I  am  told.

 Shri  Tyagi:  Did  this  heart  attack
 come  during  the  days  of  the  incidents
 or  after  the  incidents?

 Dr.  Sushila  Nayar:  I  did  not  follow.

 Shri  Tyagi:  When  was  this  heart
 attack  of  the  Police  Superintendent?

 Dr,  Sushila  Nayar:  Immediately
 after  the  incidents.  Another  police
 officer  was  brought  in  and  the  result
 was  that  at  least  50  per  cent  of  the
 looted  property  in  Sagar  has  been
 recovered.

 Mr,  Speaker:  What  is  the  object  of
 referring  to  the  illness  of  the  Super-
 intendent?

 Dr.  Sushila  Nayar:  The  object  is
 this,  Sir.  The  State  Government
 would  not  deliberately  change  the
 officers  who  were  there  at  the  time
 of  the  riots.  In  one  place  they  were
 forced  to  make  this  change  because
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 of  the  heart  attack  of  the  police  offi-
 cer  and  the  result  has  been  that  50
 per  cent  of  the  looted  property  has
 been  recovered  in  that  place.  That
 would  indicate  that  if  there  was  a
 similar  change  in  other  places  also,
 we  might  have  expected  results  to
 the  same  extent.

 Somehow  or  other  the  administra-
 tion  in  Jabalpur  thought  it  fit  to  issue
 a  notification  on  the  8th  February
 giving  forth  the  proposition  that
 Muslims  had  organised  an  attack  on
 the  Hindus  on  the  night  of  the  7th
 February.  We  know  the  results,  the
 consequences  that  followed  after  the
 issue  of  that  notification.  I  am  not
 going  into  the  merits  of  that  notifica-
 tion  because  the  matter  has  been
 referred  to  a  judicial  inquivy.  Having
 issued  that  notification,  it  has  natural-
 ly  become  a  point  of  prestige  for  the
 Administration  to  prove  the  theory
 they  had  propounded.  As  such,  the
 Administration  has  become  partisan
 in  Jabalpur.  It  is  for  the  Home
 Minister  to  consider  whcther,  under
 the  circumstances,  it  is  right  for  that
 Administration  to  continue  there  at
 the  time  of  the  judicial  inquiry.  I
 humbly  suggest  that  it  would  be
 better  if  some  changes  are  made.  It
 will  restore  confidence;  and,  at  the
 same  time,  facilitate  the  work  of  the
 inquiry.

 The  judicial  inquiry  has  been  wel-
 comed  by  everybody.  However,  if
 you  look  at  the  notification  appointing
 the  judicial  inquiry,  you  will  see  that
 clause  (3)  of  section  5  seemg  to  have
 been  omitted  from  the  notification.
 Clause  (3)  of  section  5  empowers  the
 Judge  to  call  for  avcuments,  to  get
 whatever  documents  are  necessary.
 I  have  already  mentioned  how  the
 administration  has  become  partisan  in
 this  case.  After  that,  If  the  judge
 has  no  power  to  send  for  the  docu-
 ments  and  get  the  necessary  docu-
 ments,  how  is  he  going  to  function?
 T  hope  that  it  is  not  a  deliberate
 omission  but  a  casual  omission  and
 that  this  omission  will  be  rectified.
 Maulana  has  mentioned  the  feeling  of
 insecurity  because  only  one  judge
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 from  Madhya  Pradesh  is  to  make  the

 enquiry.  I  do  not  wish  to  cast  any
 aspersions  on  the  judge;  the  judge
 may  be  very  good.  But  in  his  own
 interests,  would  it  not  be  better  if  he
 is  associated  with  one  or  two  other

 person,  say,  from  some  other  part,
 from  those  parts  which  are  fortunate-

 ly  relatively  free  from  this  virus  of
 communal  feelings.

 Shri  Tangamani  (Madurai):  That
 has  been  the  demand  of  other  political
 parties  also.

 Dr.  Sushila  Nayar:  The  south  has
 that  distinction;  they  are,  compara-
 tively  speaking,  free  from  this  poison
 there,  the  poison  has  taken  a  different
 shape  there.

 Shri  Pahadia  (Sawai  Madhopur—
 Reserved—Sch.  Castes):  There  are  a

 lot  of  communal  disturbances  in  the
 South  also.

 Dr.  Sushila  Nayar:  I  was  saying
 that  it  had  taken  a  different  shape—
 Brahmin-anti  Brahmin  feeling.  But

 I  would  not  go  into  that  at  the  present
 moment.  There  is  the  Harijan-non-
 Harijan  problem  too.  But  the  Hindu-
 Muslim  problem  existed  in  the  South

 only  in  some  places  like  Malabar
 where  there  was  the  Moplah  Rebcl-
 lion.  But  I  was  saying,  relatively-
 speaking.  the  South  if  free  from  this

 poison  for  geographical  and  historical
 reasons  that  are  quite  obvious  to

 everybody.

 Shri  Tangamani:  The  Moplah
 Rebellion  was  a  liberation  movement;
 it  was  never  a  communal]  movement.

 Dr,  Sushila  Nayar:  You  ‘may  say  30.
 But  from  what  |  have  read  of  those
 incidents  in  the  files  of  Young  India
 etc,  it  seems  that  it  was  not  a  com-
 munal  disturbance.

 Shri  C.  K.  Nair  (Outer  Delhi):  It
 was  an  anti-British  movement.

 Dr.  Sushila  Nayar:  I  would  not  go
 into  that  argument.  It  is  sufficient
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 for  my  purpose  that  relatively  speak-
 ing,  the  south  has  been  free  from
 Hindu-Muslim  trouble  and  therefore
 if  We  invite  some  people,  some  judges,
 from  the  south  to  help  the  judge  who
 has  been  appointed,  it  may  restore
 confidence  and  it  will  be  helpful  all
 round.

 It  has  been  said  by  Dr.  Krishna-
 murthy  from  the  opposite  side.  .

 Mr.  Speaker:  Dr.  Krishnaswami;
 both  mean  the  same  thing  but  he  is
 called  Krishnaswami.

 Dr.  Sushila  Nayar:  I  am  =  sorry,
 Sir.  Dr,  Krishnaswami  referred  to
 the  question  of  efficiency  of  the  ser-
 vices.  The  efficiency  of  the  services  at
 the  Centre  would  depend  on  the  expe-
 rience  of  the  men  who  man  the  se:  vices
 there.  In  the  olden  days,  we  had  the
 all  India  services.  Men  who  had
 been  posted  to  different  States  and
 different  regions  of  over  the  country,
 after  a  vast  experience,  came  to  the
 Centre  and  naturaliy  they  inspired
 confidence  to  a  greater  extent.  Today,
 in  every  type  of  service,  including  the
 Indian  Administrative  Service,  there
 is  a  rigid  quota  for  each  State  so  that
 these  men  are  primarily  meant  for
 their  own  States.  Some  of  them  come
 to  the  Centre  after  having  worked  in
 their  own  States  and  not  in  four  or
 five  or  six  or  seven  States.  Their  ex-
 perience  is,  therefore,  Jimited.  Now,
 language  May  be  considered  a  bar-
 rier  in  the  in‘erchange  of  servicemen.
 In  order  to  over  come  this  language
 difficulty,  I  would  suggest  this.  We
 have  at  present  English  as  the  second
 language.  Except  for  the  southern
 States,  for  the  rest  of  India,  there
 should  absolutely  be  no  difficulty  in
 introducing  Hindi  as  a  second  langu-
 age  immediately  so  that  you  can  have
 officers  who  have  served  in  more  than
 one  State.  They  will  actually  have
 field  experience  of  a  number  of  States
 in  different  parts  of  the  country  and
 that  experience  will  be  usefu)  and
 helpful  for  them  in  deciding  po'icies
 and  devising  programmes  at  the  all
 India  level  when  they  come  to  the
 Centre.
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 Now,  at  the  present  moment  we  have
 water-tight  compartments  in  the  ser-
 vices.  There  are,  for  instance,  those
 boys  who  are  perhaps  not  selected
 for  the  administrative  services  or  who
 prefer  to  go  into  the  Indian  Foreign
 Service.  They  are  the  same  boys  and
 they  have  had  the  same  type  of  exami-
 nation,  but  some  of  them  go  into  the
 IAS.  and  others  go  into  the  LFS.
 The  I.F.S.  go  to  foreign  countries  and
 they  see  the  administrative  procedure
 there;  they  see  the  social  services  there
 and  they  see  many  other  things  and
 jJearn  how  other  countries  are  car-
 rying  out  their  programmes.  Now,
 their  experience  of  these  things  in
 Foreign  lands  can  be  of  no  help  to
 India  at  al]  because  the  IFS  is  a  water
 tight  compartment;  it  is  completely
 separate  from  the  IAS.  Why  should
 not  there  be  one  pool  of  service.  Some
 of  these  men,  after  they  have  been  in
 foreign  countries  and  seen  something
 of  the  working  of  the  administration
 of  those  countries,  can  be  posted  to
 different  districts  in  their  own  coun-
 try  so  that  their  experience  outside
 may  be  useful  to  the  country  and  they
 can  serve  the  country  better.  Again,
 when  they  go  out  of  the  country  on
 another  assignment,  they  will  have
 their  roots  in  their  own  coun'ry,  they
 will  have  knowledge  of  their  own
 country  and  they  can  represent  their
 country  better.  Today,  they  are
 brought  back  into  the  country  more  or
 less  as  visitors:  they  go  about  and  see
 what  is  happening  in  Rourkela  and
 Bhilai  and  other  places  but  they  have
 absolutely  no  first-hand  information
 because  they  are  not  associated  with
 the  administration  in  India  at  all.  I
 plead  that  this  division  between
 foreign  service  and  administrative  ser-
 vice  may  be  done  away  with.

 After  all,  quite  a  number  of  our
 topmen  in  the  foreign  service  today
 are  the  old  ICS  officers,  officers  who
 have  had  experience  of  administration
 in  their  own  country.  If  they  can  do
 wel]  in  the  foreign  service  after  that
 background,  there  is  no  reason  why
 our  young  men  today  should  not  fol-
 low  the  same  pattern.  The  new  pat-
 tern  that  we  have  devised  should  be
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 changed  in  the  light  of  experience
 gained  so  far.

 Now,  Sir,  a  lot  of  discussion  has
 taken  place  on  the  difficulties  of  the
 backward  classes.  The  Scheduled
 Castes  and  Scheduled  Tribes  are  there
 and  then  there  are  the  others  who  are
 called  “the  other  backward  classes.”
 You  were  pleased  to  state  yourself,
 Sir,  that  in  Mysore  all  classes  have
 been  considered  buckward  classes
 except  the  Brahmins.  This  is  a  very
 strange  kind  of  phenomenon  that  we
 are  facing.  I  have  a  driver  who  hap-
 pens  to  be  a  Brahmin.  Now,  under
 the  system  that  we  seem  to  be  adopt-
 ing,  his  child  cannot  get  free  educa-
 tion  and  somebody  else  who  is  born  in
 the  so-called  backward  clasges  and
 maybe  very  much  better  off  economi-
 cally  and  socially,  can  get  free  edu-
 cation  for  his  children  and  other  faci-
 lities  also.  I  wish  to  submit  that  a
 time  has  come  when  backwardness
 should  be  decided  on  the  means  test,
 on  the  economi¢  level.  Let  the  child-
 ren  of  all  these  men  drawing,  say,  less
 than  Rs.  200  or  even  Rs.  50—-what-
 ever  is  considered  fit—be  given  a  cer-
 tain  type  of  facilities—educational  and
 others.  Let  us  not  create  vested  in-
 terests  in  the  name  of  so-called  back-
 ward  classes.  The  Commissioner  for
 the  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes  has  been  pleading  for  the
 same  thing  in  respect  of  the  Scho-
 duled  Caste  and  Tribe  people  also.
 Now,  because  of  the  un'ouchability
 that  has  been  so  deep  rooted,  certain
 specia)]  protection  has  to  be  given  for
 the  Scheduled  Castes  and  Tribes  for
 sometime  more.  But  our  programmes
 and  Policies  should  be  such  as  to  ell-
 minate  these  class  and  caste  distine-
 tions  in  the  shortest  time  possible
 rather  than  to  perpetuate  them,  which
 seems  to  be  the  tendency  of  the  pro-
 grammes  that  we  hove  framed  so  far.

 Then,  |  would  bring  one  small  thing
 to  vour  notice  about  the  special]  edu-
 cational  facilities  for  the  Hanjan  and
 tribal  children.  For  instance.  for
 Harijans  and  Adivasis  there  are  spe-
 cial  schools  and  hostela  constructed.
 In  many  State:  at  the  present  moment.
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 -the  general  education,  administration
 :and  funds,  etc.  are  completely  separate
 from  the  administration  and  funds  for
 education  of  Harijan  children.  The
 result  is  that  there  is  no  integration.
 What  we  really  want  to  have  is  the
 maximum  integration;  for  that  we
 should  have  as  many  of  these  child-
 ren  85  possible  admitted  in  the  ordi-
 nary  schools.  Let  them  avail  of  the
 facilities  which  are  provided  for  all
 the  children  of  the  nation  and  where-

 -ever  these  facilities  are  not  available,
 special  facilities  may  be  provided  for
 them.  It  would  be  far  better  if  the
 administration  and  funds  of  the  Edu-
 eation  and  funds  of  the  Education
 and  Home  Ministries  are  pooled  to-
 gether  and  used  in  a  systematic  and
 planned  manner  to  achieve  the  ob-
 jectives  which  we  all  have.

 Sir,  in  the  same  connection,  I  sub-
 mit  that  the  Home  Ministry  may
 please  take  whatever  steps  are  neces-
 sary  to  eliminate  all  references  to
 caste,  religion  and  various  other
 things  in  records,  whether  in  service,
 in  school  registers  or  in  other  places.
 Of  course,  there  are  certain  names
 which  will  indicate  the  religion  ete.
 But  apart  from  that,  let  these  distinc-
 tions  be  climinated  so  that  men  and
 women  will  be  judged  on  their  merits.
 on  their  ability,  rather  thun  ता  the
 class  or  caste  in  which  they  have  been
 born,

 Much  has  been  said  about  the  law
 and  order  situation  with  particular
 reference  to  communal  troubles.  :
 want  to  bring  onc  thing  to  the  notice
 of  the  hon.  Home  Minister.  Sir,  the
 Preventive  Detention  Act  has  been
 criticised  a  lot  in  this  House,  and  it
 has  been  justified  on  the  basis  that  it
 can  save  innocent  men  and  women
 from  suffering  duc  to  the  mischief
 ereated  by  a  few  mischief-makers,
 Now,  I  want  to  know,  are  these  mis-
 chief-makers  confined  merely  to  the
 political  groups  and  parties?  Are  not
 there  certain  communal  forces  which
 are  capable  of  much  more  mischief
 than  any  political  group?  Sir,  there
 are  certain  rags  of  newspapers  in
 places  like  Jabalpur  and  Sagar.  The
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 same  man  is  the  proprietor  editor,
 composer  and  publisher  and  he  runs
 a  daily  or  a  weekly,  and  there  is  such
 distorted  and  incorrect  news  printed
 in  those  newspapers  and  is  calculat-
 ed  to  create  conflict,  to  create  bitter-
 ness  and  to  create  trouble.  No  action
 is  taken  against  these  people.  There
 is  no  law,  I  am  told,  to  provide  a
 remedy  against  the  mischief  of  such
 newspapers.  Sir,  I  am  all  for  the
 freedom  of  the  Press,  but  freedom
 and  liberty  should  not  be  converted
 into  licence  of  this  type.  As  the  hon.
 Member,  Shri  Uike  was  saying,  large
 numbers  of  our  people  are  simple
 folks,  honest,  illiterate  and  very
 simple  minded.  These  people,  when
 they  read  something  in  the  news-
 papers,  or  something  fs"read  out  to
 them  from  the  newspapers,  think  that

 Written
 word  is  gospel  truth  to  them,  it  is
 Brahma-vakya  for  them.  Therefore,
 they  are  misled  and  sometimes  they
 do  things  which  are  very  Bad  things
 and  which  they  would  not  think  of
 doing  in  their  saner  moments.  Some-
 thing  should  be  done  to  stop  the  mis-
 chief  of  this  type  by  Trresponsible
 Press.  I  submit,  if  nothing  else,  at
 least  the  Preventive  Detention  Act
 may  be  used  against  such  people  so
 that  they  are  prevented  from  creat-
 ing  mischief  and  bringing  misery  to
 a  large  number  of  people  which  is
 happening  at  present,

 Mr.  Speaker:  The  hon.  Member's
 time  is  up.

 Dr.  Sushila  Nayar:  Sir,  I  resume
 my  seat  though  I  have  some  more
 points,

 Mr.  Speaker:  Shri  Padam  Dev.
 Shri  Pahadia:  There  arc  some  back-

 benchers  also.

 Mr.  Speaker:  Is  he  a  front-bencher or  a  back-bencher?

 Shri  Pahadia:  If  you  want  I  will  go to  my  back  bench.

 Mr.  Speaker;  Shri  Padam  Nev  does
 not  call  himself  Pahadia  but  he  is  a
 “pahadia”.
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 श्री  पद्म  देव  (चम्बा)  :  माननीय

 अच्यज  महोदय,  २,०००  मील  लम्बे  और

 १७००  मील  चौड़े  १२  लाख  ६६  हजार
 वर्ग  मील  में  बसने  वाले  लगभग  ४४  करोड़
 भारतीयों  के  भारी  भार  को  बहन  करने  वाले

 गृह  मंत्रालय  के  साथ  सहानुभूति  और  साधु-
 वाद  |  शताब्दियों  के  पश्चात्‌  हम  एक  राष्ट्र
 के  रूप  में  बाये  हैं  1  मझे  शाना  है  कि  गृह
 मंगालय  के  नेतृत्व  में  यह  राष्ट्र  और  बोद्ध
 करता  जायेगा.  क्योंकि  इतिहास  बतलाता  हें

 कि  हम  कभी  बाहर  के  लोगों  से  नहीं  मारे

 गये,  आपस  की  फूट  के  कारण  पारे  देश  में

 हमेशा  भ्रव्यवस्था  रही  है,  ौर  उस  के  कारण

 ही  यहा  पर  गड्डरियों,  लंगड़ों  बौर  भिश्तियों

 ने  हम  पर  शासन  किया  ।  इस  इतिहास  से

 लाभ  उठाते  हुए,  श्राद्या  है,  हमारा  गृह  मंत्रालय

 जो  हमारी  आब्तरिक  स्थिति  है  उग  को

 सुधारने  के  विषय  में  सतर्क  रहेगा  ।  जैसा

 वेद  में  भी  कहा  है  :

 यत्र  ब्रह्मांच  क्षत्रंच  सम्यंच  चरिता  सह:

 तन्देशम  पुण्य॑  प्र  जेषम

 यत्र:  देव  सह  अग्नि  ना  ।

 जहा!  ज्ञान  और  शक्ति  दोनों  साथ  चलते  हैं.
 योजना  शौर  योजना  को  कार्यान्वित  करने

 की  क्षमता,  जहां  ज्ञान  शरीर  काम  दोनों  साथ

 ,  चलते  हैं,  वही  देश  पुण्यमय  देश  बन  सकता  है  ।

 मुझे  आशः  है  कि  भारतीयों  के  त्याग  श्रौर
 तपस्या  से  शौर  महान्‌  पुरुषार्थ  से  यह  राष्ट्र
 ऋद्धि  शौर  सिद्धि  को  प्राप्त  करेगा  t

 गृह  मंत्रालय  बहुमुखी  कार्यों  के  अन्दर
 व्यस्त  है  ।  उन  में  से  कुछ  ऐसे  क्षेत्र  है ंजिन  का
 प्रशासन  मंत्रालय  ने  झपने  कन्धों  पर,  भ्रपने

 शासन  में  ले  रकक्‍्खा  है  ।  उन  को  यूनियन
 टेरिटरीज़  कहते  हैं  -  उन  टेरिटरीज़  का  लगमय

 RVooo  वर्ग  मील  क्षेत्रफल  है  भौर  उस  के
 अन्दर  लगभग  ६०  लाख  प्रादमी  बसते  हैं  ।
 द्वितीय  पंचवर्षीय  मोजना  में  इन  क्षेत्रों  के
 ऊपर  भारत  सरकार  ने  ५४.८  करोड़  ६
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 खर्च  किया  झौर  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  में
 १४६  ,७  करोड़  रु०  निहित  कर  रबखा  है  t

 इन  क्षेत्रों  के  प्रति  भारत  सरकार  की  चिन्ता
 भी  है  झौर  इन  के  उत्कर्ष  के  लिये  महान्‌
 प्रयत्त  भी  किये  जा  रहे  हैं,  लेकिन  एक  बात
 निश्चित  है  कि  सब  कुछ  होते  हुए  भी  इतना
 धन  खर्च  करते  हुए  भी,  सड़कों,  स्कूलों  भौर

 बहुत  से  विकास  के  काम  होने  के  बावजूद  भी
 लोगों  के  अन्दर  सन्तोष  नहीं  है  t  कुछ  थोड़ा

 बहुत  तो  स्वार्थी  तथाकथित  नेतायों  द्वारा
 पैदा  किया  जाता  है  शौर  कुछ  लोगों  में
 स्वभावत:  श्रसन्तोष  है  |  कारण  उस  का  यह
 है  कि  शासन  में  अ्रन्दर  लोगों  का  अ्रधिक  हाथ
 नहीं  है  ।  निस्सन्देह  यहां  पर  पालियामेंट  के
 मेम्बरों  की  ऐडवाइजरी  कमेटी  बनी  है,
 हिमाचल  के  प्रन्दर  टेरीटोरियल  कौंसिल  है
 प्रौर  पंचायतों  का  भी  जाल  बिछा  हा  है,
 लेकिन  में  श्रभी  तक  यह  जानने  में  समर्थ  नहीं
 हो  सका  कि  हिमाचल के  अन्दर  जो  टैरीटोरियल
 कोौमसिल  है  वह  ग्यनिसिर्षेलिटी  है  या  कारपो-
 रेशन  है  या  क्या  चीज  है  ।  दूसरी  बात  यह  कि
 जब  वहां  मिनिस्ट्री  थी  तो  उस  के  प्रशासन  का

 खर्च  लगभग  ४  लाख  Fo  था  प्रौर  ग्राज  जब

 वहां  पर  टेरीटोरियल  कौंसिल  है  तो  उस  का

 खर्च  लगभग  ्  लाख  Fo  है  |  इतना  बड़ा
 खर्च  होते  हुए  भी  प्रश्मारन  में  फिर  लोगों

 का  हाथ  नहीं  है,  श्रौर  कुछ  ऐसे  एलिमेंट्स  हैं
 जिन  को  मौका  मिलता  है  डिमाक्रंसी  की

 डपली  पीटते  हुए  लोगों  का  भ्रम  में  डालने  का

 शौर  लोगों  को  हमेशा  सरपेन्स  में  रखने  का  I

 में  गृह  मंत्रालय  से  प्राथन्ा  करूंगा  कि  इन

 केन्द्र  प्रशात्षित  क्षेत्रों  का  जी  शासन  है.  वह
 सस्पेन्स  में  ज्यादा  देर  तक  नहीं  रक्खा  जाना

 चाहिये  ।  इस  के  सम्बन्ध  में  दृढ़  नीति  होनी

 चाहिये  भौर  उस  को  एक  बार  इस  मंत्रालय

 की  शोर  से  घोषित  किया  जाना  चाहिये  ताकि

 सब  लोग  झपने  अपने  सम्बन्ध  में  कोई  निदचय

 ्र  सके,  नहीं  तो  जैसा  में  ने  निवेदन  किया

 इस  किस्म  के  नेता  पंदा  होते  रहते  हैं.  जो

 कमी  मंत्रिमंडल  की  बात  ले  कर  प्राते  हैं,  कमी
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 प्रदेश  के  लिये  कोई  झौर  सोगात  ले  कर  झाते

 हैं  ब्रौर  उस  को  बनाने  का  नारा  लगाते

 रहते  हैं।  मे  समझता  हूं  कि खास  कर  हिमाचल
 प्रदेश  में,  जिस  की  आबादी  १४  लाख  हो  गई

 है,  इस  साल  का  जो  बजट  है,  वह  १८  करोड़
 रू०  का  =  |  इतना  रुपया  खर्च  कर  रहे  हैं
 टेरिटोरियल  कौंसिल  के  ऊपर  जिस  से  लोग

 सन्तुष्ट  नहीं  हैं प्रौर,  जो,  में  समझता  हूं,  ज्यादा

 इफेक्टिव  भी  नहीं  है  1  इस  के  बजाय  अगर

 घहां  पर  जनता  को  अधिकार  मिल  सकता

 इस  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  अच्छी  प्रकार
 से  विचार  करना  चाहिये  1

 sty  hrs.

 दूपरी  चीज  मे  ब्च्  निवेदन  करना  चाहता

 हूं  कि  इस  में  कोई  शक  नहीं  कि  इस  समय

 यह  मंत्रालय  हमारें  घर  के  लिये,  हमारे  देश  के

 लिये,  बहुत  काम  कर  रहा  है  1  में  ने  कहा  कि
 में  उन  के  साथ  सहानुभूति  प्रकट  करता  हूं
 इसलिये  कि  उन  के  पास  काम  ही  इस  किस्म
 का  है  कि  जिस  में  इताम  नहीं  बल्कि  नुक्ता-
 चीनी  मिलती  है  ।  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि

 इस  मंत्रालय  को  नुकताचीनी  की  परवाह  न

 करते  हुए  काम  को  अच्छे  ढंग  से

 करने  का  प्रयत्न  करते  रहना  चाहिये  ।

 इस  समय  इस  मंत्रालय  के  पास  पांच
 लाख  के  करीब  पुलिस  है,  ¢  लाख  के  करीब

 होम  गाई  हैं।  इस  के  भ्रलाव।  प्रिवेंटिब  डिटेंशन

 ऐक्ट  है,  प्रोहिबिशन  कपेमेटी  है,  एडमिनिस्ट्रे-
 ट्वि  विजिलेंस  डिवीजन  अादि  बहुत  सारे

 हथियार  हैं  जो  पालियामेंट  ने  इस  मंत्रालय
 को  दे  रक्खे  हैं  ।  लेकिन  इन  सब  चीजों  के

 होते  हुए  भी  मैं  देख  रहा  हूं  कि  प्राज  यह  भवस्था

 है  कि  बजाय  इस  के  कि  विद्यार्थी  स्कूलों  में

 शिक्षा  प्राप्त  करें  वे  पालिटिक्स  में  भाग  लेते

 हैं,  उद्योग  शालाभों  में  बजाय  इस  के  कि

 उत्पादन  बढ़ाने  की  तरफ  ध्यान  दिया  जाये

 नहम  देखते  हैं  कि  वहा  भी  लोग  हल्ला  पुल्ला

 ननि हैं।  इसी  तरह  से  प्रान्तीयता,  भारराद,
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 जातिवाद  ब्रा  अनेक  वाद  इस  समय  देश  के

 प्रन्दर  चालू  हैं  |  इस  सदन  में  में  ने  बहुत  से

 माननीय  सदस्यों  के  भाषण  सुने  जिन  में  जन्हों
 ने  नौकरियों  में  ग्ौर  दूसरी  चीजों  में  भ्रारक्षण
 की  माग  की  है,  लेकिन  राष्ट्रीयता  की  भावना

 मुझे  कुछ  कम  नजर  ग्राती  है  ।  हम  देखते  हैं
 कि  जो  मंदिर  लोगों  में  मानवता  का  विकास
 करने  के  लिये  बनाये  गये  थे  उन  में  आज

 दानवता  बढ़ाई  जा  रही  है  t  तो  में  सरकार  से

 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इस  समय
 मंरकार  को  दृढ़  नीति  अपनातों  चाहिये  ।
 दिर  लोगों  के  पूजा  करने  के  लिये  हैं  न  कि

 हल्ला  गुलला  करने  के  लिये  ।  स्कूल  शिक्षा
 प्राप्त  करने  के  लिये  हैं  हड़तालों  के  लिये  नहीं  ।

 उद्योग  गालाये  देश  की  समृद्धि  बढ़ाने  के  लिये

 हैं  हल्ला  गल्ला  करने  के  लिये  नहीं  हैं  1  और
 जिन  के  हाथ  में  शासन  है,  चपरासी  से  ले  कर
 मंत्री  तक  उन  फा  कार्तव्य  है  कि  वे  शासन  को

 सुदृढ़  बनायें  7  सरकारी  कर्मचारियों  को  भी

 हड़तालों  और  हल्ले  गुल्ले  से  अलग  रह  कर
 अपने  कर्तव्य  का  पालन  करना  चाहिये  ।
 में  समझता  हूं  कि  देश  में  व्यवस्था  कायम
 रखने  के  लिये  गृह  मंत्रालय  को  सुदृढ़  नीति
 ग्रयनानी  चाहिये  ।

 नित्यमुद्यत्‌  दंडास्यात्‌  नित्य  विवृत  पौरुष:
 शासन  का  कर्तव्य  है  कि  वह  कठोरता  के  साथ

 बुरे  आदमियों  का  दमन  करे  बौर  भच्छे
 ग्रादमियों  को  ऊपर  उठाने  का  प्रयत्न  करे
 और  देश  की  समृद्धि  को  बढ़ाने  के  लिये  उद्योग
 घन्धों  का  विकास  करे  !  तो  में  समझता  हूं  कि

 इस  दिणा  में  प्रगति  करने  के  लिये  गृह  मंत्रालय
 को  बड़ी  सुदृढ़  नीति  भ्रपनाने  की  जरूरत  है
 क्योंकि  इस  समथ  हमारे  चारों  भोर  भाग

 भड़की  हुई  है  t  हमारे  चारों  ओर  डिक्टेटरों
 का  राज  हैं।  एक  भारत  वर्ष  ही  ऐसा  देश  है
 कि  जहां  सब  की  जबानें  खुली  हैं  |  बल्कि  में  तो
 समझता  हूं  कि  जब  से  देश  आजाद  हुभा  है
 तब  से  लोगों  की  बाजुभों  की  शाक्ति  तो  कुछ
 कम  हो  गई  है  लेकिन  जबानें  चार  चार  गज
 की  लम्बी  हो  गई  हैं  |  यह  उचित  नहीं  है  ।
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 इस  समय  हमारा  देश  सब  तरफ  से

 तरक्की  कर  रहा  है  इसलिये  ईर्ष्या  का  भाजन

 वन  रहा  है  |  इसलिये  हम  को  हर  तरफ  से

 सतर्क  रहने  की  जरूरत  है  ।

 हमारे  देश  के  प्रन्दर  इस  समय

 ६२,००,०६६  वाहर  के  लोग  हैं  शौर  जो
 यात्री  देश  के  श्न्पर  ग्राये  हैं  उन  की  संख्या

 ३५,१३४  है  । प्रगर  ड्  की  ठीक  ढंग  से
 देख  रेख  नहीं  की  जायेगी  तो  ये  कई  किस्म  की

 बातें  पैदा  कर  सकते  है  कहा  जाता  है  कि  यहां
 पर  इतने  फिसाद  हुए  शोर  उन  फिलादों  के
 लिये  लोग  अपनी  ग्रयनी  बविचारघारा  के

 अनुतार  आरोप  भी  लगाते  हैं  ।  पर  में  पूछना
 चाहता  हूं  कि  ये  झगड़ा  कराने  वाले  लोग
 कौन  हैं  ?  क्‍या  इन  झगड़ों  क॑  लिये  वे  लोग
 जिम्मेदार  हैं  जो  अपनी  गरदनें  कटवाना

 चाहते  हैं  ?  नहीं  1  मेरा  विचार  है  कि  हमारी
 सरकार  की  कुछ  थोड़ी  सी  नरम  नीति  है
 क्योंकि  सरकार  क्तिसी  को  असन्तुष्ट  नहीं
 करना  चाहती  |  सरकार  दस  गुंडो  को  खुश
 करने  के  लिये  दस  हजार  आ्राद्ियों  को
 मरवाती  है।  अगर  किसी  शहर  में  दस  भी  बुरे
 लोग  हों  तो  वे  शहर  की  शान्ति  को  नष्ट  कर
 देते  हैं  -  में  समझता  हूं  कि  सरकार  को  इस
 तरफ  दुढ़तापूर्वक  कदम  उठाना  चाहिये  ।  लोग
 उन  के  साथ  हैं  ।  हल्ला  गुल्ला  करने  वालों
 साथ  लोग  नही  हैं  ।  हल्ला  गुल्ला  करने
 वालों  से  किप्ती  का  कोई  ताल्लूक  नही  है

 तोसरा  बहुत  बड़ा  काम  जिसे  कि  सरकार
 को  करना  है  भ्रौर  जिस  के  लिये  सरकार  की
 जिम्मेदात  है  वह  है  पिछड़े  हुए  लोगों  को
 आगे  बढ़ना  इस  दिशा  में  भी  सरकार  ने
 अ्रशंसनीय  कार्य  किया  है  ।  में  यह  नहीं  कहता
 कि  कुछ  नहीं  हुआ  जैसाकि  कुछ  प्रन्यमाननीय
 सदस्यों  ने  कहा  है  जिस  इलाके  से  मैं  भ्राता

 हूं  उस  के  बारे  में  में  कह  सकता  हूं
 कि  जहां  पहले  कुछ  नहीं  था  वहां
 बहुत  हो  गया  है  लेकिस  अभी  सब  कुछ  नहीं

 हो  गया है  |  भौर  सब  कुछ  इस  नरसे  में  कर
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 देना  किसी  की  शक्ति  की  बात  भी  नहीं  थी  ।

 फिर  भी  मैं  गृह  मन्त्रालय  से  निवेदन  करूंगा

 फि  इस  वक्‍त  वह  १४  गैर  सरकारी  संस्थाप्रो

 को  पैसा  दे  रही  है  ताकि  पिछड़े  लोगो  का

 उत्थान  हो  सके  ।  लेकिन  उससे  पूरा  फायदा

 नहीं  हो  रहा  है  ।  मेने  देख।  है  कि  प्राजादी

 मिलने  से  पहले  देश  के  भ्रन्दर  लोगों  में  एक

 दृढ़  निश्चय  था  कि  हम  प्रपने  देश  को  भ्राजाद

 बनायेंगे,  अपने  देश  को  श्रच्छा  बनायेंगे  शौर

 कोई  हरिजन  उत्थान  के  लिए  काम  करता  था

 शझौर  कोई  पिछड़े  वर्गों  की  उन्नति  के  लिये  भौर

 इन  कामों  के  लिए  पैसा  भी  स्वयं  एकत्र
 करते  थे  |  लेकिन  आज  जब  सरकार  इन
 संस्थाओं  को  पैसा  देने  लगी  है  तो  एक  लीडरी
 की  स्थिति  पैदा  हो  गयी  है  श्ौर  में  समझता

 हूं  कि  इन  संस्थाओ्रों  में  राष्ट्र  क ेलिए  काम  करने

 की  भावना  कुछ  कम  हो  रही  है  |  इस  लिए
 सरकार  को  इस  पैसे  को  प्रयनी  मेशिनरी  से

 खर्च  करना  चाहिये  नहीं  तो  जो  करोड़ों  रुपया

 इन  संस्थाग्रों  को  दिया  जा  स्हा  है  उससे

 उतना  लाभ  नहीं  होता  जितना  होना  चाहिये
 ऐसा  मेरा  यकीन  है  ।  हिमाचल  के  काने  कोने
 प्रौर  गांव  गांव  में  मैं  गया  हूं  ग्रोर  कोई  ऐसा
 गांव  नही  है  जि।कों  में  न  जानता  होऊ  ।  वहां
 के  बारे  में  में  अपने  निजी  प्रनुभव  के  प्रधधार

 पर  कट  सकता  हूं  कि  क्या  स्थिति  है  ।

 श्ाज  हम  देखते  हैं  कि  हरिजनों  धौर

 पिछड़े  लोगों  का  उत्थान  करने  के  लिये  सर-

 कारी  नौकरियों  में  प्रारक्षण  की  मांग  की  जाती

 है  ।  लेकिन  एक  झादमी  को  नौकरी  देकर  झाप
 केवल  एक  परिवार  का  ही  भला  कर  सकते  हैं  ।
 इसी  तरह  से  इस  वर्ग  के  कुछ  लोगों  को  प्राप
 पालियामेंट  य.  विधान  समाप्रों  से  सीटें  देकर
 उनके  परिवार  वालों  का  ही  भला  कर  सकते

 हैं  सारे  पिछड़े  वर्ग  को  इससे  क्या  लाभ  हो
 सकता  है  |  दस  सलिसिले  में  में  माननीय
 मन्त्री  जी  से  कहूंगा  कि  अभी  तक  समाज  के
 प्रनदर  समानता  नहीं  लायी  जा  सकी  हैं,
 प्रभी  तक  देश  के  ध्म्दर  छूपाछत  बनो  हुई
 है  |  यह  सही  है  कि  यह  उतनी  तहीं  है  जितनी
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 [श्री  पद्म  देव]
 कि  पहले  थी,  लेकिन  फिर  भी  १०-१५
 फीसदी  सही  यह  बुराई  श्भी  तक  मौजूद
 है  ।  में  चाहता  हूं  कि  यह  कालंक  भी  क्यों  रहे  ।
 इसको  भी  समाप्त  करने  का  प्रयत्न  करना

 चाहिये  ।  दूसरी  बात  इसी  सम्बन्ध  में  में  यह
 कहन।  चाहता  हूं  कि  अ्रगर  आप  इन  लोगों
 का  कल्याण  करना  चाहते  हैं  तो  नौंकरियों  में
 शझारक्षण  या  पालियामेंट  में  सीटें  देने  से  यह
 काम  नहीं  हो  सकता  ।  श्रापकों  इतके  लिए
 उद्योग  धंधों  का  प्रबन्ध  फरना  चाहिये  1  तभी
 इन  लोगों  का  भला  होगा  ।

 एक  शोर  बहुत  बड़ी  चीज  यह  हैं  जिसकी
 झोर  में  मन्त्रालय  का  ध्यान  आकर्षित  करना

 चाहता  हूं  |  मेरा  निवेदन  है  कि  मंत्रालय  को
 नेताशों  पर  भी  कुछ  नियन्त्रण  करना  चाहिये  ।
 ग्राज  देश  के  सब  भागों  में  अनेकों  लीडर  पैदा

 हो  गए  हैं  घ्रौर  उनके  कारण  लोगों  को  यह
 पता  नहीं  चल  पाता  कि  ठीक  बात  क्‍या  है
 झौर  गलत  बात  क्‍या  है  ।  इनके  ऊपर  आपको
 अ्रवश्य  नियन्त्रण  करना  होगा  ।  श्राप  सरकारी
 करमंचारियों  के  ऊपर  नियन्त्रण  करते  हैं,
 फैक्टरियों  में  काम  करने  वालों  के  ऊपर
 नियन्त्रण  करते  हैं  ।  लेकिन  ये  नेता  खुले  फिरते

 हैं,  इनके  ऊपर  कोई  नियन्त्रण  नहीं  है।  ये  देश
 को  परेशानी  में  डालते  हैं  ।  इन  पर  भी  नियन्त्रण
 की  कोई  व्यवस्था  होनी  चाहिये  WE  4

 Mr.  Speaker;  Order,  order.  ‘he
 hon.  Member  has  excetéed  his  time.
 I  will  now  call  Shrimati  Minimata.
 But  before  she  starts  speaking,  I
 would  like  to  know  one  thing.  Al-
 ready,  we  have  extended  the  time  for
 this  Demand  by  one  hour,  I  will
 have  to  call  upon  the  Home  Minister
 to  reply.  Shall  we  have  half  an
 hour  more?

 Shri  Braj  Raj  Singh  (Firozabad):
 Two  hours  more.

 Dr.  Melkote  (Raichur):  One  hour
 more.

 ee

 Mr,  Speaker:  I  cannot  satisfy  all
 hon.  Members.  If  the  House  is  will-
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 ing  to  sit  still  7  O'clock,  I  have  no
 objection,

 Some  Hon.  Members:  No,  Sir.

 Mr.  Speaker:  Then  who  sits?  The
 Chair  sits!

 An  Hon.  Member:  The  others  would
 not  sit!

 Dr.  M.  S.  Aney  (Nagpur):  We  are
 prepared  to  sit  till  7  O’cloex  if  the
 lime  is  extended  by  two  hours.

 Mr.  Speaker:  We  have  already  ex-
 tended  the  time  by  one  hour.

 Dr.  M.  S.  Aney:  We  could  sit  till
 7  O'clock.

 Mr,  Speaker:  The  time  available
 was  ]  hour  45  minutes.  We  started
 the  debate  at  12.10,  So,  it  must  have
 been  over  by  2  O'clock.  Now,  I  have
 to  call  the  hon.  Hom  Minister.  He
 will  take  an  hour.  The  extend  time
 of  one  hour  is  also  over.  If  the
 House  is  prepared  to  sit  till  7  O'clock,
 I  am  prepared  to  extend  the  time  by
 one  hour.  If  the  House  is  prepared
 fo  sit  for  half  an  hour  more,  I  am
 prepared  to  sit  for  half  an  hour  more.
 Shall  I  extent  the  time  for  this  Minis-
 try  by  half  an  hour  more?  In  that
 case,  I  will  call  the  Home  Minister  at
 2°30.

 Shri  Pahadia:  We  wf]  not  refer  to
 Scheduled  Castes  and  Sctie@Sled
 Tribes  now,  Sir.  We  would  like  to
 speak  on  ofher  matters.

 Mr.  Speaker:  I  shall  allow  them  to
 speak  on  many  other  subjects.  Mem-
 bers  belonging  to  the  Cclheduled
 Castes  and  Scheduled  Tribes  will
 have  an  opportunity  to  speak  on  the
 Report  of  the  Commissioner  for  Sche-
 duled  Castes  and  Scheduled  Tribes.

 Shri  Kunhan  (Palghat—Reserved—
 Sch.  Castes):  From  our  side,  only  one
 Member  has  so  far  spoken.

 Mr,  Speaker:  I  find  there  are  in-
 creasing  demands.  I  want  to  give
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 opportunities  to  as  many  Members  as
 possible  (Interruption),  On  same
 subjects  at  least,  I  have  to  satisfy
 some  of  the  persons  who  have  never
 spoken.  I  am  getting  chits  here.
 What  I  do  is,  I  allow  representation
 to  the  parties,  but  if  they  say,  “We
 are  30  strong  and  we  want  one  more
 person  to  speak’,  there  are  persons
 in  the  opposition  who  are  only  one
 strong.  What  am  I  to  do?

 Shri  Bangshi  Thakur  (Tripura—
 Reserved—Sch.  Tribes):  Members  from
 other  centrally  administered  areas
 have  spoken,  but  nobody  from  Tripura
 has  spoken.

 Mr.  Speaker:  I  have  allowed  Shri
 Achaw  Singh.

 Shri  Tangamani:  In  our  group,  we
 gave  three  names,  We  gave  one
 from  the  scheduled  castes  and  one
 from  centrally  administered  territory.
 We  have  restricted  ourselves  to  two
 speakers.  The  first  speaker  did  not
 excecd  even  25  minutes.

 Mr,  Speaker:  I  am  going  to  scrap
 this  business.  I  would  not  be  oblig-
 ed  to  give  25  minutes  and  30  minutes.
 If  the  hon.  Member  wants  his  pound
 of  flesh,  I  am  not  going  to  yield.  I
 am  putting  myself  to  all  sorts  of  res-
 trictions  unnecessarily.

 Shri  Tangamani:  You  have  not
 given  us  enough  chance.

 Mr,  Speaker:  He  should  leave  if  to
 me.  I  have  allowed  suffictent  cffance.
 This  particular  group  becomes  more
 and  more  insistent.  I  am  showing
 them  extra  indulgence.

 Shri  Tangamani.  What  is  the  extra
 indulgence,  Sir?

 Mr.  Speaker:  I  know;  I  am  calling
 this  hon.  Member  a  hundred  times.
 The  whole  of  the  Question  Hour  is
 practically  his.

 Shri  Tangamanij:  8  hours  have  been
 allotted  and  we  want  one  or  two  more
 scheduled  caste  Members  to  speak.

 Mr,  Speaker:  They  must  kn0w  my
 difficulty.  Some  hon.  Members  have
 2402  (Ai)  LS—6.
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 written  to  me  that  they  have  not
 spoken  in  the  general  discussion.
 They  have  also  to  go  and  face  their
 electorate.  Therefore,  let  me  try  to
 do  some  justice.  I  am  not  trying  to
 do  injustice  to  anybody.

 Shri  Braj  Raj  Singh:  May  I  make  a
 submission?  This  is  the  only  Minis-
 try  on  which  every  person  could
 speak.  There  are  some  Members  of
 the  Congress  Party  who  would  like  to
 speak  Therefore,  you  may  be  pleas-
 ed  to  extend  the  time.

 Mr.  Speaker:  ]  will  exfend  the  time
 by  one  hour.  We  will  not  sit  till  7,
 but  we  will  sit  till  6.30  only.

 Shri  B.  Das  Gupta  (Purulia):  No-
 body  from  my  group—The  Progres-
 sive  Parliamentary  Party  has  spoken.

 Acharya  Kripalani  (Sitamarhi):  My
 group  has  not  spoken  at  all.

 Mr.  Speaker:  Shrimati  Mirimata.

 श्रीमती  मिनोम।ता  (बलोदा  बाजार-

 रक्षित-प्रनसूचित  जातियां  )  :  प्रध्यक्ष  महो-
 दय,  में  प्रापकी  श्राभारी  हूं  जो  प्रापने  मुझे

 गृह  मन्त्रालय  के  प्रनदानों  पर  बोलने  का

 अवसर  दिया  |

 देश  मे  प्रस्पृश्यता  निवारक  कानून  पास

 हो  गया  है  किन्तु  देश  में  प्रस्पृश्यता  भ्ौर  यह

 छप्नाछुन  जिस  तेजी  से  दूर  होनी  चाहिए,
 उतनी  तेजी  से  दूर  नहीं  हो  रही  है।  खासकर
 गांवों  में  स्थिति  शरीर  भी  बुरी  है।  ऐसा  लगता

 है  गांवां  भें  जनता  ऊंची  बोर  नीची  जातियों

 में  बंट  गयी  है  श्भी  कुछ  ही  समय  पूर्व  मध्य-

 प्रदेश  के  बिलासपुर  जिले  के  एक  गांव  में

 सतनामियों  घ्रीर  राउतों  के  बीच  एक  दंगा

 gat  जिसमें  बाई  रायनामियों  को  मौत  के  घाट

 उतार  दिया  गया  ।  प्रतुसूचित  भीर  दझन्य

 जातियों  के  बीच  यह  तनाव  बढ़  रहा  है  ।

 श्राज  देखने  से  मालूम  होता  है  कि  हरिजन  भी

 प्रपने  प्रधिकारों  को  प्राप्त  करने  के  लिए

 खड़े  हों  गए  हैं  जबकि  न्य  जातियों  वाले

 उनके  अ्रधिकार  को  छीनन  पार  कुचनने  के

 से  जैयार  है  t  इसनिये  3  में  आपन  में
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 दिनों  दिन  तनाव  बढ़ता  जा  रहा  है  |  शब

 पुलिस  इस  सम्बन्ध  में  कोई  ध्यान  नहीं  देती

 है  ।  जब  हरिजन  इस  प्रकार  की  घटनाझ्रों  की

 रिपोट  दर्ज  कराने  जाते  हैं  तो  श्रक्सर  पुलिस

 उन्हें  दर्ज  करने  से  इंकार  कर  देती  है  |  पुलिस
 मामला  दर्ज  न  करके  उन्हें  प्रक्सर  भगा  देती

 है  ।  जब  खुद  पुलिस  विभाग  इन  उपद्रबों  का

 मौन  समर्थन  बारता  है  तो  यह  कसे  श्राशा  की

 जा  सकती  है  कि  हरिजनों  के  साथ  न्याय  हो
 सकता  है  ।  मेरी  राय  में  पस्पृश्यता  दूर  करने

 के  काम  को  तेज  करन  के  लिए  जिला  स्तर  पर

 एक  समिति  का  गठत  किया  जाना  चाहिये
 जिसमें  डिपुटी  कमिइसर,  डो०  एस०  पो,

 संसेद्‌  सदस्य,  विधान  सभा  के  सदस्य  तथा

 झन्य  कार्यकर्ता  शामिल  हो  ।

 गृह  मन्त्रालय  की  वापिक  रिपोर्ट  का

 देखने  से  मालूम  होता  है  कि  नौकरियों  में

 भी  हरिजनों  की  विशेष  उन्नति  नहीं  हो  रही
 है  ।  पिछले  बर्ष  प्रथम  श्रेणी  की  केन्द्रीय  सेवाग्रों
 में  भी  बहुत  कम  हरिजनों  को  लिया  गया  है  ।

 इसी  तरह  ग्रन्य  श्लेणियों  में  भी  हरिजनों  की

 संख्या  बहुत  कम  है  |

 शब  हम  संसद  सदस्यों  को  इस  सम्बन्ध

 में  कठिनाई  पेश  झाती  है  क्योंकि  जनता  यह
 समझती  है  कि  इनकी  पार्टी  ने सरकार  बनाई

 है  भर  वे  हमारे  पास  दरख्वास्त  भेजते  हैं
 कि  हम  उन्हें  नौकरी  दिलवायें  ।  हम  उनको

 यह  जवाब  देते  हैं  कि  भाई  तुम  लोग  ग्रखबार

 पढ़ा  करों  शौर  विज्ञापन  देखा  करो  और  जहां
 भी  जगह  निकले  प्रपनी  भ्रर्जी  भेज  दिया  करो  i

 हम  इसमें  कुछ  नहीं  कर  सकते  हैं  लेकिन
 जनता  को  उससे  सन्‍्तोष  नहीं  होता  हैं  शौर

 वह  ऐसा  समझते  हैं  मानो  हमारी  जेब  में

 नौकरियां  पड़ी  हैं  जो  हम  उनको  दे  देंगे  ।

 मेरा  इसके  लिये  एक  यह  सुझाव  हें  कि  हरिजन
 झौर  प्रादिवासियों  के  जितने  भी  सदस्य  हों
 चाहे  वे  विधान  सभाझों  के  सदस्य  हों  अथवा

 संसद्‌  के,  उनके  पास  प्रत्येक  विभाग  से  इस
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 तरह  की  सूचना  मिलनी  चाहिये  कि  अ्मुक

 अमुक  विभाग  में  इतने  झ्रादिवासी  भ्रौर  हरिजन
 कमंचारी  भर्ती  करने  हैं  प्रौर  यदि  झ्रापके

 पास  कोई  उम्मीदवार  हों  तो  हमें  उनके  नाम

 भेजिये  ।  शब  श्राज  उनके  साथ  नौकरियों  में

 कैसा  प्रन्याय  हो  रहा  ह ैउसका  एक  उदाहरण
 मैं  देना  चाहूंगी  ।  हमारे  रायपुर  जिले  के

 रेवेन्यू,  डिपार्टमेंट  में  ८  हरिजन  जौर  ५

 आदिवासी  लिये  जाने  वाले  थे  और  उनकी

 ग्रजियां  भी  चली  गई  थीं  लेकिन  धांधलीबाजी
 के  कारण  जिला  कचहरी  के  चपरासी  को

 भरती  किया  गया  और  हरिजन  को  नहीं
 लिया  गया  ।  दो  झ्ादिवासी  लिये  गये  थे  लेकिन

 उनकी  जगह  पर  भी  कुछ  दिन  बाद  उनका

 रिकार्ड  खराब  करके  दूसरे  गैर  श्रादिवासी
 को  भरती  कर  लिया  गया  ।  इस  तरह  से  आप
 देखेंगे  कि  नौकरियों  के  मामले  में  हरिजनों  के

 साथ  अन्याय  हो  रहा  है  ।

 हमारे  देश  में  ऐस  हरिजनों  की  संख्या

 बहुत  बड़ी  है  जिनके  पास  कोई  जमीन  नहीं  है  t
 ज्यादातर  हमारे  लोग  बिना  घर  बार  के  हैं
 ग्रौर  खेतिहर  मजदूर  हैं  ।  उन्हें  खेती  के  लिये
 जमीन  दी  जानी  चाहिये  तथा  बेघरबार

 हरिजनों  को  जमीन  देकर  बसाया  जाना

 चाहिये  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  कम  से  कम  प्रत्येक

 हरिजन  मजदूर  को  ५  एकड़  जमीन  और
 मकान  बनाने  के  लिए  कुछ  अनुदान  देकर
 उनको  अच्छी  तरह  से  बसाया  जाय  ।  केन्द्रीय
 सरकार  हरिजनों  और  आदिवासियों  को
 मकान  बनाने  के  वास्ते  अभी  पुद्ध  अवुदान
 देती  है  लेकिन  वह  बहुत  कम  है  ।  उस  पैसे से
 जो  वह  मकान  बनाते  हैं  उसमें  एक  गृहस्थी
 के  रहने  की  गंजाइश  नहीं  होती  है  इंसलिए
 उसको  कुछ  अधिक  अनुदान  दिया  जाय  t
 मेरा  सुझाव  है  कि  सचमच  जिनके  पास  घर

 नहीं  हैं  भौर  वह  व्यक्ति  खेतिहर  मजदूर  हें
 उनको  यह  प्रनुदान  दिया  जाय  ।  मेरे  देखने
 में  श्राया  है  कि  भ्राफिस  के  बाबू  भी  उन  प्नन॒-
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 दानों  के  हिस्सेदार  रहते  हैं  जो  कि  उचित  नहीं
 है  q

 पिछले  साल  की  घटनाओ्रों  को  दृष्टि
 में  रखते  हुए  यह  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  देश
 में  श्रपराधों  शौर  उपद्रवों  की  संख्या  बढ़

 रही  है  भौर  पुलिस  उन्हें  रोक  सकने  में  प्रसमर्थ

 है  ।  हालत  यह  है  कि  दिनों  दिन  उपद्रव  और
 अपराध  बढ़ते  जा  रहे  हैं।  जबलपुर  के  साम्प्र-

 दायिक  दंगे  आंख  खोल  देने  वाले  हैं।  सरकार
 को  श्रौर  समाज  को  उपर  से  नजर  नहीं  प्लाता

 पर  अन्दर  ही  अन्दर  साम्प्रदायिकता  बढ़  रही
 है  t  मैं  यह  सुझाव  देती  हूं  कि  हिन्दू  महासभा,

 मुस्लिम  लीग  तथा  राष्ट्रीय  स्वयंरेंबक  संघ

 जैसी  साम्प्रदायिक  संस्थाग्रों  पर  प्रतिबन्ध  लगाया

 जाय।  यदि  ये  साम्प्रदायिक  संस्थाएं  अपने  कार्यों
 में  सफलता  प्राप्त  कर  लेंगी  तो  मैं  समझती  हूं
 कि  इससे  देश  को  बड़ा  खतरा  होने  वाला

 है  ।  यदि  साम्प्रदायिक  संस्थाञ्रों  को  हमेशा  के

 लिए  समाप्त  नहीं  किया  गया  तो  देश  की

 भीतरी  शान्ति  तथा  राष्ट्रीयता  के  लिए  एक

 बहुत  बड़ा  खतरा  उत्पन्न  हो  जायगा  ।

 हमें  पूज्य  बापू  की  हत्या  से  सबक  लेना

 चाहिये  लेकिन  लगता  है  कि  सरकार  ने  बापू
 की  हत्या  से  सबक  नहीं  लिया  है  ।  उचित  तों

 यह  था  कि  हम  साम्प्रदायिक  संस्थाओं  को
 सिर  उठाने  का  मौका  न  देते  |  यह  बड़े
 खेद  को  बात  है  कि  हमारी  सरकार  उधर
 जागरूक  नहीं  है  र  साम्प्रदायिक  संस्थाएं
 फिर  हमारे  देश  में  सिर  उठा  रहीं  हैं  -  सरकार
 को  समय  रहते  चेत  जाना  चाहिये  शौर  उनको
 सिर  उठाने  की  इजाजत  नहीं  देनी  चाहिए  t

 जहां  तक  गुप्तचर  विभाग  का  सम्बन्ध  है

 कुछ  दिन  पहले  मैंने  एक  अस्वबार  में  पढ़ा  या

 कि  गुप्तचर  विभाग  में  बहुत  ढिलाई  चल

 रही  है  ।  पुलिस  विभाग  की  तरह  सरकार  का

 गृप्लवर  विभाग  भी  निष्क्रिय  है।  पिछले
 साल  देश  की  कुछ  गृप्त  सूचनाएं  कुछ  विदेशी

 दूतावासों  को  दी  गयीं  |  कौन  जानता  है  कि

 इससे  पहले  करी  इस  प्रकार  की  गृप्त  सूचनाएं
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 विदेशियों  को  दी  जाती  रही  हों  मगर  उनका
 पता  सरकार  को  न  चला  हो  ।

 चूंकि  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  को  भ्रपने
 प्रपने  विषय  के  बारे  में  भ्रपने  विचार  प्रकट
 करने  हैं,  इसलिये  ज्यादा  समय  न  छेकर  प्रन्त
 में  में  हिन्दी  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहती  हूं  ।

 हिन्दी  की  प्रगति  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की
 नीति  धीमी  है  |  जब  हम  गां दू  में  हिन्दी  में

 कुछ  लिख  कर  देते  हैं,  तो  वे  समझते  हैं  कि  यह
 तो  ऐसे  ही  है  भ्रौर  उसको  कचरे  खाते  में  डाल
 देते  हैं  ।  हमारे  यहां  के  प्रफसर  झौर  मन्त्री  भी

 हिन्दी  के  पक्ष  में  नहीं  हैं  ।  उदाहरणार्थ  हमारे
 यहां  के  ग्राफिस  के  कर्मचारी,  जब  हम  हिन्दी
 का  कोई  शब्द  कहते  हैं,  तो  प्पने  साथियों  से

 पूछते  हैं  कि  यह  क्या  है  -  यह  हालत  हमारी

 राष्ट्ररभाषा  की  है  |  अगर  यही  स्थिति  रही,
 तो  किस  प्रकार  हम  श्रपनी  भाषा  के  द्वारा
 अपने  देश  की  सेवा  कर  सकेंगे  ?  प्रंग्रेज  सरकार
 देश  से  चली  गई  है,  लेकिन  प्रंग्रेज़ी  वेश-भूषा
 और  प्रंग्रेज़ी  भाषा  को  अपने  पीछे  छोड़  गई  है
 शरीर  उस  गुलामी  में  हम  जकड़ते  जा  रहे  हैं  ।
 में  सरकार  से,  शौर  विशेष  रूप  से  गृह  मन्त्रालय

 से,  यह  प्रनुरोध  करूंगी  कि  वह  इस  तरफ

 ज्यादा  ध्यान  दें  और  राष्ट्र-भाषा  को  बढ़ाने
 की  कोशिश  करे  ।

 श्री  पहाड़िया  :  प्रध्यक्ष  महोदय,  कई
 माननीय  सदस्यों  ने  इस  बात  की  कोशिश  की
 कि  गृह  मंत्रालय  की  मांगों  के  सम्बन्ध  में

 हो  रहे  वाद-विवाद  में  वे  श्रपनी  राजनंतिक

 पटह  का  प्रचार  भी  कई  |  में  खास  तौर  से

 जवाब  देना  चाहता  हूं  माननीय  सदस्य,
 श्री  इमाम  को,  जिन्होंने  फरमाया  कि  राज-
 स्थान  में  रूलिंग  पार्टी  राजाओं  को  धमकी
 दे  गही  है  कि  यदि  वे  स्वतंत्र  पार्टी  में  शामिल

 होंगे,  तो  उनके  प्रिवी  पर्स  बन्द  कर  दिये

 जायेंगे  1  में  नहीं  समझसा  कि  हस  प्रकार
 की  धमकी  राजस्थान  की  कलिंग  पार्टी  ने
 दी  होगी  मौ  विदवास  के  साथ  कह  सता

 हैं  कि  वह  पार्टी,  हमारी  पार्टी,  जो  प्रजातंत्र
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 [at  पहाड़िया]
 में  विधवास  करती  है,  जो  देश  में  प्रजातंत्र

 को  चलाकर  हर  एक  व्यक्ति  को  समान

 अधिकार  देना  चाहती  है  शौर  दे  रही  है,
 किसी  विरोधी  राजनैतिक  पार्टी  में  शामिल

 होने  के  विषय  में  राजा-महाराजाशों  को

 इस  तरह  की  धमकी  नहीं  देगी  ।  मेरी  समझ

 में  नहीं  श्राता  कि  उन  पर  राजा-महाराजाड्रों
 का  भूत  क्‍यों  सवार  है,  विशेषकर  इस  स्थिति

 में  कि  हमारे  कानों  पर  इस  बात  से  जूं  तक

 नहीं  रेंगी  कि  राजा-महाराजा  श्रौर  जागीरदार
 किसी  पार्टी  विशेष  में  शामिल  हो  रहे  हैं  ।

 जहां  तक  हमारा  सम्बन्ध  है,  हम  तो  इस  बात

 का  स्वागत  करते  हैं  कि  वे  पुराने  जागीरदारी

 सिस्टम  को,  राजाशाही  सिस्टम  कों,
 दरबारों  प्रौर  महलों  को  छोड़  कर  ज़मीन  पर

 झायें,  जनता  में  काम  करें,  जनता  की  सेवा  करे।
 उनको  कौन  रोकता  है  ”  हम  तो  उनको  दावत

 देते  हैं  कि  यदि  वे  प्रजातंत्र  में  श्रद्धा  और  आस्था

 रखते  हैं,  तो  वे  भ्रपनी  इच्छानुसार  किसी  भी

 पार्टी  में  शामिल  हों  श्रौर  जनता  में  काम  करके
 उसकी  सेवा  करें|  इस  अवस्था  में  में  नहीं
 समझता  कि  हमारी  पार्टी  पर  इस  तरह  का

 झारोप  लगाना  उचित  है  ।  मैं  मानता  हूं
 कि  उन्होंने  यहां  पर  प्रपनी  पार्टी  का  प्रचार
 करने  के  लिये  यह  बात  कही  होगी  ।

 इसके  साथ  ही  में  यह  निवेदन  करना

 चाहता  हूं  कि  विरोधी  पार्टियां  कांग्रेस  के
 प्रति  यह  आरोप  लगाती  हैं  कि  हम  लोगों
 को  समता  का  श्रधिकार  नहीं  देते  हैं,  समान
 दर्जा  नहीं  देते  हैं  भौर  इस  बात  पर  भ्रापत्ति
 भी  कई  बार  की  जाती  है  कि  हरिजनों  को

 'विदषेष  भ्रधिकार  क्‍यों  दिये  जा  रहे  हैं,  लेकिन

 में  पूछता  चाहता  हूं  कि  क्या  प्रजातंत्र  दा  यह
 कोई  वाजिय  बात  है  कि  हम  एक  तरफ

 सरकारी  कमंचारियों  को  यह  कह  कर  चुनाव
 लड़ने  भौर  राजनीति  में  भाग  लेने  से  रोक  दें

 क  उनको  सरकारी  खजाने  से  पैसा  मिलता  है
 शौर  यही  नहीं,  ठेकेदारों  कों  भी,  जिनको
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 सरकारी  खजाने  से  पैसा  मिलता  है,  सरकार

 से  कोई  लाभ  प्राप्त  होता  है,  राजनीति  में

 भाग  लेने  से  रोक  दें,  और  दूसरे  ऐसे  लोगों

 को  पनपायें,  बढ़ावा  दें,  जो  सरकारी  खजाने

 से  मिलने  वाले  रुपये  से,  जनता  के  पैसे  से

 पलते  हैं,  उन  राजा-माहा  राजाओं  को  उस

 पैसे  के  जरिये  से  अपने  राजनैतिक  उद्देश्य
 पूरे  करने  दें,  अपनी  राजनीति  बढ़ाने  दें  ।

 यह  कोई  नई  मिसाल  नहीं  है  ।  ब्भी

 कुछ  दिन  हुए,  इंग्लैंड  की  महारानी  हिन्दु-
 स्तान  का  दौरा  करने  पधारी  ।  यह  खुशी
 की  बात  थी  और  टमने  उनका  स्वागत  किया,
 लेकिन  क्या  झाप  क  मालूम  है  कि  इन  लोगों  ने
 सरकारी  पैसे  से,  जनता  के  पैसे  से  किस  तरह
 से  राजनंतिक  लाभ  उठाने  की  कोशिश  की  7

 क्या  वह  कोई  छिपी  हुई  बात  है  /  वहां  पर

 एक  बड़ा  दरबार  किया  गया  ।  लेकिन  इस
 बारे  में  में  उन  को  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  हूं  ।  मैं
 तो  इसमें  गृह  मंत्रालय  की  ढिलाई  मानता  हूं  ।

 कोई  भी  व्यक्ति,  चाहे  वह  राजा  ही  क्यों  न  हो,
 श्ाज  राजा  की  कैपेसिटी  में  नहीं  है  और

 इसलिये  सिवाय  राष्ट्रपति  के  कोई  व्यक्ति

 दरबार  नहीं  कर  सकता  |  लेकिन  जयपुर
 में  एक  दरबार  ह्भ्रा  ।  वे  लोग  कोई  दरबार

 करें,  महादरबार  करें,  हमें  कोई  ग्रेज़  नहीं  है  t

 लेकिन  राजनैतिक  फायदा  उठाने  के  लिये

 एक  व्यक्ति  ऐसी  बात  करे  झौर  गृह  मंत्रालय

 कोई  नोटिस  न  ले,  इसको  मैं  गृह  मंत्रालय  की

 ढिलाई  मानता  हूं  ।  में  निवेदत  करना

 चाहता  हूं  कि  झगर  उस  की  इजाजत  से  यह
 दरबार  किया  गया,  तो  हमें  इस  बारे  में

 कोई  ऐतराज़  नहीं  है,  लेकिन  झगर  उसके  लिये

 गृह  मंत्रालय  की  इजाजत  नहीं  ली  गई,
 तो  उस  व्यक्ति  के  खिलाफ  अनुशासन  को

 कार्यवाही  करनी  चाहिये  t  संविधान  के

 पझनुसार  राष्ट्रपति  के  अलावा  कोई  दूसरा
 ब्यवित  हिन्दुस्तान  में  दरबार  नहीं  कर  सकता

 है  ।  हमें  'राजाधों  से  इस  तरह  का  कोई  डर
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 नहीं  है  श्रौर  हमारे  ऊपर  कोई  भूत  सवार

 नहीं  है  ।  वह  उन  पर  सवार  है  और  भगवान

 करे  उन  पर  यह  सवार  २हुँ।  हमको  राजा-

 महाराजाओं  की  कोई  परवाह  नहीं  है।  हमारा

 उद्देश्य  जनता  की  सेवा  भौर  उस  की  मलाई  है।

 हम  इस  सरकार  को  प्रजातंत्र  के  प्राधार  पर

 चलाते  हैं  |  इसलिये  जनता  पुनः  हमको

 चुनेगी  तो  हम  हरिजनों  शौर  राजाशों  में

 कोई  भेद  नहीं  करना  चाहते  हैं  ।

 में  माननीय  सदस्य  की  एक  बात  का
 समर्थन  भी  करना  चाहता  हूं  ।  उन्होंने  यह

 कहा  कि  सुप्रीम  कोर्ट  की  एक  बेंच  साउथ  में

 होनी  चाहिए  ।  मैं ता  इस  बात  का  समर्थन

 नहीं  करना  चाहता,  लेकिन  मैं  यह  निवेदन
 करना  चाहता  हूं  कि  श्राजजल  हम  देखते  हैं
 कि  न्याय  व्यवस्था  में  बहुत  ढिलाई  हो  रही
 है  ।  रात-दिन  केसिज्ञ  बढ़ते  जा  रहे  हैं,  मकदमे
 बढ़ते  जा  रहे  हैं  -  जो  लोग  कानून  की  बात

 नहीं  जानते  हैं,  वे वकीलों  के  पास  पैसा  लुटाते
 हैं,  लेकिन  इसके  बावजूद  कई  कई  सालों  तक

 केसिज्ञ  चलते  रहते  हैं  शौर  उनका  फ़ैसला

 नहीं  होता  है  ।  इसके  लिये  कुछ  कदम  उठाये
 गये  हैं  ।  सुप्रीम  कोर्ट  में  तीन  भौर हाई  कोर्ट
 में  सात  जजिज्ञ  की  नियुक्ति  की  गई  है  ।

 राजस्थान  में  दो  नये  जज  नियुक्त  किये  गये  हैं  ।

 पिछले  दिनों  एक  झगड़ा  चला  था  कि  राज-
 स्थान  हाई  कोर्ट  की  एक  बेंच  जयपुर  में  होनी
 चाहिये,  जैसे  कि  पहले  थी,  तो  कोई  नुकसान
 नहीं  होगा  ।  लेकिन  ऐसा  न  करके  एक  यूनि-
 फाइड  बेंच  के  नाम  पर  उसको  जोधपुर
 में  ल ेजाया  गया  ।  उसमें  हमको  कोई  ऐतराज़
 नहीं  है  अगर  मुकदमों  की  संख्या  कम  हों,
 कम  से  कम  ले  लोग  प्रदालत  में  जायें,  तो

 एक  ही  वेंच  ठीक  है,  लेकिन  जब  मुकदमे
 बढ़ते  जाते  हैं  भौर  जजों  की  संख्या  में  भी

 बृद्धि  हो  रही  है,  तो  मैं  नहीं  समझता  कि

 एक  जगह  बैंच  स्थापित  करने  में  से  श््चं  में
 क्या  कमी  हो  गई  है  नझौर  क्‍या  नुकसान  हो
 जायगा,  यदि  दो  जगहों  पर  उन  जजों  को

 बिठा  दिया  जाये  d  में  निवेदन  करना  चाहता
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 हैं  कि  केसिज़  का  जल्दी  निबटारा  करने  के

 लिये  यह  प्रावद्यक  हैं  कि  राजस्थान  हाई
 कोर्ट  की  एक  बैच  जयपुर  में  स्थापित  की

 जाये  |

 मैं  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं
 कि  दातार  साहब  ने  श्री  माथुर  को  जवाब

 देते  हुए  कहा  कि  धगर  सरकारी  कर्मचारियों
 को  राजनीति  में  भाग  छेने  की  मंजूरी  दे  दी

 जायगी,  तो  देश  में  एक  बड़ा  गड़बड़  मामला

 पैदा  हो  जायेगा  अर  वे  लोग  काम  नहीं  कर

 सकेंगे  |  ज्यों  ज्यों  डेमोक्रेटिक  डीसैंट्रलाइजेशन

 होता  चला  जाता  है  शौर  पार्टियां  भौर  ग्रुप
 बनते  जा  रहे  हैं,  त्यों  त्यों  सरकारी  कर्मचारी

 भी  उनसे  बचे  हुए  नहीं  हैं  ।  केन्द्र  के  विषय
 में  तो  में  जानता  नहीं  हूं,  छेकिन  मैं  जानता

 हैं  कि  राज्यों  में  सरकारी  कम  बारी  पार्टियों

 में  बंटे  हुए  हैं--स्थानीय  बातों  में,  प्रास्तीय
 बातों  में,  हर  बात  में  सरकारी  कर्मचारी

 दो  भागों  में  बंटे  हुए  हैं  ।  में  नहीं  जानता  कि

 उनको  राजनीति  में  भाग  लेने  का  उग्रधिकार

 है  या  नहीं  |  लेकिन  यह  देखा  जाये  कि  वे  जो

 सरकारी  काम  करते  हैं,  बह  सरकारी  तरीके
 पर  करे  |  इस  बात  पर  विचार  करना  भाहिये
 कि  इस  समय  तो  बे  इनडायरेक्टली  राज-

 नैतिक  काम  कर  रहे  हैं,  राजनीति  में  भाग
 छे  रहे  हैं,  तो  क्या  उनको  सीधे  तौर  से  राजनीति
 में  शाने  दिया  जाये  या  नहीं  ।

 देश  में  जिस  तरह  से  शासन  व्यतस्थ

 चल  रही  है,  उसके  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  गया

 है,  लेकिन  उसके  क्‍या  कारण  हैं,  वह  सब  प्रत-

 शासनह्वीनता  क्‍यों  होती  है,  इसको  विसी  ने

 नहीं  देखा  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जिस  तरह
 से  हमारी  राजनैतिक  पार्टियां  स्वास  तौर  से

 विद्यार्थियों  में  जाकर  अनुशासन  भंग  करने  के

 लिये  कार्यवाहियां  करती  हैं,  वह  णीचनीय  है  ।

 इसलिये  हू  झावदयक  है  कि  विद्यार्थियों  में

 काम  करने  के  विषय  में  राजनैतिक  पार्टियों

 पर  कोई  बलबन  लगा  देता  चाहिये,  ताकि

 इन  पधनुशासनहीनता  की  कार्यवाहियों  को

 रोका  जा  सके
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 [श्री  पहाड़िया]
 में  अपने  व्यक्तिगत  अनुभव  के  ब्राधार

 पर  कहता  हूं  ।  सन्‌  १६५७  के  चुनाव  तक  मैं

 कालिज  में  विद्यार्थी  था  मैं  देखता  था  कि  कुछ
 राजनीतिक  पार्टियों  के  पेड  कार्यकर्त्ता  विद्या-
 थियों  के  नाम  से  काम  ्स्ते  थे  ।  में  मानता  हूं
 कि  उनको  शिक्षा  प्राप्त  करने  का  अधिकार  है
 लेकिन  मैं  इसके  विरूद्ध  हूं  कि लोग  राजनीतिक
 पार्टियों  के  पेड  वर्कर  के  रूप  में  कालिज़ों  और

 स्कूलों  में  दाखिल  हों  शर  सत्ताधारी  पार्टी
 की  मुखालिफत  करें  और  लोगों  में  साम्प्रदायिक
 भावनायें  पैदा  करें  -  इस  तरह  के  जो  लोग
 कालिजों  शौर  स्कूलों  में  दाखिल  होते  हैं  मैं

 समझता  हूं  कि  उन  पर  रोक  लगायी  जानी

 चाहिये  और  उसका  यही  तरीका  हो  सकता  है
 कि  राजनीतिक  पार्टियां  विद्यार्थियों  में  ऐसी
 भावना  पैदा  न  करें  |

 इसके  अलावा  मैं  यह  भी  देखता  हूं  कि

 जहां  पर  डिसटरबेंसेज  हुये  हैं  उनमें  विद्यार्थियों
 का  बड़ा  हाथ  है  ।  इसका  कारण  यह  है  कि
 पोलीटिकल  पार्टीज  उनको  इस  तरफ  बढ़ावा
 देती  हैं  ।

 इसीके  साथ  साथ  मैं  बहुत  श्रादर  प्रौर
 श्रद्धा  क ेसाथ  कहना  चाहूंगा  कि  जिस  आधार
 पर  स्वर्गीय  पन्त  जी ने  देश  में  विभिन्न  राज्यों
 का  निर्माण  किया  वह  मेरी  सम्मति  में  उचित

 नहीं  था।  राज्यों  का  निर्माण  चाहे  वह  भाषा  के
 झ्राधार  पर  हो,  या  धर्म  के  आधार  पर  हो  या
 शरीर  ऐसे  ही  किसी  आधार  पर  हो  तो  वह  गलत

 होगा  t  राज्यों  का  निर्माण  भौगोलिक  स्थिति
 को  प्लौर  प्रशासनिक  सुविधा  को  ध्यान  में  रख-
 कर  ही  किया  जाना  चाहिये  |

 कुछ  छोटे  छोटे  प्रदेशों  को  यूनियन  टैरि-

 रीज  कह  कर  उनका  शासन  सेंटर  द्वारा
 किया  जा  रहा  है  ।  इसमें  मुझे  कोई  भापत्ति

 नहीं  है  लेकिन  उनको  इसमें  कोई  झधिक  लाभ

 नहीं  है  ।  उनकी  झोर  अधिक  ध्यान  नहीं
 दिया  जा  सकता  |  झगर  त्रिपुरा  शौर  मणिपुर
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 को  प्रसम  में  मर्ज  कर  दिया  जायें  तो  उनको

 क्या  नुकसान  हो  सकता  है  ।  इसी  तरह  से

 श्गर  हिमाचल  का  मामला  है  ।  उसको  अगर

 पंजाब  में  शामिल  कर  दिया  जाये  तो  हिमाचल
 के  लोगों  का  क्या  नुकसान  होगा  |  मैं  तो समझता

 हैं  कि इससे  उनका  लाभ  ही  होगा  |  ग्राज  हम
 देखते  हैँ  कि  पजाब  ग्रादि  स्थानों  में  भाषा  के

 आधार  पर  झगड़े  होते  हैं  वे समाप्त  हों  ।  जहाँ
 तक  मध्य  प्रदेश  का  सवाल  है  उसकी  शासन

 व्यवस्था  ठीक  तरह  से  नहीं  चल  रही  है  ।

 इसका  कारण  है  कि  इन  राज्यों  का  निर्माण

 सही  ग्राधार  पर  नहीं  हुआ  है  ।  इसलिये  मैं

 कहना  चाहता  हूं  कि  राज्यों  का  निर्माण  भाषा
 धर्म  या  जाति  के  शआ्राधार  पर  नहीं  होना
 चाहिये  |  राज्यों  के  निर्माण  में  केवल  भौगो-
 लिक  परिस्थितियों  और  प्रशासनिक  सुविधाशों
 का  ही  ध्यान  रखना  चाहिये  |

 इसके  अलावा  में  यह  भी  निवेदन  करना

 चाहता  हूं  कि  इस  देश  के  अन्दर  जहां  एक
 तरफ  विकास  होता  चला  जा  रहा  है  शौर

 बड़ी  बड़ी  नई  नई  चीजें  पैदा  हो  रही  हैं,  वहां
 हम  ग्राम  पंचायतों  क ेविकास  की  बात  भी  करते

 हैं,  हम  सत्ता  के  विकेन्द्रीकदरण  की  बात  भी
 करते  हैं  और  चाहते  हैं  कि  सत्ता  का  विकेन्द्री-
 करण  किया  जाये  1  मैं  भी  मानता  हूं  कि  यह
 होना  चाहिये  ।  लेकिन  जो  श्यिति  देखने  में
 शा  रही  है उसको  देखकर  यह  कहना  पड़ता  है
 कि  सत्ता  के  विकेन्द्रीकरण  के  साथ  साथ  भ्रष्टा-
 चार  का  भी  विकेन्द्रीकरण  हो  रहा  है  पहले
 हम  सुनते  थे  कि  जिला  स्तर  पर  रिश्वत  चलती

 है  लेकिन  जब  से  पंचायतों  बनी  हें  हम  देखते  हैं
 कि  भ्रष्टाचार  विलेज  लेविल  तक  चला  गया

 है  ।  इसको  रोका  नहीं  जा  सकता  t  भब  शोर

 प्रधिकारों  के  साथ  साथ  शासन  व्ययवस्था
 का  काम  भी  इन  ग्राम  पंचायतों  को  देने  का
 विचार  किया  जा  रहा  है  ।  लेकिन  मैं  बड़े  दुःख
 के  साथ  कहना  चाहता  हूं  कि  ध्गर  ग्राम
 पंचायतों  को  शासन  ब्यवस्था  का  काम  दिया
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 गया  तो  देश  का  शासन  ढीला  हो  जायेगा  ।

 ग्राम  पंचायतें  विकास  का  काम  करें  ब्रौर

 योजना  का  काम  करें,  अपना  शासन  स्वयं  करें

 मुझे  इसमें  कोई  आपत्ति  नहीं  है  लेकिन  जहां
 तक  शासन  व्यवस्था  का  सवाल  है  |  इसको
 अगर  सरकार  अपने  ही  हाथों  में  रखें  तो

 ज्यादा  ग्रच्छा  होगा  |

 इस  संबंध  में  में  एक  बात  और  कहना
 चाहता  हूं  ।  जब  से  पंचायत  समितियों  को
 शोशल  वेलफेयर  डिपार्टमेंट  का  पैसा  दिया
 गया  है  तब  से  में  बराबर  देखता  हूं  कि  पहले  से
 ज्यादा  इरेंगुलेरिटीज  हो  रही  हैं  ।  मैं  हर  बार

 हरिजनों  की  बात  नहीं  कहना  चाहता  लेकिन
 इस  विषय  में  में  अपने  विचार  आपके  सामने
 रखना  झ्रावश्यक  समझता  हूं  ।  अभी  पद्म  देव
 जी  ने  शौर  डा०  सुशीला  नायर  ने  इस  चीज
 का  हवाला  दिया  ।  मैं  भी  कुछ  बातें  इस  संबंध
 में  भ्रापके  सामने  रखना  चाहता  हूं  ।  जो  श्राप

 रुया  इन  संस्थाग्रों  को  दे  रहे  हैं  उससे  वह  लोग
 लाभ  उठाते  ह  जिनका  पोलीटिकल  इनफलूएंस
 होता  है  चाहे  वह  स्कालरशिप्स  का  मामला  हो
 या  सरविसेज  का  मामला  हो  ।  श्लौर  यह  केवल

 हमारे  ही  राज्य  का  सवाल  नहीं  है  ।  मेरा

 सुझाव  है  कि  जो  श्राप  इस  तरह  से  रुपया  सच
 करते  हैं  लोकल  संस्थाओं  के  द्वारा  उस  पर
 आपका  पूरा  चैक  होना  चाहिये  ।  गर  चैक

 नहीं  होगा  तो  उसका  लाभ  जनता  को  पूरे
 तौर  पर  नहीं  मिल  सकेगा  ।  मैं  मानता  हूं  कि
 विक।स  कार्य  हो  रहा  है  ।  छेकिन  जो  गड़बड़ी
 हो  रही  है  उसकी  तरफ  यदि  ध्यान  नहीं  दिया
 गया  और  उसको  चैक  नहीं  किया  गया  तो
 हमको  झापके  रुपये  से उतना  लाभ  नहीं  मिलेगा
 जितना  कि  मिलना  चाहिये  क्योंकि  खास  तौर
 से  में  देखता  हूं  कि  हरिजनों  की  प्रल्पसंख्यक
 जातियों  को  इससे  कोई  विशेष  लाभ  नहीं
 हो  रहा  है  ।  इस  झोर  भी  ध्यान  जाना

 चाहिये

 Shri  Thimmaiah:  Mr.  Speaker,  Sir,
 before  I  make  some  observations  on
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 the  working  of  the  Home  Ministry,  as
 an  humble  representative  of  the  Sche-
 duled  Castes,  I  feel  it  my  duty  to  pay
 a  tribute  to  memory  of  the  late  Shri
 Pant  who  was  in  charge  of  the  welfare
 of  the  Scheduled  Castes  and  Tribes.
 He  was  a  great  sympathiser  of  the
 Scheduled  Castes  and  his  personality
 as  the  Minister  of  Home  Affairs  at  the
 Centre  was  influencing  the  State  Gov-
 ernments  for  the  progress  of  the  Sch-
 eduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  in
 the  States.  It  is  a  great  loss  to  the
 Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes
 particularly.  Hi,  services  to  the  com-
 munity  will  be  ever  remembered  by
 the  Scheduled  Castes  people  in  the
 country.

 I  do  not  want  to  speak  about  certain
 measures  which  he  adopted  during  his
 regime.  He  wil]  be  remembered  par-
 ticularly  for  the  formation  of  the  wel-
 fare  boards  at  the  Centre  and  also  at
 the  States  level  for  the  welfare  of  the
 Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes.  He  will  also  be  remembered
 for  the  interest  that  he  took  in  getting
 reservation  extendg  for  the  Scheduled
 Castes  and  also  in  the  recent  bifurca-
 tion  og  the  double-member  constitu-
 encies  in  spite  of  the  great  opposition
 to  bifurcation.  We  will  ever  remem-
 ber  him.

 Coming  to  the  Demands  of  the
 Ministry  of  Home  Affairs,  I  should  say
 that  by  and  large  the  Home  Ministry
 is  functioning  properly  and  ig  keeping
 law  and  order  in  the  country.

 Shri  T.  B.  Vittal  Rao  (Khammam):
 Jabalpur  riots.

 Shri  Thimmalah:
 about  that  also.

 Except  for  a  few  incidents  here  and
 there  in  the  country  which  are  mainly
 due  to  the  negligence  of  certain  offi-
 cers,  there  have  been  no  extraordinary
 accidents  or  incidents  which  could
 bring  discredit  to  the  functioning  of
 the  Home  Ministry.  Our  police  force
 should  be  a  little  more  vigilant.  It
 should  exercise  its  powers  a  little  more
 strictly.  I  was  told  that  the  Jabalpur
 riots,  largescale  murders  and  arson

 I  will  tell  you
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 would  not  have  taken  place  but  for  the
 negligence  og  the  police  officers  in
 Jabalpur.  I  think  the  police  should  be
 strengthened  in  important  cities  in  the
 country.  If  possible,  its  mumber
 should  be  increased.

 Not  only  that,  the  emoluments  and
 salaries  of  the  lower  officials  of  the
 police,  particularly,  the  police  consta-
 bles  and  others,  must  be  raised.  Their
 condition,  particularly  in  the  State
 police,  is  very  pitiable.  When  the
 Ministry  of  Education  gives  matching
 grants  to  the  States  for  increasing  the
 emoluments  of  primary  school  _  tea-
 chers,  why  does  the  Home  Ministry
 not  follow  the  same  policy  and  give
 some  matching  grants  to  the  State
 Government,  for  increasing  the  emo-
 luments  of  the  lower  officials  of  the
 Police  Department?  This  will  go  a
 long  way  in  giving  a  sort  of  encourage-
 ment  to  the  police  officers  who  are
 expected  to  deal  with  the  public  in
 their  day  to  day  affairs  and  also  in
 keeping  up  law  and  order  in  this
 country.  Therefore  I  request  that  the
 Home  Ministry  should  see  that  certain
 matching  grant  is  given  to  the  States
 for  increasing  the  emolument,  of  the
 lower  officials  of  the  Police  Depart-
 ment.

 in  big  cities  the  cost  of  living  is
 very  high.  There  is  a  lot  of  difficulty
 in  their  getting  houses.  The  Govern-
 ment  should  see  that  certain  housing
 facilities  are  also  provided  to  the  police
 officials  in  the  important  cities.

 Next  I  will  come  to  the  strike.  I
 must  congratulate  the  Government  for
 dealing  with  the  Central  Government
 employees’  strike  successfully  and  in
 an  admirable  way.  I  am  one  who  op-
 poses  strikes.  I  am  not  of  the  opinion
 that  Government  employees  should
 resor,  to  strikes.  I  am  told  that  some
 arbitration  method  is  being  evolved
 for  resolving  the  differences  between
 the  employees  and  the  Government.  I
 think  that  method  is  the  best  method
 and  strikes  by  Government  employees
 should  be  banned.
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 In  this  connection  I  want  to  bring
 to  the  notice  of  the  hon.  Home  Minis-
 ter  one  point.  Previously  there  were
 so  many  employees  who  were  tempo-
 rarily  appointed.  Before  the  strike
 started  these  employees  were  removed
 because  of  the  apprehension  that  they
 may  also  join  in  the  strike.  They
 never  joined  the  strike.  These  tempo-
 rary  employees  after  the  strike  was
 over  were  not  re-employed.  I  would
 ask  the  Home  Minister  to  look  into
 the  cases  of  these  people  who  never
 indulged  in  these  strikes  and  see  that
 they  are  re-employed  in  the  various
 departments  of  the  Centra]  Govern-
 ment.  I]  would  particularly  like  to  cite
 the  cases  of  temporary  hands  in  the
 offices  of  the  Comptroller  and  Auditor-
 General,  in  the  Accountant-General’s
 offices.  These  temporary  hands  who
 were  removed  from  service  before  the
 strike  were  never  reinstated.  I  request
 the  Minister  to  look  into  their  cases.

 Coming  to  the  welfare  of  the  Sche-
 duled  Castes  and  Scheduled  Tribes,  I
 would  say  that  Government  has  taken
 sufficient  measure,  to  improve  their
 economic  and  social  condition.  The
 Plan  outlay  as  tentatively  fixed  in  the
 Third  Five  Year  plan  is  about  Rs.  00
 crores.  But  if  you  compare  it  with  the
 figures  of  the  Second  Plan,  it  makes
 little  difference.  The  Second  Plan  en-
 visaged  an  expenditure  of  about  Rs.  92
 crores  and  the  amount  provided  in  the
 Third  Plan  is  only  Rs.  00  crores.
 There  hag  been  an  addition  of  only
 Rs.  eight  crores.  I  would,  therefore,
 request  the  Home  Minister  to  look  into
 this  and  see  that  more  money  is  allot-
 ted  under  this  head  in  the  Third  Plan.

 In  every  report  it  is  mentioned  that
 proper  attention  is  being  given  to
 implement  the  special  scheme  meant
 for  the  Scheduled  Castes  and  Sche-
 duled  Tribes.  I  am  satisfied  with  the
 attention  being  paid  to  the  implemen-
 tation  of  the  special  schemes.  At  the
 same  time  they  say  that  the  benefits
 of  the  general  scheme  also  go  to  the
 Scheduled  Castes.  If  you  look  into
 the  working  of  the  Plan  and  the  re-
 ports  on  the  Plan—whether  it  is  the
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 First  Plan  or  the  Second  Plan—it  will
 be  seen  that  proper  attention  is  not
 paid  to  5९९  that  the  benefits  of  the
 general  scheme  also  goes  to  the  Sche-
 duled  Caste  people.  I  want  that  the
 Ministry  should  pay  more  attention  to
 this  aspect  of  the  question  and  the
 recent  committee  appointed  under  the
 Chairmanship  of  Mr.  Viswanathan,  I
 am  sure,  will  examine  thig  question
 also.  In  this  connection  I  would  like
 to  point  out  that  the  Ministry  of  Com-
 munity  Development  have  recently
 made  a  provision  that  a  certain  am-
 ount  in  each  block  development  area
 will  be  spent  on  the  development  of
 the  weaker  sections  of  the  people.
 Wherever  possible,  if  such  a  scheme  is
 adopted,  the  progress  of  the  Scheduled
 Castes  and  Scheduled  Tribes  will  be
 achieved  earlier  than  we  expect.

 I  would  now  like  to  say  something
 about  the  representation  of  the  Sche-
 duled  Castes  in  Government  service.
 The  report  makes  mention  particularly
 of  the  number  of  IAS  officers  of  the
 Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes,  In  959  there  were  35  officers
 in  the  LAS;  now  it  is  38  or  so.  Only
 three  have  been  added  to  last  year's
 number.  Though  we  can  satisfy  our-
 selves  by  the  increase  in  the  number,
 the  rate  at  which  the  number  of  offi-
 cers  is  increasing  is  not  a  satisfactory
 one.  If  this  rate  is  to  continue  it  will
 take  one  century  to  see  that  the  Sche-
 duled  Castes  get  their  quota  in  the
 administration.  Our  Home  Minister  is
 universally  known  for  his  sympathy
 to  the  down-trodden.  I  hope  he  will
 pay  more  attention  to  see  that  the
 Scheduled  Caste  people  get  their  quota
 in  the  administration,

 The  State  Governments  send  a  list
 of  names  of  officers  to  be  included  in
 the  IAS.  They  have  got  a  State  quota
 in  which  Scheduled  Caste  people  are
 recommended.  I  have  got  instances  to
 show  that  the  list  sent  by  the  State
 Governments  are  rejected  by  the  Cen-
 tral  Government.  The  attitude  of  the
 Central  Government  in  one  way  is  to
 encourage  Scheduled  Caste  people  to
 get  into  the  IAS.  But  when  they  are
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 recommended  by  the  State  Govern-
 ment,  they  are  rejected.  They  will
 not  accept  them,  because  they  know
 that  the  State  Governments  have  no
 alternate  officers  to  recommend,  There
 are  only  a  few  officers  who  get  recom-
 mended  and  ig  the  State  Governments
 recommend  them,  the  Central  Govern-
 ment  do  not  accept  them.  This  is  a
 pitiable  case.  I  request  the  Home
 Minister  to  pay  attention  ६०  this  also.

 Lastly,  there  seems  to  be  a  sort  of
 wrong  impression  about  the  Backward
 Classes  in  the  Mysore  State.  I  want
 to  clarify  it.  It  is  true  that  except  the
 Brahmins  the  rest  were  all  considered
 backward.  But  one  should  know  who
 made  it  and  what  was  the  criterion.
 The  criterion  to  decide  which  is  a
 backward  class  in  Mysore  State  was
 that  those  who  are  educationally  and
 socially  backward  will  be  considered  ag
 a  backward  class.  This  criterion  was
 fixed  not  by  the  Congress  Govern-
 ment,  this  criterion  was  fixed  not  in
 1947.  It  was  fixed  when  the  Diwans
 were  ruling  in  the  Mysore  State.  I
 think  the  Diwans  did  not  belong  to
 backward  classes!  I  want  to  make  it
 clear  to  the  House  that  the  advanced
 communities  in  the  Mysore  State  are
 very  broad-minded,  accommodating
 and  every  community  there  is  very
 sympathetic  to  the  backward  classes
 and  scheduled  caste  people.  One  has
 to  admit  this  and  the  House  should
 know  it.  Let  them  not  be  carried  away
 by  any  wrong  impression  or  propa-
 ganda.  The  criterion  was  fixed  by  the
 previous  Government.  Now  the  pre-
 sent  Government  has  changed  the  list
 of  backward  classes.

 When  the  Backward  Classes  Com-
 mission  was  appointed  by  the  Presi-
 dent  of  India  the  gazette  notification
 fixed  the  criterion  as  social  and  edu-
 cational  backwardness.  When  I  was
 called  to  give  evidence,  I  said  that
 those  who  are  socially,  educationally
 and  economically  backward  must  be
 taken  as  backward.  But  jt  is  the
 Congress  Government  which  is  revis-
 ing  the  list.  They  appointed  the
 Naganna  Gowda  Committee  which  has
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 removed  certain  communities  which
 were  considered  to  be  backward  and
 included  them  among  advanced  com-
 munities.  Let  there  be  no  wrong  im-
 pression  about  this  matter.

 Now  lastly.

 Mr.  Speaker:  I  have  already  allowed
 him  a  ‘lastly’.

 Shri  Thimmaiah:  I  will  conclude  in
 a  minute.

 Under  the  land  reforms  surplus  land
 is  coming  into  the  hands  of  Govern-
 ment.  The  Home  Minister  should  see
 that  the  State  Governments  distribute
 this  land  among  the  Scheduled  Castes.
 In  the  outlay  of  the  Third  Plan  he
 should  pay  more  attention  and  allot
 more  funds  for  the  development  of
 agriculture  among  the  Scheduled
 Castes,  as  also  the  development  of
 cottage  industries  among  them.  If  you
 want  to  see  that  the  lot  of  the  young-
 sters,  the  uneducated  and  less  educated
 boys  in  the  villages,  is  improved  in
 addition  to  encouraging  these  general
 hostels,  you  should  start  industrial
 schools  with  hostels  for  these  boys.
 You  are  going  to  start  a  number  of
 industries  in  the  Third  Plan.  If  these
 boys  want  to  get  some  jobs  they  must
 know  some  arts;  they  must  know  some
 trade.  They  should  be  given  training
 in  industria]  training  schools.  That
 will  help  them  to  earn  something  and
 improve  their  economic  condition,

 Mr.  Speaker:  Now,
 Satyabhama  Devi.

 Shri  Bangshi  Thakur:  No  one  has
 spoken  from  Tripura.

 Shri  Rungsung  Suisa  (Outer  Mani-
 pur—Reserved—Sch.  Tribes):  Nobody
 from  Tripura  has  been  called.

 Shrimati

 Mr.  Speaker;  Shri  L.  Achaw  Singh
 has  spoken  for  Tripura  also.

 The  Minister  of  Commerce  and  In-
 dustry  (Shri  Lal  Bahadur  Shastri):
 But  he  is  in  the  Opposition.
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 झीमतोी  सत्यमामा  देवी  (नवादा  )  :

 श्रध्यक्ष  महोदय,  हमारी  सरकार  ने  जो

 शराब-बन्दी  करने  का  एलान  सारे  देश  के

 लिये  किया  है,  उसके  लिये  मैं  प्रपती  सरकार

 की  सराहना  करती  हूं  भौर  उसको

 घव्यवाद  देपी  हु  ।  इस  बुरे  रिवाज  के

 क।रण  देश  में  ग़रीबी  और  भूखमरी  भो

 बढ़ती  है।  शराब  पीने  के  कारण  सिर्फ

 हमारे  हरिजन  भाई  हो  तबाह  नहीं  हुये  हैं,
 बल्कि  बहुत  से  ्य  घर  के  लोग  भी  इसके

 कारण  बढ़त  ही  बरी  हालत  में  हैं।  हम
 जानते  है  के  शराब  पीने  से  स्वास्थ्य  क्षराब

 हीता  है  बौर  ग़रीरी  बढ़ती  है  भ्रोर  जिस
 जाति  या  घर  में  शराब  चलती  है,  उस  में
 खाने  और  पहनने  की  कमी  रहती  है  -  जितनी
 भी  कमाई  लड़के  बच्चे  मिल  कर  करते  हैं,
 शराब  पी  कर  उसो  में  खचं  कर  देते  हैं  7  में
 तो  कहूंगा  कि  जो  प्रफर  शराब-बन्दी  किसी
 किसी  जिले  में  या  प्रदेश  में  हुई  है,  उस  से  भी

 बहुत  कुछ  लाभ  हुआ  है  श्रौर  उस  से  गांवों
 वालो  और  हरिजनों  की  हालत  बहुत  सुधर
 गई  है  ।  जहां  शराव-बन्दी  नहीं  हुई  है,

 वहां  की  हालत  कितनी  बुगी  है,  यह  सब
 जानते  हैं।  अगर  शराब-बन्दी  की  जायगी,
 तो  उसहे  देश  का  पूरा  लाभ  होगा  शौर
 ग़रीब  लोग  प्रपनी  गाड़ी  कमाई  का  पैसा
 खाने  पीने  श्रौर  पहनने  पर  खर्च  कर  सकेंगे
 ब्ौर  उन  के  घर  का  हालत  बहुत  सुघर
 जायगी  ।  शराब  पीने  के  कारण  उन  लोगों
 के  दिमाग  अपने  काम  में  नहीं  रहते  ।  इस
 लिये  सरकार  को  शराब  ज़रूर  बन्द  करनी

 चाहिये  ।

 अन्त  में  में  फिर  मंत्री  जी  को  इस  घोषणा
 के  लियें  बधाई  देती  हूं  t

 श्रीमतों  गंग।  बबी  (  उन्नाव-रक्षित  प्रनूसचिन
 जातियां)  :  प्रष्यक्ष  महोदय,  श्राप  न  मुझे
 इस  वाद-विवाद  में  बोलने  का  समय  दिया,
 उस  के  लिये  में  अप  को  घन्यवाद  देती  हूं  ।



 Soor  Demands

 में  कुछ  आवधश्यफ  बातों  की  झोर  मंत्री

 महोदय  का  ध्यान  दिलाना  चाहती  हूं  ।

 सब  से  पहले  में  बंफवर्ड  क्लारिज

 कीमदान  के  बारे  में  हाउस  1  ध्यान  दिलाना

 चाहती  हूं  ।  संविधान  की  धारा  ३४०  के

 प्रनुसार  राष्ट्रपति  जी  ने  पिछड़ी  जातिथों  के

 सम्बन्ध  में  यह  बैकवर्ड  क्लासिज़  कमीशन

 बनाया  ।  संविधान  की  उक्त  धारा  के  प्रनु-
 सार  यह  कमीशन  उन  जातियों  के  बारे  में

 बनाया  गया  था,  जो  देश  में  राणनेतिक,

 ग्राथिक,  सामाणिक  श्रौर  शैक्षिक  दृष्टि  से

 पिछड़ी  (ई  हैं  -  लेकिन  उस  की  टर्म्मेज  श्राफ
 रेफरेंस  इस  प्रकार  से  निर्वारित  की  गई  कि
 उस  में  शिडल्ड  कास्टस  और  शिडपूल्ड
 ट्राइब्ज  को  छोड़  दिया  गया,  जिन  की  ब्र।थिक
 ऑर  साम।जिक  हालत  सदियों  से  बहुत  पिछड़ी

 हुई  है,  और  केवल  “अदर  बेकवर्ड  क्लासिजञ'
 के  लिये  यह  कमीशन  बना  दिया  गया  7  उसके

 मुताबिक  केवल 'झ्दर  बैकवर्ड  क्लासिज़ञ'  की
 दशा  की  छान-बीन  की  गई  शौर  उसी  प्रकार
 से  रिपोर्ट  तैयार  की  गई।  हमारे  देश  की
 जो  वास्तविक  बैकवडें  क्‍्लासिज़  हैं  वे  इस
 रिपोर्ट  से  छूट  गई  हैं,  तो  जो  हमेशा  से  प्राथिक

 शर  शेक्षिक  दृष्टि  से  पिछड़ी  (६  हैं  और
 जो  सामाजिक  और  झाविक  दासता  में  जकड़ी

 हुई  हैं  7  में  निवेदन  करना  चाहती  हूं  कि

 शिडवूल्ड  कास्टस  शौर  शिडपूल्ड  ट्राइबज
 की  हालतों  की  जांच  करना  इस  फीमशन
 फा  पहला  कत्तंव्य  था।  संविधान  की  घारा

 ३४०  के  प्रनुसार  केवल  एक  ही  कमीशन

 होना  चाहिये  था,  जो  सब  पिछड़े  वर्गां  की

 सामाजिक,  आशिक,  राजनैतिक  और  शैक्षिफ

 अप्रवस्थाऔँ  पर  विचार  करता  शौर  कोई

 ऐसे  सक्रिय  कदम  उठाता,  जिस  के  प्रनुसार
 उन  की  सामाजिक  श्रौर  अधिक  विषमताभ्रौं
 का  स्थायी  रूप  से  पन्त  हो  जाता  ।  कमीशन
 ने  इस  उमसथाप्रों  को  और  भी  जटिल  बना
 दिया  है  7  हम  कारण  बैकवर्ड  क्‍्लासिज
 कमीटान  की  रिपोर्ट  स्वीकार  नहीं  की  गई  ।
 देश  के  पिछड़े  वर्गों  में  इस  विषय  में  बैयेनी
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 है  कि  उन  को  ज्ञात  होना  चाहिये  कि  इस
 रिपोर्ट  को  तैयार  करने  का  प्रभिप्राय  क्‍या

 था  भ्रौर  उस  रिपोर्ट  की  प्रतिक्रिया  देश  की

 बैकवर्ड  क्‍लासिज़्ञ  के  प्रति  क्‍या  रही।

 हमारी  समझ  में  नहों  श्राया  कि  क्या  सरकार

 ने  यह्‌  समश्॒  लिया  है  कि  इस  देश  में  पिछड़े
 वर्गों  की  समस्या  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  है  ।

 देश  में  कोछी,  कहार,  मछवाहा,  लोध,  लुहार,

 जुलाहा,  ग्वाल,  मोमिहैन  प्रादि  बहुत  सी  ऐसी
 जातियां  हैं,  जो  पिछड़े  वर्गों  में  भी  बहुत  पिछड़ी

 हुई  हैं,  जो  प्राथिक,  राजनैतिर  झौर  शिक्षा

 की  दृष्टि  स  बहुत  गिरी  हुई  हैं  -  हमें  उन  को

 पहले  सविधा  देनी  चाहिये।  मेरा  विचार

 है  फि  उन  को  शिक्षा  में  शौर  नौकरियों  में

 कुछ  विशेष  सविधायें  दे  कर  उन  का  श्राधिक
 स्‍तर  ऊंचा  करना  बहुत  ग्रावश्यक  है  ।

 लगभग  तेरह  वर्षो  से  हम  बारबार  यह
 कहते  चले  प्रा  रहे  हैं  कि  हरिजनों  के  प्राथिक

 सुधार  के  लिये,  सामाजिक  शोर  दोक्षिक

 सुधार  के  लिये  एक  श्रलग  से,  पेरेट,  मिनिस्ट्री
 कायम  की  जाये  ।  लेकिन  ऐसा  न  करके

 सैंट्रल  एडवाइजरी  बोर्ड  भौर  स्टेट  एडवाइजरी

 बोर्ड  का  निर्माण  किया  गया  ।  सैंटर  शौर
 प्रान्तों  में  जो  बोर्ड  कायम  हैं,  साल  में  उन  की
 बैठक  एक  ही  बार  होती  है।  उस  में  ध्रनेकों

 सुझाव  दिये  जाते  हैं--घरों  के  सम्बन्ध  में,
 शिक्षा  को  सुचाढ  रूप  से  चलाने  के  सम्बन्ध  में
 श्रौर  श्न्य  बहुत  सी  बातों  के  सम्बन्ध  में  ।

 गृह  मंत्रालय  ने  इन  सभी  सुझावों  पर  काफी
 गौर  भी  किया  झ्ौर  किसी  हद  तक  झमल  करने
 की  भी  कोशिश  की,  जिस  के  लिये  मैं  मंत्रालय
 का  धन्यवाद  करती  हूँ,  लेकिन  मेरा  कहना  यह
 है  कि  इन  सलाहका  र  सर्मितियों  के  द्वारा  घाल

 हरिजनों  का  कल्याण  होने  वाला  नहीं  है  ।
 कारण  कि  भारत  की  अनूसूचित  जातियों  की
 समस्याप्रों  का  समाघान  ऐसी  धीमी  गति  से

 नहीं  हो  सकता  ।  जब  रेफयुजीज  की  समस्याध्रों
 को  हल  करने  के  लिये,  उसको  बसाने  के  लिये,
 उन  को  रोजगार  दिलाने  के  लिये,  उन  के  लिये
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 [श्रीमती  गंगा  देवी]
 शिक्षा  का  सुचारु  रूप  से  इन्तजाम  करने  के  सिफारिशें  की  गई  थी  ।  उन  सिफारिशों  पर
 लिये  एक  रीहूँ  बिलिटेश  मिनिस्ट्री  बन  सकती  अभी  तक  कोई  अमल  नहीं  किया  गया  है  ।

 थी,  तो  क्‍या  देश  के  पिछड़े  वर्गों  के लिये  एक  न  सैंटर  में  और  न  ही  स्टेट्स  में  उस  पर  कोई
 संपेरेट  मिनिस्ट्री  को  कायम  कर  के  उन  की  गौर  किया  गया  ।  यदि  उस  पर  शमल  किया
 समस्याप्रों  को  शीघ्र  ही  प्रन्त  करना  श्रावरयक  गया  होता  तो  में  समझती  हूं  कि  रिजर्वेशन  को

 नहीं  था  ?  यदि  सरकार  एक  समाजवादी  बागे  बढ़ाने  की  कोई  भी  आवश्यकता  न  होती
 समाज  की  स्थापना  करना  चाहती  है  और  थी  I  कमिदनर  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  पेज  ६४,
 इस  देश  में  पिछड़े  वर्गों  झर  शिड्युल्ड  कास्ट्स  पैरा  २६  में  सिफारिश  करते  हुए  कहा  है  :--

 झौर  ढ्ाइब्ज  की  कमियों  को  पूरा  करना

 चाहती  है,  तो  में  समझती  हूं  कि  केन्द्र  में  इस
 ध्रकार  का  मंत्रालय  स्थापित  करना  प्रत्यन्त
 श्रावश्यक  है  -  हरिजन  कल्याण  कारी  सभी  कार्य
 करने  के  सारे  अ्रधिकार  इस  मंत्रालय  को  दिये

 जायें,  क्योंकि  एक  मंत्रालय  के  पास  झनेकों

 कार्य  एक  साथ  रहने  से  किसी  विशेष  कार्य
 पर  विज्ञेष  ध्यान  देना  कठिन  हो  जाता  है  भ्रौर

 इस  प्रकार  किसी  निश्चित  कार्य  को  निश्चित

 समय  में  नहीं  कर  पाते  ।  जितने  भी  एडवाइजरी
 बोई  बने  हुए  हैं,  3न  की  चाल  बहुत  धीमी  है--
 चींटी  की  चाल  से  भी  धीमी  हैँ,  जब  कि  सदियों

 से  उन  की  ये  समस्‍यायें  इसी  प्रकार  चली  आ

 रही  हैं  इतनी  धीमी  गति  से  इन  समस्याझ्रों  का

 भ्न्त  नहीं  किया  जा  सकता  |  यह  कार्य  बड़ी
 शीघ्रता  शौर  सूझ  का  है।  कारण  यह  है  कि

 एक  निध।रित  समय  इस  वर्ग  को  मिला  है  और

 उसी  बीच  में  उन  की  सामाजिक,  प्रार्थिक,
 शैक्षिक  भौर  राजनैतिक  विषमताश्रों  को

 समाप्त  कर  के  उन  को  भ्रन्य  वर्गों  क ेसमानान्तर

 ला  कर  रिजर्वेशन  की  आवध्यकता  को  समाप्त

 फर  देना  है।  फिर  रिजर्वेशन  के  दस  वर्ष  इसी
 प्रकार  व्यतीत  होते  दिखाई  देते  है  -  इस  कारण

 में  कहना  चाहती  हूं  कि  इन  सभी  बातों  का

 हल  एक  झलग  मिनिस्ट्री  कायम  कर  के  ही

 हो  सफता  है  ।
 5  brs.

 stages  कास्ट  कमिइनर  ने  इन  पिछड़ी

 हुई  जातियों  की  सामाजिक,  आथिक  तथा

 दिक्षा  सम्बन्धी  परिस्थितियों  पर  प्रकाश

 डाला  है  झौर  इनके  स्तर  को  ऊंचा  करने  के

 लिये  १६५२  में  प्रपनी  रिपोर्ट  में  अनेक

 “Education  can  help  in  the  all-
 round  p.ogress  of  any  backward
 class  as  it  is  only  through  edu-
 cation  that  any  backward  class
 can  raise  their  economic  and
 social]  standards.  It  is,  therefore,
 appropriate  that  more  stress  is
 laid  on  the  educational  side  of
 the  welfare  schemes  for  these
 people  but  at  the  same  time  it  is
 essential  that  other  aspects  on
 which  improvements  are  needed
 are  not  overlooked  but  are  rather
 developed  simultaneously.  It  will
 be  seen  from  Appendix  VIII  that
 sufficient  amounts  are  not  being
 spent  on  schemes  other  than  edu-
 cational  by  many  State  Govern-
 ments.  Some  of  the  State  Gov-
 ernments  have  no  such  schemes
 at  all.  It  would  be  admitted  that
 in  order  to  raise  the  standard  of
 living  of  the  backward  class  pco-
 ple.  we  must  have  well  organised
 schemes  for  their  all-round  pro-
 gress.  In  addition  to  educational
 facilities,  the  following  are  urgent
 needs  of  these  people  which  re-
 quire  immediate  attention:  (a)
 provision  of  housing,  (b)  supply  of
 drinking  water,  (c)  provision  of
 land  for  tilling,  (d)  development
 of  cottage  industries,  (e)  imprmve-
 ment  of  sanitation  and  provision
 of  free  legal  aid”.

 The  Scheduled  Caste  Commissioner
 further  recommends:

 “I  consider  that  a  substantial
 position  of  the  revenue  of  a  state
 consistent  with  the  ratio  propor-
 tion  of  the  Backward  Classes  living
 in  a  State  should  be  set  apart  to
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 start  the  schemes  to  meet  the
 above  needs  of  these  people.  I
 also  consider  that  the  Progress made  in  the  schemes  based  on  the
 above  lines  is  the  real  index  from
 which  one  can  judge  the  achieve-
 ment  of  the  State  concerned,  With
 a  view  to  ascertaining  the  real  pro-
 gress  made  in  the  various  direc-
 tions  by  each  State,  I  had  request-
 ed  the  State  Governments  to  give
 information  on  the  physica]  targets
 fixed  any  physical  targets  achiev-
 ed  in  various  schemes  during  each
 year.  But  unfortunately  most  of
 the  State  Governments  have  not
 been  able  to  supply  this  infor-
 mation.”

 ये  जो  सिफारिशें  की  गई  हैं,  इन  पर
 झाज  तक  भी  गौर  नहीं  किया  गया  1

 अ्रब  मूझे  लैंड  रिफार्म्स  के  बारे  में  कुछ
 कहना  है

 कुछ  दिन  पहले  यु०  एन०  श्ो०  में  बोलते

 हुए  खाद्य  समस्या  के  बारे  में  श्री  कृष्ण  मेनन
 ने  कहा  था  कि  १६  मिलियन  एकड़  भूमि
 नई  तोड़  करके  खेती  के  योग्य  बनाई  गई  है
 शौर  इस  जमीन  से  देश  की  खाद्य  समस्या  बहुत
 हद  तक  हल  हो  जायेगी  शौर  अनाज  के  मामले
 में  देश  प्रात्म-निर्भर  हो  जायेगा  ।  मैं  समझती

 हैं  कि  इस  प्रकार  से  सरकार  जो  जमीन  को

 तोड़ती  है,  उसमें  से  प्रगर  ५०  या  ७५  प्रतिशत
 जमीन  भी  हरिजनों  शौर  बैकवर्ड  क्लासिस  के
 लोगों  को  जिन  के  पास  श्राज  जमीन  नहीं  है,

 दे  दी  जाती  ता  देश  की  खाद्य  समस्या  हल  हो
 गई  होती  शौर  बेरोजगारी  शौर  गरीबी  भी

 बहुत  हद  तक  दूर  हो  गई  होती  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  द  लाख  एकड़  जमीन

 ऐसी  है  जो  जमीदारी  उन्मूलन  के  बाद,  सरकार
 को  मिलो  है।  ग्राम  सभाझों  के  पास  भी  बहुत
 सी  इस  तरह  की  जमीन  झाई  है।  लेकिन
 लैंडलेस  लेबरजं  को  शौर  हरिजनों  को  यह
 जमीन  न  दे  करके  उन  लोगों  को  दे  दी  गई
 जिन  के  पास  पहले  से  ही  अमीन  थी  ।  उन्होंने
 इस  जमीन  में  बहुत  बढ़े  बढ़े  फार्म  लगाये  ।
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 गांव  सभाभझों  तक  की  यह  हालत  है  कि  उन्होंने
 गांवों  के  लैंडलेस  लेबरज  को  जमीन  न  दे  कर
 के  दूर  दूर  से  दो  दो  भौर  तीन  तीन  सौ  मील
 के  फासले  है  लोगों  को  बुला  कर  जमीन  दे  दी  ।
 जब  ऐसा  किया  जाता  हो  तो  लैंडलैस  लेबरजं
 की  हालत  कैसे  सुधर  सकती  है  ?  मैं  चाहती
 हैं  कि  इस  धोर  ग्रापका  ध्यान  प्रवदय  जाये  |

 छुप्नाछुत  निवारण  कानुन  क॑  बारे  में  मैं
 भ्ब  कुछ  कहना  चाहती  हूं  ।  जिस  तरीके  से  झाज
 कल  कानुन  पर  ध्रमल  हो  रहा  है,  उस  तरह
 से  छृम्राछत  बभी  भी  दूर  नहीं  हो  सकती  ।
 भ्रगर  सरकार  चाहती  है  कि  यह  दूर  हो  तो  उसे
 कोई  टोस  कदम  उठाने  होंगे  ।  प्रगर  ऐसा  नहीं
 किया  जाता  है  तो  जो  इसके  बारे  में  कानुन
 बना  हुप्रा  है,  उसकों  रह  कर  दिया  जाना  चाहिये।
 उसके  रहने  की  कोई  जरूरत  नहीं  है  ।

 एक  भ्रन्तिम  बात  कह  कर  मैं  समाप्त
 कर  दूंगी  ।  बहुत  से  डेपुटेशन  हमारे  फारेन

 कंट्रीज  में  जाते  है।  मैं  समझती  हूं  कि  ये  जितने
 भी  डेपुटेशन  गये  उन्होंने  वहां  जा  कर  जितना
 भी  भ्रनूभव  प्राप्त  किया,  उस  प्रनूभव  से  हमारी
 जनता  को  कोई  लाभ  नहीं  ह््भा  i  जितना
 वैसा  हमारी  सरकार  ने  बेपुटेशंज  कं  बाहर
 भेजने  पर  खर्च  किया,  वही  पैसा  झगर

 इंडस्ट्रीज  में  या  टैबनीकल  इंस्टीट्यूशंज  खर्च
 किया  जाता  तो  उचित  था  भौर  मैं  समझती

 हैं  कि  ऐसा  करने  से  उस  पैसे  का  सदुपयोग  हो
 सकता  था  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  जब  तक  हमारा
 देश  धन  धान्य  से  पूर्ण  न  हो  जाये  तब  तक
 जितने  भी  इस  प्रकार  के  डेपुटेशंज  जाये  वे
 झपने  खर्चे  से  जायें  ।

 किसी  भी  वैलफेयर  स्टेट  के  लिये  यह
 झ्रावद्यक  है  कि  जितने  भो  एडमिनिस्ट्रेटिय
 मशीनरी  है  34  सभी  में  सभी  वर्गों  के  लोग  हो  t

 पहली,  दूसरी,  तीसरी  ब्रौर  चौथी  जो  श्रेणियां

 है  उन  सभी  में  दीड्यूरुड  कास्ट्स  का  रिप्रिजेंट

 बिल्कुल  निल  cd  बराबर  है  ।  रेलवे  ने  इस  बारें
 में  झगर  कोई  कदम  उठाया  तो  कर्मभारियों

 ने  एक  fre  पेटीणन  दायर  थरक  श्पनी  श्रग॒ु-
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 दारता  का  परिचय  दे  दिया  मैं  चाहती  हूं
 कि  स्टेट्स  में ब्नौर  सेंटर  में  भी  उनकी  ग्राबादी

 के  प्रनूपान  से  वावसिज  मे  उनको  कोटा

 पूरा  मिलना  चाहिये  और  इसको  देने  की

 समूचित  व्यवस्था  द्वीघ्  होनी  चाहिये  t

 Several  Hon,  Members  rose—

 Mr,  Speaker:  I  will  call  upon  the
 hon.  Home  Minister.

 Shri  Datar:  Before  the  Home  Minis-
 ter  replies,  may  I  make  a  short  state-
 ment?

 Shri  Rungsung  Suisa:  Only  Tripura
 is  left  out.

 Shri  T,  B.  Vittal  Rao:  Let  us  extend
 the  debate  by  one  hour.

 Shri  Bangshi  Thakur:  Tripura  is
 directly  administered  by  the  Home
 Ministry.  We  are  very  closely  con-
 nected  with  it.

 Mr.  Speaker:  There  are  as  many  as
 0  hon,  Members  who  want  to  speak.
 (Interruptions).

 Shri  Datar:  May  I  make  a  short
 statement  elucidating  a  certain  point?
 Dr,  Sushila  Nayar,  while  speaking,  said
 that  one  of  the  State  Governments,  the
 Mysore  Government,  had  declared
 that  only  the  Brahmins  were  non-
 backward.  I  have  got  the  correct
 position  here.  According  to  this,  in
 1959,  the  Government  of  Mysore
 issued  an  order  making  listing  64
 communities  as  backward;  the  non-
 backward  communities  were  not  one
 but  four;  they  were  the  Brahmins,
 the  Banias,  the  Kayasthas,  the  Parsis
 and  Anglo-Indians.  Thereafter,  they
 have  appointed  a  Committee  known
 as  the  Nagar  Gowda  Committee.  This
 Committee  submitted  an  _  interim
 report  according  to  which  two  major
 communities,  namely,  the  Lingayats
 or  Vir  Shaivas,  and  Muslims,  have
 been  declared  to  be  non-backward.
 The  final  report  of  this  Committee  is
 yet  to  be  received.

 Several  Hon.  Members  rose—
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 Mr,  Speaker:  How  many  hon,  Mem-
 bers  want  to  speak?—I  find  45  14,
 Dr,  M.  S.  Aney  has  not  risen.  Assum-
 ing  the  number  is  15,  how  can  I
 accommodate  all  hon,  Members?  I
 cannot  help  all  hon,  Members.  The
 difficulty  is  that  hon.  Members  do  not
 meet  ‘territorially’  and  then  come  to
 an  agreement,  ‘We  shall  speak’.  The
 same  hon.  Member  who  has  spoken
 once  on  one  subject  again  insists  on
 speaking  and  makes  it  impossible  for
 me  to  avoid  him.  What  am  I  to  do?
 There  are  certain  hon,  Members  in
 this  category.  There  is  absolutely  no
 kind  of  co-operation  with  the  Speaker,
 except  that  each  wants  to  look  after
 himself.  I  have  got  in  my  mind  a
 number  of  hon.  Members  who  have
 not  been  called.  I  also  see  from  news-
 paper  reports  that  it  was  a  dull  debate
 yesterday.  I  find  it  is  a  dul)  debate.
 Thercfore,  to  keep  up  the  level  of  the
 debate,  I  have  to  call  some  other
 Members  also.  I  cannot  ignore
 women;  I  cannot  ignore  Muslims;  I
 cannot  ignore  Christians;  I  cannot
 ignore  Anglo-Indians.  Then  there  is
 the  question  of  labour  versus  capital;
 also  there  is  the  point  regarding  terri-
 torial  representation.  These  are  all
 the  difficulties  that  are  oppressing
 me.  What  am  to  do?  I  cannot  go  on
 extending  the  time.  Therefore,  unless
 hon.  Members  will  pick  and  choose
 from  among  themselves,  they  will
 speak  on  some  other  occasion.

 Shri  D.  C.  Sharma:  Yes.

 Mr.  Speaker:  I  can  say  this  much
 that  all  that  they  have  to  say  on  Home
 are  equally  relevant  on  any  other
 subject.  Occasionally,  this  is  what  is
 happening.

 Let  me  now  call  upon  the  hon.
 Home  Minister.

 Shri  T.  B.  Vittal  Rao:  It  is  really
 very  unfortunate  that  you  have  not
 called  one  more  Member  from  our
 Group.  We  gave  the  names  of  two
 speakers;  only  one  has  spoken.

 Mr.  Speaker:  This  is  an  exception
 today.  I  will  allow  three  more  hon.
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 Members  from  his  Group  on  another
 occasion.

 Shri  T.  B,  Vittal  Rao:  We  are  very
 sorry.  Therefore,  we  are  walking  out.

 ह]  T.  8,  Vittal  Rao  and  some
 other  Members  of  the  Communist
 Group  rose  in  their  seats.

 Mr.  Speaker:  Order,  order.  The
 hon.  Members  should  know  that  if
 against  my  ruling  they  walk  out,  I
 will  take  very  serious  exception.

 Shri  T.  B.  Vittal  Rao:  You  can  take.

 Mr.  Speaker:  I  will  not  cal]  them
 hereafter.

 Shri  T.  B.  Vittal  Rao:  You  need  not.

 Mr,  Speaker:  Order,  order.  I  can-
 not  be  threatened  like  this.  Calling
 hon.  Members  and  maintaining  the
 balance  of  the  debate  is  entirely  in
 my  hands,  I  am  not  at  all  autocratic.
 What  I  am  trying  to  do  is  to  distri-
 bute  as  much  time  as  possible.  There
 are  a  number  of  hon.  Members.  The
 other  day  I  found  one  hon.  Member
 from  the  Socialist  Group  said,  “I  have
 not  been  called”.  If  mercly  as  a  pro-
 test,  because  I  am  not  able  to  call
 every  hon.  Member  on  every  subject,
 he  goes  away,  I  take  very  serious
 notice  of  it.

 Shri  T.  B.  Vittal  Rao:  You  can  take.

 Mr.  Speaker:  It  is  an  insult  to  the
 Chair.  I  won't  call  him  at  all.  (Inter-
 ruption).

 Shri  T.  B.  Vittal  Rao:  I  will  not  be
 cowed  down  by  this.

 Mr.  Speaker:  All  that  I  can  say  is,
 they  can  make  representations.  I  am
 considering  every  possibility....

 Shri  T.  B,  Vittal  Rao:  You  have  not
 been  considerate  to  my  Group,  the
 Communist  Group.

 Shri  C.  0.  Pande  (Naini  Tal):  Is
 he  the  Leader  of  the  Group?

 Mr.  Speaker:  I  have  allowed  one
 Member  from  the  Group.  He  spoke
 for  twenty-five  minutes.  But  he
 wants  more  time.  He  wants

 CHAITRA  8,  883  (SAKA)  for  Grants  80I0

 thirty  by  five  hundred  into
 eight  hours.  He  say,  “So  many
 minutes  we  must  have,  otherwise  I
 will  walk  out”.  That  should  not  be
 the  attitude.  It  is  not  as  if  I  have
 not  allowed  an  opportunity  to  them.
 His  Group  has  got  a  right  and  on
 every  occasion  I  call  them,  not  one  but
 two,  But  on  some  occasions  it  is
 impossible.  As  the  House  has  seen
 just  now,  fifteen  hon.  Members  want
 to  speak.  But  on  that  occasion  he
 says  “I  have  not  got  thirty  by  five
 hundred  into  eight  hours,  this  is
 exactly  what  I  want.  otherwise  I  shall
 walk  out".  Let  him  walk  out.  I  want
 the  support  of  the  whole  House.  This
 is  not  the  way.

 Shri  Pahadia:  They  are  actually
 tuking  more  time.

 Shri  T.  B,  Vittal  Rao:  Certainly
 not.

 (At  this  stage  Shri  T,  B.  Vittal  Rao
 and  some  other  Members  left  the
 House).

 Shri  Lal  Bahadur  Shastri:  Sir,  we
 are  mecting  and  discussing  the
 Demand  of  the  Home  Ministry  under
 the  shadow  of  the  sad  demise  of  the
 late  Home  Minister  Shri  G.  B.  Pant.
 This  House  has  pzid  a  glorious  tribute
 to  his  memory.  I  need  not  add  to
 what  has  already  been  said  about  him
 in  this  House  and  outside.  There  has
 been  cxpression  of  universal  sorrow
 throughout  the  country.  It  has  been
 a  great  national  loss  and  a  personal
 bereavement  to  ail  of  us.  The  lesson
 we  have  learnt  from  him  is  that  there
 should  always  be  a  determined  effort
 to  go  ahead  in  spite  of  all  difficulties.
 And  we  have  therefore  not  to  feel
 depressed  but  to  go  ahead  in  the  ful-
 filment  of  the  objectives  which  he  had
 pursued,  and  we  have  all  to  pursue
 them  in  future  in  the  interests  of
 our  people.

 Sir,  before  referriag  to  cvrtain  gene-
 ra)  and  important  matters  I  shall  deal
 with  some  of  the  points  referred  to
 by  some  hon.  Members  during  the
 course  of  the  discussions.  Shri  Prabhat
 Kar  referred  to  the  continuation  of
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 section  44  in  Delhi  and  New  Delhi
 for  the  last  six  or  seven  years.  I
 might  inform  the  House  that  section
 144  is  in  force  in  certain  areas  of
 Delhi  only,  namely,  the  entire  com-
 pound  of  Parliament  House,  the  vici-
 nity  of  Rashtrapati  Bhavan,  the

 ‘Central  Secretariat,  Connaught  Circus
 and  the  vicinity  of  Chandni  Chowk
 area.  I  need  not  say  how  busy
 especially  the  areas  near  Chandni
 Chowk  and  Connaught  Circus  are.  If
 there  is  no  prior  information  to  the
 authorities  about  holding  meetings  or
 taking  out  processions,  there  might  be
 a  good  deal  of  confusion  in  the  traffic
 arrangements,  and  the  normal  traffic
 or  the  people  going  out  for  shopping
 etc.  may  be  put  to  extraordinary
 inconvenience.  It  is  therefore  neces-
 sary  that  the  authorities  should  get
 prior  information  about  the  demons-
 trations  and  processions,  etc.  As
 regards  Parliament  House  and  the
 Central  Secretariat  I  shall  do  no  better
 than  what  you,  as  Speaker,  had
 observed  in  regard  to  the  demonstra-
 tions  which  are  held  near  the  Parlia-
 ment  House.  You  had  said,  “What-
 ever  may  be  the  nature  of  the
 demonstrations,  they  are  not  to  be
 allowed  to  come  within  a  furlong
 round-about  the  Parliament  House”.
 You  said  further,  “I  am  interested  in
 secing  that  the  Parliament  House  is
 safeguarded”.  However,  I  can  sav
 with  some  confidence  that  there  has
 seldom  been  a  complaint  lodged  in
 regard  to  holding  of  meetings  or  taking
 out  of  processions:  that  is,  we  have
 not  received  reports  that  we  came  in
 the  way  of  holding  meetings  or  taking
 out  of  demonstrations  by  different
 political  parties.  In  fact,  I  can  say
 that  Delhi  is  one  of  those  cities  where
 demonstrations  are  held  in  very  large
 numbers  indeed.

 Shri  S.  M.  Banerjee:  This  is  the
 capital.

 Shri  Lal  Bahadur  Shastri:  Well,  I
 do  not  mind  it.  But  there  should  be
 no  complaints  that  processions  are
 not  allowed  or  that  section  44  comes
 in  the  way.
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 Shri  Surendranath  Dwivedy  from
 Orissa  said  something  about  the  tem-
 porary  posts  in  the  ranks  of  the  Delhi
 Police.  I  may  inform  him—TI  am  sorry
 he  is  not  here,  but  I  may  inform  the
 House—that  the  position  is  that  there
 are  about  3,I59  posts  in  existence  for
 three  years  on  a  long-term  basis.  Out
 of  this  2,527  will  be  made  permanent.
 I  might  add  that  I  would  like  to  look
 into  this  further  and  see  what  more
 could  be  done.  I  might  also  inform
 the  House  that  a  direct  recruit  is  kept
 on  probation  for  three  years  and  a
 promotee  is  kept  on  probation  for  two
 years  before  confirmation.  There  is
 no  direct  recruitment  to  the  rank  of
 head  constables,  A.S.Is,  and  Inspectors.

 Shri  Vajpayee  referred  to  espionage
 cases.  In  recent  months  there  have
 been  five  cases  involving  some  govern-
 ment  employees  and  private  indivi-
 duals.  About  nine  persons  have  been
 taken  into  custody  and  of  them  five
 have  been  detained  under  the  Preven-
 tive  Detention  Act.  Investigation  in
 other  cases  is  being  conducted.  We
 have  to  show  the  utmost  vigilance  in
 regard  to  this  matter  and  do  every-
 thing  possible  to  counter  such  activi-
 tics.  Proper  action  is  being  taken  in
 this  direction  and  the  implementation
 of  the  security  instructions  is  being
 tightened  up.

 Shri  L.  Achaw  Singh  devoted  most
 of  his  time  to  the  question  pertaining
 to  his  own  detention.  I  have  been
 informed  by  the  Department,  and  I
 have  myself  looked  into  some  of  the
 papers  and  I  find,  that  the  action
 taken  against  him  was  completely  in
 line  with  the  procedure  adopted  in
 such  cases.  But  I  would  only  like  to
 add  that  I  am  a  bit  surprised  that
 Shri  Achaw  Singh  should  have  come
 up  with  some  kind  of  grievance  again
 in  this  House.  He  went  to  the  highest
 court  of  justice.

 Mr.  Speaker:  Supreme  Court?

 Shri  Lal  Bahadur  Shastri:  To  the
 Supreme  Court,  and  filed  a  writ  peti-
 tion  and  his  petition  was  dismissed.
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 At  least  there  should  be  some  finality
 in  such  matters.

 Shri  Braj  Raj  Singh:  The  Supreme
 Court  cannot  enter  into  the  merits.

 Shri  Lal  Bahadur  Shastri:  The
 question  was  not  of  merits.  The  merits
 can  only  be  considered  by  the  com-
 mittee  which  is  appointed  for  that

 purpose.  But  the  procedure  etc.
 whether  it  has  been  complied  with,  is
 a  matter  on  which  the  Supreme  Court
 can  certainly  express  its  opinion,  and
 it  was  purely  on  the  basis  of  proce-
 dure  that  he  had  filed  the  writ  peti-
 tion,  which  was  dismissed.

 As  regards  Shri  Harish  Chandra
 Matbur,  he  has  referred  to  three  or
 four  important  matters.  I  shall  deal
 with  only  one  of  them  just  at  present.
 He  suggestcd  the  appointment  of  8
 high-powered  committec  to  go  into  the
 following  matters:

 (l)  Improvement  of  Government
 processes  and  simplifying
 certain  procedures;

 {2)  Serving  the  public  with  the
 maximum  of  speed  and
 courtesy;

 (3)  Eliminating  superfluous  de-
 partments  and  scctions;

 (4)  Co-ordination  between  diffe-
 rent  units  and  institutions;

 duplication  of
 overlapping  of

 (5)  Eliminating
 work  and
 units;  and

 {6)  Cutting  down  of  costs.

 In  answer  to  a  question  in  the  Rajya
 Sabha  on  the  8th  March,  regarding  a
 similar  proposa!  for  the  appointment
 of  a  committee,  the  Prime  Minister
 observed  like  this:

 “No  single  committee  can  use-
 fully  handle  all  the  problems  of
 work,  simplification,  organisation
 and  checks  which  are  inherent  in
 an  all-embracing  examination  sug-
 gested  in  the  question.”
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 This  is  what  the  Prime  Minister  said:

 “But  I  am  considering  whether
 smal]  internal  groups  cannot  be
 set  up  to  make  a  detailed  exami-
 nation  of  selected  segments  of
 administration  which  need  special
 attention.”

 In  pursuance  of  the  above  under-
 taking  of  the  Prime  Minister,  the
 Ministries  have  set  up  internal  groups
 to  make  detailed  work  study  of  select-
 ed  sectors  of  administration.

 But  I  am  at  one  with  Shri  Mathur
 in  one  matter.  We  have  had  some
 experience  of  this  matter  being
 examined  for  some  time  past  in  the
 Ministries  and  the  Ministers  also
 directly  took  interest  in  it.  A  num-
 ber  of  Ministers  prepared  their  own
 papers  and  those  papers  were  sent
 to  the  Cabinet  for  consideration.  We
 have  discussed  a  number  of  times.
 Yet,  as  the  Prime  Minister  has  said,
 the  problem  was  so  large  and  so  com-
 plicated  that  it  is  not  possible  for
 either  the  Minister  or  even  some
 Government  officers  to  discuss  it
 amongst  themselves  and  come  to  a
 final  conclusion.  This  mattcr  needs

 a  very  thorough  enquiry  and  when  I
 said  that  I  agrec:  with  Shri  Mathur  on
 one  matter  it  is  this.  I  also  feel  that
 this  matter  should  not  be  left  merely
 to  the  officers  to  considvr  and  come  to
 a  conclusion.  I  do  no;  criticise;  but
 the  officers  have  their  own  way  on
 working.  They  have  followed  certain
 procedures  during  the  last  50,  60,  70
 or  00  years  and  it  is  nol  casily  possi-
 ble  for  them  to  go  out  of  that  groove
 and  make  some  radical  changes.  At
 present  I  might  say  that  I  have  my-
 self  suggested  this  some  time  ago  to
 Government  that  there  should  be  a
 committee  of  officers.  Of  course,
 without  the  officers  the  procedures

 etc.  cannot  be  examined.  They  are
 masters  of  the  subject.  But  there
 should  be  some  non-official  or  non-
 officials  on  that  committee  so  that  they
 can  bring  about  a  fresh  outlook  ond
 approach  to  the  subject.  And,  I  do
 not  know  whether  it  would  be  pos-
 sible.  A  person  who  has  been  in
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 the  administration,  who  has  got  ex-
 perience  of  the  administration  should
 preside  over  it.  He  may  be  a  Minis-
 ter  as  suggested  by  my  hon.  friend
 or  he  may  be  someone  eise,  But,
 anyhow,  the  non-officials  who  are
 represented  on  the  committee  should
 also  have  sufficient  experience  of
 administration.

 It  is  tre  that  nun-officials  who  have
 not  got  adequate  tine  at  their  dis-
 posal  will  also  not  be  able  to  do  full
 justice  to  the  work.  If  it  is  thought
 that  Members  of  Parliament  can  work
 on  it,  certainly,  Members  of  Parlia-
 ment  can  work  on  it.  But,  they  wil
 have  to  devole  almost  all  their  time,
 It  may  not  be  possible  for  them  to
 attend  to  other  thing.  I  speak  with
 some  experience  and  |  do  feel  that
 it  is  a  matter  which  deserves  our
 serious  attention.  Efforts  should  be
 made  both  by  the  officers  as  well  as
 by  the  non-otficials  to  study  this  prob-
 Lin  and  come  to  certain  decisions
 which  would  help  in  bringing  about
 an  improvement  in  the  working  of
 the  Administration.

 As  regard  Shri  Manaen,  he  referred
 to  Nepali  being  adopted  as  an  official
 language  of  the  district  of  Darjeeling.
 The  West  Bengal  Legislature  has  not
 so  far  adopted  and  of  the  languages  in
 use  in  that  State  as  the  official
 language  of  the  State  under  article
 35  of  the  Constitution.  The  recogni-
 tion  of  Nepal  will  come  only  after  the
 decision  has  been  taken  by  the  State
 Government  regarding  the  langu-
 age  or  languages  to  be  adopted  as
 the  official  language  or  language  for
 official  business  there.  However,  it  has
 to  be  remembered  that  English  con-
 tinues  to  be  used  both  at  the  State
 level  and  at  the  district  level.  If  Shri
 Manaen  likes  he  can  convey  his  views,
 and  also,  if  necessary,  our  views  in
 the  matter  to  the  West  Bengal  Gov-
 ernment.

 He  also  referred  to  the  provision  in
 the  Constitution  about  the  Linguistic
 Commissioner  and  it  was  said  that  the
 Linguistic  Commissioner  should  be
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 entrusted  with  special  executive  func-
 tions.  It  is  not  possible  to  do  50.  But,
 the  late  Home  Minister  had  discus-
 sed  with  all  the  Chief  Ministers  and
 suggested  to  them  that  they  should
 try  to  give  prompt  attention  to  the
 recommendations  of  the  Commission-
 er.  The  Commissioner  can  only  go
 and  study  the  situation  in  different
 areas  of  the  different  States.  And,  he
 is  expected  to  send  his  report  to  the
 Government  of  India.  That  report  is,
 gencrally,  considered  here  in  Parlia-
 ment  and,  with  the  approval  cf  Par-
 liament,  we  advise  the  State  Govern-
 ments  to  take  action.

 The  State  Governments  have  helped
 the  Linguistic  Commissioner  to  make
 the  necessary  enquiries.  There  has
 been  no  difficulty  in  that.  But.  it  has
 often  been  said  in  this  House  that  those
 recommendaticens  are  not  being  imple-
 mented  fully  or  expeditiously  by  the
 State  Governments.

 Recently,  on  our  late  Home  Minis-
 ter's  advice,  a  circular  was  also  issued
 to  the  State  Governments  requesting
 them  that  the  recommendations  of
 the  Commissioner  should  always  be
 considered  at  a  higher  level  in  the
 States;  that  consideration  should  not
 start  from  the  lowest  rung  of  the  ad-
 ministration.  We  would  like  to  pursue
 the  matter  and  see  that  the  recom-
 mendations  made  by  the  Linguistic
 Commissioner  are  implemented  and
 given  effect  to.

 Shri  Naval  Prabhakar  mentioned
 specially  the  inadequatt  provision  for
 Harijan  welfare  for  Delhi  in’  the
 Third  Five  Year  Plan.  I  am  merely
 referring  to  Delhi  because  he  men-
 tioned  Delhi.  And,  I  would  like  to
 tell  him  that  his  information  does
 net  seem  to  be  quite  correct.  The
 total  provision  in  the  Second  Plan
 was  Rs,  9°56  lakhs  which  has  been
 increased  to  Rs.  38°55  lakhs,  Rs.  23°55
 lakhs  for  direct  expenditure  and
 Rs.  5  lakhs  for  loans.  There  is  thus
 an  increase  of  74  per  cent  over  the
 figures  of  the  Second  Plan.
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 Shri  Thimmaiah  has  referred  to
 Several  matters  concerning  the  Hari-
 jans  and  the  aid  and  help  that  should
 be  given  to  them,  I  entirely  agree with  him  and  I  can  only  say  that  we will  try  to  hear  in  mind  what  he  has
 said  and  what  others  have  said.  There
 are  certain  limitations  of  course,  Sub-
 ject  to  financial]  limitations,  we  wil!
 do  it.  Of  course,  jt  is  the  State  Gov-
 ernments,  mestly,  which  have  to
 carry  out  the  programmes.  Within
 those  limitations,  the  Government  of
 India  will  try  to  do  its  best  to  help the  Scheduled  Castes  and  Tribes.  He
 mentioned  about  industrial  training
 and  T  welcome  that  idea.  I  think  we
 should  de  much  more  than  what  we
 have  done  so  far  in  that  regard.

 The  Maharani  of  Gwalior  referred
 to  obscene  literature  and  the  publica-
 tion  of  magazines  etc.  not  in  English but  especially  in  regional  languages and  she  sal@  that  it  was  on  the  in-
 crease.  Fortunately  or  unfortunately, T  had  not  got  much  time  to  seo  or  go
 through  them.  I  was  told  by  no  Jess
 @  person  than  the  Deputy  Home  Min-
 ister  that  this  Titerature  was  being
 sold  in  the  open  markets  in  Connaught
 Place  and  other  places,  As  I  said,  I
 do  not  get  time  even  to  go  to  Con-
 naught  Place  and  so  I  have  no  per-
 sonal  experience,

 An.  Hon.  Member:  Ycu  are  immune
 to  all  these  things!

 Mr.  Speaker:  He  wanted  young  men
 to  be  prevented.

 Shri  Lal  Bahadur  Shastri:  Older
 People,  I  believe  you  think,  are  per-
 mitted  to  read  them?  Undoubtedly,
 Sir,  it  is  a  matter  which  should  be
 given  some  thought.  But  the  point  is
 that  it  is  not  so  easy  to  take  action  and
 I  would  suggest  to  the  Deputy  Min-
 ister  herself?  १6  give  attention  this
 and  see  what  action  could  be  taken
 to  reduce  this  sort  of  thing  .

 Shri  5.  M.  Banerjee:  May  I  interrupt
 the  hon.  Minister,  Sir?

 Some  Hon.  Member:  No.._.  (In-
 terruptions,)
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 Mr.  Speaker:  I  will  allow  him  to  put a  question  at  the  end.

 Shri  Lal  Bahadur  Shastri:  Shri
 Frank  Anthony  referred  to  the  grant
 being  given  to  Anglo-Indian  school
 and  he  laid  emphasis  on  the  indigent
 grant  being  continued  to  Anglo-
 Indians.  Our  late  Home  Minister  took
 a  special  interest  in  this  matter  and
 while  the  Chief  Ministers  were  here
 some  time  back  in  Delhi  he  held  a
 mveling  und  discussed  some  matters
 and  then  he  mentioned  about  this
 also.  Hecently,  he  also  wrote  to  the
 Chief  Ministers.  Is  it  true  that  there
 ix  same  difficulty  and  some  States
 have  objected  to  it  because  they  say
 that  there  is  some  constitutional  diffi.
 culty  about  the  grant  being  given  to
 Anelo-Indian  students—indigent  grant
 cr  for  educational  purpose.  Bu,  it  is
 a  matter  which  could  be,  I  think,  con-
 sidered  by  the  State  Governments  and
 necessary  action  could  be  taken,  In
 reply  to  that  letter  some  of  the  State
 Governments  have  already  agreed  that
 they  will  continue  this  indigent  grant
 and  I  can  only  assure  him  thet  we
 will  take  up  this  matter  with  the  other
 States  further.  I  do  hope  that  the
 other  State  Governments,  after  discus-
 sions,  will  also  agree,

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  said
 something  about  Kashmir  and  about
 its,  administration.  I  do  not  want  to
 say  much  on  that.  The  hon.  Mem-
 oer,  Shri  Tariq  has  replied  to  some
 of  the  points  raised  by  him.  There  are
 cf  course  deficiencies  and  shortcom-
 ings  everywhere.  Jammu  and  Kash-
 mir  is  not  an  exception.  He  can  go
 to  any  State  and  find  thai  there  are
 shert  comings  and  deficiencies.  But
 to  know  what  progress  Kashmir  has
 made,  the  best  thing  would  be  to  go
 to  Kashmir  and  one  should  see  things
 for  oneself.  I  went  to  Kashmir  after
 a  long  time,  after  abcut  five  years.  IT
 was  really  surprised  to  sec  the  pro-
 gress  made  in  different  directlons.
 Whether  it  is  cottage  industries  or  em-
 poria  or  production  of  food  or  other
 development  of  forests,  ctc.  al)  these
 activities  are  going  ahead  rapidly.  I
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 am  surprised  that  Kashmir  Govern-
 ernment  should  also  take  a  keen  inter-
 est  in  the  development  of  industry.
 In  a  way,  from  the  communications
 point  of  view,  it  is  not  very  convenient
 to  have  big  factories  in  Kashmir;  yet
 the  Kashmir  Government  is  very  par-
 ticular  of  setting  up  industries  for
 cement  and  pig  iron.  It  is  not,  there-
 fore,  quite  fair  to  suggest  that  the
 money  spent  there  is  wasted  or  is  not
 properly  utilised.

 There  are  now  some  general  mat-
 ters.  About  the  Union  Territories.
 This  matter,  I  know,  Is  troubling  the
 minds  of  friends,  especially  fram
 Manipur,  Tripura  and  Himachal.  Dur-
 ing  the  last  fortnight  or  so,  I  have
 tried  to  look  into  the  relevant  papers
 and  see  what  the  Home  Ministry  has
 to  advise  about  it.  I  personally  feel
 that  the  people  there  09  want  powers
 to  be  delegated  to  them  for  almost
 running  the  administration  of  their
 area  on  their  cwn.  Tha!  is  a  justifi-
 ed  fecling.  Already  there  are  Terri-
 torial  Councils  and  there  are  mem-
 bers  in  them.  Certain  departments,
 etc.  have  been  put  under  their  chargc.
 So,  what  they  want  is  that  it  should
 be  further  extended.  In  fact  Pantji
 himself  met  deputationisis  of  these
 areas  and  he  was  thinking  in  terms  of
 making  a  change  and  delegating  more
 powers  to  them.  I  cannet  say  at  the
 present  moment  exactly  as  to  what
 we  propose  to  do.  But  personaliy
 speaking,  I  fecl  that  it  :s  better  not
 to  take  half-hearted  steps  cr  half-
 hearted  measures.  It  is  butter  to  dele-
 gate  whatever  powcrs  we  want  to  at
 a  stretch  and  allow  the  representatives
 of  the  people  to  run  their  own  Gov-
 ernment,

 Shri  Cc.  K.  Nair:  What  about  Delhi?

 Shri  Lal  Bahadur  Shastri:  The  only
 point  that  is  to  be  considered  is  this.
 I  do  not  want  that  smal!  States  like
 Tripura  or  Himachal  Pradesh  or  Mani-
 pur  should  become  the  battle  grounds
 of  the  diffcrent  pclitical  parties  and
 groups.  If  the  people  there  want
 democratic  form  of  administration,
 they  must  also  take  the  responsibility
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 and  see  that  the  administration  would
 be  run  smoothly  and  that  there  would
 be  no  group  or  party  politics  working all  the  time.  I  know  it  can  be  said  that
 this  kind  of  grouping  is  there  jn  other
 bigger  States  also  but  the  bigger
 States  have  so  many  other  avenues.
 They  can  do  so  much  for  the  develop-
 ment  of  their  States;  their  resources
 are  very  good.  Even  if  they  fight,
 things  are  carried  on  and  work  pro-
 ceeds,  But  in  these  small  States,  it
 will  become  simply  impossible  if  thoze
 who  want  to  run  the  administration
 fight  among  themselves  and.  create
 difficulties  for  the  State  and  the  people
 of  the  State.  I  think  that  Parliament
 will  agree  with  me  when  I  say  that
 there  should  be  certain  checks.  We
 may  delegate  powers  with  certain
 checks  which  should  be  provided  in
 order  to  put  a  stop  and  check  this
 kind  of  activity  hich  may  come  in  the
 way  of  planning  and  administration  in
 those  areas.  I  have  merely,  Sir,  given
 an  expression  to  my  feel.ngs.  This
 matter  will  have  to  be  gene  into  very
 carefully  and  examined  thoroughly  by
 the  Home  Ministry  and  the  final  deci-
 sion  taken  by  the  Governnicnt  of  India,
 But  I  would  surely  like  te  tell  the
 House  that  whatever  decis'on  we  take
 it  will  have  to  be  taken  much  before
 the  forthcoming  elections.  So  we  will
 try  to  take  8  decision  ir  this  matter
 much  before  the  forthcoming  elections.

 Shri  C,  K.  Nair:  What  aout  Delhi?

 Shri  K.  N.  Pande  (Hata):  Delhi  is
 also  included  in  that.

 Shri  Lal  Bahadur  Shastri:  Sir,  for
 Delhi  the  big  Parliament  is  sitting
 here.

 Shri  C.  K.  Nair:  That  ‘:  our  mis-
 fortune,  because  Parliament  has  no
 time  to  pay  attenticn  to  the  local  ad-
 ministration.

 Shri  D.  0.  Sharma:  I:  is  our  mis-
 fortune  that  you  have  put  this  ques-
 tion.
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 Shri  Lal  Bahadur  Shastri:  Well,  of
 course,  we  will  consider  about  Delhi
 also.  But  I  might  mke  it  clear,  so  far
 as  I  can  think  of,  just  at  present,  I
 would  like  to  keep  Delhi  in  gq  differ-
 ent  category.  I  can  only  say  that
 much.  I  do  not  think  it  can  be  placed
 in  the  same  category  as  Himachal  Pra-
 desh,  Manipur  or  Tripura.

 Now,  the  question  of  services  and
 their  training  etc.  was  raised  both  by
 Shri  Mathur  and  also  the  Maharani
 of  Gwalior.  I  might  only  say  that  I
 agree  with  what  Shri  Mathur  says,
 that  the  services  have  to  change  their
 outlook  and  approach  in  the  existing
 context  and  in  the  kind  of  work  that
 Government  has  to  do  in  future,  For-
 mer!y  the  position  was  lifferent,  and
 law  and  order  was  their  main  respon-
 sibility.  But  now  a  much  higher
 priority  is  being  given  to  develop-
 mental  work,  to  the  development  of
 agriculture  or  industries  90  other  kind
 of  social  and  educationa!  work.  So  the
 services  have  to  fully  realise  thal  they
 mut  function  in  a  way  which  wil:  help
 the  execution  of  the  policies  of  Gov-
 ernment  fully  and  satisfactorily.

 The  services  are  now  being  given  a
 special  training.  I  shall  refer  to  the
 new  course  which  we  have  adopted
 for  them  in  the  Indian  Administrative
 Institution  at  Mussorie.  There  have
 been  training  institutions  so  far  for
 IAS  and  for  the  IPS  officers.  But  the
 new  institution  which  has  been  open-
 ed  at  Mussorie  and  is  under  the  charge
 of  the  Home  Ministry  is  a  new  insti-
 tution  of  its  kind  and  there  a  differ-
 ent  course  has  been  prescribed.  There
 are  two  main  distinctions  of  this  insti-
 tution  as  compared  to  other  training
 institutions,  Firstly,  this  instifution
 gives  the  necessary  national  back-
 ground  of  our  country  to  the  officcrs.
 They  are  also  given  a  full  idea  of  what
 the  policies  of  Government  are,  what
 are  their  programmes  and  what  are
 their  activities  under  the  different
 Plans.  Besides  that—in  fact,  I  was
 looking  into  the  papers  and  I  found—-
 the  officers  are  also  educeted  as  to
 what  Gandhiji  used  to  say  what  h‘s
 policies  and  programmes  were.  I
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 know  we  are  far  away  fiom  what
 Gandhiji  said  or  from  what  he  wanted
 us  to  be,  but  still  the  base  of  alt  our
 activities  is  mainly  Gandniji’s  ideas
 and  Gandhiji’s  programmes,

 Acharya  Kripalani:  Who  are  their
 guides?  Are  they  senior  oftcers  07
 anybody  else?

 Shri  Lal  Bahadur  Shastri:  Well,
 senior  officers  have  ty  be  told  as  to
 what  his  ideas  were,  because  it  is  true
 we  are  apt  to  forget  and  the  younger
 generation  is  apt  to  forget  more  the
 background  of  our  national  history
 and  what  our  leader  had  taugnt.  I
 myself  did  not  know  that  if  was  one
 of  the  subjects  on  which  the  otcers
 were  being  given  some  inforsuation  or
 some  education.  I,  therefcre,  person-
 ally  feel  that  this  is  good  n  a  way.
 How  they  function  is  o  separate  ques-
 tion,  Well,  as  I  said,  if  shortconings
 are  merely  to  be  seen,  shortcomings
 kre  everywhere,  amengst  us  alse  and
 also  amongst  the  officers  So  ihe  w"ole
 approach  there  is  different,  and  it  is
 not  only  one  serviee—the  ‘AS.--who
 are  being  taught.  The  ‘mportant  lac-
 tor  is  that  all  the  services  are  beint
 trained  in  the  same  ivstitution,  Differ-
 ent  services  have  their  own  training
 organisations  or  training  arrange-
 ments,  but  in  this  institution  all  of
 them  meet  and  it  is  good  thai  thev
 meet  and  have  common  discussions,  In
 that  way  they  can  also  understand
 how  they  can  work  in  future  fn  a
 more  co-ordinated  manner.

 Shri  Mathur  said  that  there  should
 be  referesher  courses  for  officers  who
 had  been  in  service  for  some  time  past.
 We  have  already  drawn  up  our
 scheme  and  it  haz  been  decided  to  hol«
 refresher  courses  for  officers  who  nac
 been  in  services  for  the  ‘ast  ter  of
 fifteen  years.  Besides  that,  it  has  also
 been  decide  to  hold  seminars  of
 senior  officers,

 As  regards  the  question  of  relat:on-
 ship  between  ‘he  emoloyees  and  Guv-
 ernment,  I  need  not  ray  how  inpert-
 and  it  ig  that  the  relationship  between
 the  two  should  be  os  good  and  =  as
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 peaceful  as  possible.  I  would  special-
 ly  refer  to  two  points,  Much  has  been
 said  about  the  last  strike,  But  the
 point  to  consider  is  whether  there
 should  be  a  ban  on  striks.  Ag  far
 as  I  know,  sometime  back  it  was  agreed
 to  by  the  different  labour  crganica-
 tions  that  strikes  of  Government  cm-
 ployees  should  be  banned  or  stopped.
 Then  it  was  suggested  by  Govetn-
 ment  that  we  can  think  in  terms  as  to
 how  to  settle  the  majer  disputes.  Gov-
 ernment  was  also  considering  whether
 there  could  be  some  kind  of  arbitra-
 tion  for  resolving  the  issues  ultimate-
 ly.  Suppose  the  discussions  go  on
 and  there  is  no  vnd  to  the  dispute,
 then,  there  should  be  some  kind  of
 arbitration,  Governrent  had  so  far
 never  agreed  to  this  kind  of  or  any
 kind  of,  arbitration  because  it  was  felt
 that  the  Government  is  the  final  autho-
 rity  to  decide  mat‘crs  concerning
 these  things.  But  the  late  Home
 Minister  and  the  Labour  Minister  dis-
 cussed  this  mattes  amongst  themse'ves.
 and  this  matter  was  also  discussed  at
 higher  levels,  and  ‘t  wes  felt  that  even
 the  question  of  arbitration  coud  be
 considered.  But  ihe  or!y  pont  that
 now  remains  is  wheter  the  workers
 would  be  willing  to  accept  some  kind
 of  ban  on  strikes  altogether,  that  ‘s,
 a  strike  in  no  case.  If  that  is  agreed
 to,  then  that  kind  of  arbitration  which
 will  give  satisfaction  to  the  workers
 may  also  be  agreed  tr  by  the  Govern-
 ment,  I  am  informed  tnat  there  is
 some  difference  of  opinion  or  change
 or  shift  in  views  iz  regard  to  this  mat-
 ter  in  80  far  as  labour  organiselicns
 are  concerned.  However,  I  shall  not
 go  into  the  details.  I  merely  wanted
 to  say  that  this  matter  is  under  active
 consideration  of  Goverament  and  we
 will  try  to  pursue  it  and  come  to  some
 conclusion  as  early  as  possible.

 There  is  anothe  matter  ir  regard
 to  strikes  of  whic)  IT  taik-d  just  new.
 The  important  point  is  that  a  strike
 should  be  prevented;  it  is  better  to
 prevent  it,  to  take  nreventive  mee-
 sures,  so  tat  “het  siluaticn  does  not
 arise.  For  that,  the  House  will  re-
 member  that  the  Pay  Commission  had
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 made  a  recommendation,  namely,  the
 formation  of  Whitley  Councils  more
 or  less  on  the  United  Kingdom  pattern,
 This  matter  has  also  been  examined
 by  Government,  and  in  fact,  the  Home
 Ministry  has  prepared  a  full  scheme
 on  that.  On  the  Whitley  Council  will
 be  represented  both  the  labour  repre-
 sentatives  as  also  the  Government  offi-
 cers,  But  the  representation  of  the
 workers  would  be  much  larger  than
 that  of  the  Government,  Of  course  the
 idea  of  Whitely  Councils  is  to  discuss
 and  thrash  out  matters  amicably  and
 come  to  agreed  conclusions.  So,  this
 question  of  Whitley  Councils  is  also,
 as  I  said,  being  actively  considered
 and  I  hope  if  the  Whitley  Councils—
 or  we  may  give  it  a  different  name—
 function  well  and  _  satisfactorily,  the
 situation  for  going  on  strikes  may  not
 arise  at  all.

 Shri  Harish  Chandra  Mathur  said
 that  those  who  are  employed  in  the
 public  undertakings  should  be  allcw-
 ed  tu  take  part  in  politics  or  to  take
 part  in  parliamentary  activities  or
 political  activities;---I  am  not  quite
 clear—about  it.  But  he  said  some-
 thing  on  these  lines.

 Shri  Hazish  Chandra  Mathur:  !
 only  said  that  it  should  be  considered
 in  view  of  our  enlarging  public  sec-
 tor.

 Shri  Lal  Bahadur  Shastri:  In  view
 of  fhe  enlarging  public  sector,  he
 says  it  should  be  considered—whether
 the  officers  of  the  public  undertakings
 should  be  allowed  to  take  part  in
 politics  or  not.  These  public  under-
 takings  are  of  course  corporations,  but
 they  are  financed  wholly  by  the  Gov-
 ernment  and  they  are  respdnsible  to
 Parliament  and  of  courSe  to  the  Gov-
 ernment  or  the  Ministry  concerned.  I
 do  not  think  that  at  the  present
 moment  this  matter  should  receive  our
 attention.  I  feel  that  at  present  our
 democracy  is  a  nascent  democracy.
 We  arc  in  the  very  initial  stages  of
 building  up  good  conventions  and
 good  traditions,  and  it  would  be,  to
 my  mind,  suicidal  if  the  officers  either
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 of  the  Government  or  of  the  public
 sector  undertakings,  are  allowed  to
 take  part  in  politics,  I  say  so  because,
 firstly,  it  is  absolutely  important  that
 our  officers  should  devote  themselves
 wholly  and  solely  to  the  work  which
 has  been  entrusted  to  them.  They
 cannot,  to  my  mind,  find  &  single
 moment  for  anything  else  if  they  are
 serious  about  their  work.  Secondly,
 it  is  necessary  that  they  have  to  build
 up  the  vounger  people  to  take  their
 place.  I  also  feel  that  some  kind  of
 tradition—some  convention—has  to  be
 built  up  as  to  what  should  be  the
 relationship  between  the  politicians  or
 the  members  of  the  legislatures  and
 the  officers.  It  is  a  very.ticklish  mat-
 ter.  and  it  must  be  said  that  we  have
 not  been  able  to  find  a  satisfactory
 solution  fo  rthe  same.  Yet,  one  thing
 should,  as  far  as  possible,  be  made
 clear,  and  I  think  there  is  a  general
 agrecment  also  on  that,  namely,  the
 officers  should  generally,  of  course.
 know  the  mind  of  the  Government
 and  the  policies  enunciated  cither  in
 Parliament,  or  after  approval  of  Par-
 liament,  by  the  Government  itself.
 Having  known  the  policies  the  officers
 shculd  be  given  as  much  scope  as
 possible  to  implement  them  in  the
 way  that  they  think  best.  If  there  is
 day-to-day  interference  In  the  admin-
 istration,  it  is  not  good  cither  for  the
 officers  or  for  those  people  wHo  are
 really  cncerned,  So,  ij  is  necessary
 that  the  officers  should  keep  aloof
 from  politics  or  any  kind  of  political
 work.  Shri  Harish  Chandra  Mathur
 said,  “How  will  the  officers  change?
 They  are  doing  their  work  in  their
 own  way  and  they  must  conform  to
 our  policies".  The  policy  is  there,  of
 course;  but,  if  the  House  would  per-
 mit  me  to  say  so,  if  the  parties  think
 that  the  officers  must  work  accor
 to  their  wishes  or  according  to  their
 dictates  and  if  there  is  too  much  inter-

 mingling,  I  do  not  know  whaf  its  re-

 sult  would  be,  Therefore,  what  will

 happen  is,  if  the  parties  would  like  to
 dominate,  the  bosses  of  the  parties
 will  dominate  and  the  Officers  w.i]  be-
 come  demorafised.  If  the  officers  are
 left  alone,  they  wil!  only  thing  their
 own  prestige  and  power  and  ignore
 the  interests  of  the  peopl.  There-

 CHAITRA  8,  883  (SAKA)  for  Grants  $026

 fore,  the  present  conventions  or  the
 present  arrangements,  to  my  mind,
 are  satisfactory.  I  am  told—I  do  not
 know—that  even  in  the  United  States,
 where  formerly  there  used  to  be  a
 wholesale  change  in  the  Secretariat
 services  when  the  parties  changed,
 now,  it  is  being  cut  only  by  about
 half.  So,  for  the  time  being,  I  think
 the  United  Kingdom  pattern  for  our
 country  is  good  and  we  should  fry  to
 stick  to  it,  But  this  does  not  mean  that
 the  officers  should  not  chunge  =  or
 should  not  change  the  method  of  their
 work.

 I  have  been  a  humble  worker  all  my
 life,  and  still  l  am  in  that  happy  poat-
 tion  of  meeting  cach  and  every  work-
 er.  I  know  the  treatment  that  Is
 often  meted  but  to  workers  by  our
 officers.  I  do  not  say  that  everytime
 our  worker  is  right  or  correct.  He
 may  commit  or  make  mistakes,  But  I
 can  with  some  experience  say—I  am
 not  merely  talking  of  the  Corfffess
 Party  and  I  am  talking  of  workers  of
 every  party—and  I  feel  that  the  sym-
 pathy  or  the  sympathetic  approach
 that  those  workers  should  get  is  not

 gnerally  made  available.  When  I

 speak  of  officers  being  not  interfered
 with,  I  must  lay  emphasis  on  the  fact

 tha,  the  officers  have  also  to  give  up
 the  king  of  fecling  that  they  might
 have  in  their  minds,  because  they  have
 always  been  dealing  with  people  of  the

 upper  strata.  A  man  from  the
 field  or  the  factory  is  not
 not  able  to  create  an  impression  on

 them.  So,  this  distinction  or  discrimi-
 nation  has  to  be  done  away  with.
 Especially  in  developmenta)  work,  it

 is  absolutely  essential  that  there  should
 be  full  co-ordination  and  co-operation
 between  officials  and  non-officials.

 6  bre

 I  would  also  Hke  to  mention  one

 other  matter  if  you  permit  me  to  take

 a  few  more  minutes,  What  is  impor-
 tant,  specially  as  you  were  also  good

 enough  to  mention  just  now.  Our
 officer,  are  undoubtedly  very  able
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 people.  But  I  want  to  lay  greater
 stress  on  hard  work  and  integrity,  To

 my  mind,  officers  should  be  above
 doubt  and  above  suspicion,  When  I

 say  that,  I  do  not  forget  that  Ministers
 have  equally  to  be  above  suspicion.
 But  ioday  the  Ministers  are  elected  by
 the  people  and  their  activities  are

 always  before  the  eyes  of  the  people,
 before  lakhs  and  crores  of  people.
 There  is  a  searchlight  thrown  at  them
 all  the  time.  But  I  might  say  that  the
 officers  are  not  placed  in  that  position.
 Their  activities  and  line  of  work  are
 not  always  known’  to  the  people,
 whereas  we  are,  as  I  said,  completely
 exposed.  In  fact,  we  should  be,
 because  it  is  for  the  people  to  select
 their  representatives  and  know  how
 we  function  and  whether  we  are
 working  rightly  and  correctly.  It  TS

 good...

 Acharya  Kripalani:  Not  sufficiently
 exposed.

 Shri  Lal  Bahadur  Shastri:  If  there
 is  any  dearth  of  that,  of  course,
 Kripalaniji  never  forgives  anybody,
 even,  if  he  will  permit  me  to  say  so,
 his  wife,  who  is  now  a  Minister,  As
 I  said,  in  the  case  of  officers,  ability  is
 undoubtedly  necded  and  it  is  neces-
 sary.  Ability  is  there  profusely
 amongst  our  officers.  Our  officers  are
 the  best  products  of  our  universities.
 The  average  ability  of  our  officers  is
 much  higher,  but  eas  I  said,  what  is
 needed  is  the  confidence  of  the  people
 in  them.  I  must  say  that  generally,  of
 course,  our  standards  in  the  Govern-
 ment  of  India  are  very  high.  Yet,  it
 is  necessary  that  we  should  look  into
 the  rules  and  procedures,  etc.  about

 taking  action  against  those  officers
 regarding  whom  we  receive  com-

 plaints.  The  present  rules  and  proce-
 dures  are  very  cumbersome  and  com-

 plicated.  Even  if  a  person  is  More  or
 less  considered  to  be  guility,
 it  is  not  easily  possible  to  dispose  of
 his  case  quickly  and  inflict  any  kind  of
 punishment.  So,  I  think  it  should  be
 examincd.  Of  course,  we  have  to  be
 fai:  and  give  full  justice  to  the  person
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 against  whom  complaints  are  mede.
 But  when  it  is  found  that  the  com-
 plaints  are  correct,  the  procedure
 should  not  come  in  the  way.  Delays
 should  not  come  in  the  way  of  giving
 the  necessary  punishment  to  the
 person  concerned.

 Lastly,  I  was  talking  of  integrity,
 character,  etc.  But  maintenance  of
 national  integrity  is  absolutely  impor-
 tant,  They  are  fissiparous  tendenceies
 seen  almost  in  every  direction.
 Whether  it  is  language  or  whether  it
 is  a  small  question  of  a  boundary  or
 border  between  two  States  or  whether
 it  is  communal  or  caste  consideration,
 a  number  of  things  are  coming  up
 which  are  weakening  the  strength  of
 our  people.  So,  it  is  necessary  that
 the  Parliament  4s  well  as  the  Govern-
 ment  should  give  careful  thought  to
 this  matter.

 Recently  therg  haq  been  very  tragic
 incidents  «it  Jal:alpur,  Saugor,  ete.,  and
 it  has  undeubtedly  created  great
 uneasiness  amongst  the  minorities  and
 they  have  suffered  severe  losses  also.
 I  am  glad  that  on  the  whole  almost
 every  section  of  this  House  hes  con-
 demned  it.  I  do  not  say  thef@  is  no
 communal  feeling  amongst  the  mino-
 rities,  but  the  responsibility  of  the
 majority  community  should  not  be
 ignored.  Our  responsibility  is  utmost
 in  this  matter.  If  anything  happens,
 the  majority  must  see  to  it,  must  think
 and  devise  ways  and  means,  to  prevent
 any  such  occurrence  in  future.  How  to
 do  it,  they  have  to  consider;  it  is  their
 main  responsibility,

 I  might  mention  regarding  one  or
 two  matters  about  which  Maulana
 Hifzur  Rahman  specially  made  refer-
 ence.  I  want  to  clear  up  two  things.
 Firs  ly,  he  said  one  Judge  has  been
 appointed  in  the  Commission.  It  has
 been  done  before  also.  Recently,  there
 is  the  example  of  the  Commission
 which  was  appointed  in  Assam  _  for
 making  en  inquiry;  only  one  Judge
 was  appointed  on  that  committee.
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 Secondly,  I  am  surprised  that  he
 said  that  the  power  of  “requiring  the
 discovery  and  production  of  any  docu-
 ment”  has  not  been  given  to  the
 Judge.  I  do  not  know  how  that  can
 be  said,  because  the  powers  of  the
 Commission  are  cleraly  mentioned
 here:

 “The  Commission  shall  have  the
 powers  of  a  civil  court  while  trying
 a  suit  under  the  Code  of  Civil
 Procedure,  908  in  respect  of  the
 following  matters,  namely—”

 Certain  matters  have  been  enumerated,
 out  of  which  one  is:

 “requiring  the  discovery  and
 production  of  any  document,
 receiving  evidence  on  affidavits,
 requisitioning  any  public  record
 or  copy  thereof  from  any  court  or
 office,  issuing  commissions  for  the
 examination  of  witnesses  or  docu-
 ments...”

 These  powers  are  given  to  the  Com-
 mission  automatically,  There  is  some
 misunderstanding  on  the  part  of
 Maulana  Hifzur  Rahman  and  perhaps
 Dr.  Sushila  Nayar  also.

 The  question  of  language  had  also
 become  a  very  complicated  affair.
 It  seems  that  on  the  language  issue
 strong  feelings  are  roused  and  they
 cut  across  political  parties  also,  In
 Assam  it  was  quite  obvious.  The  all-
 India  parties  acted  in  a  different  way
 and  the  State  parties  diq  as  they
 thought  best.  That  is  the  position  on
 the  question  of  language,  even  though
 I  do  not  think  it  is  generally  acknow-
 ledged.  On  this  point,  Master  Tara
 Singh  has  mentioned  about  the  Sikh
 State.  Punjabi  Suba  is  g  different
 matter,  Fut  when  you  read  his  sta‘e-
 ments,  you  will  find  that  he  mentions
 about  a  Sikh  State  in  which  there  will
 be  a  majority  of  Sikhs.  These  are
 disintegrating  forces  and  we  must
 consider  as  to  how  we  can  prevent
 them  or  check  them.  TI  personally  feel
 that  it  is  not  entirely  the  responsibility
 of  the  Government  to  check  and  pre-
 vent  them  When  I  say  so,  I  am  not
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 shirking  the  responsibilities  of  the
 Government.  It  is  the  main  responsi-
 bility,  the  chief  responsibility  of  the
 Government,  but  it  is  also  the  respon-
 sibility  of  each  and  every  citizen  of
 this  country.  In  fact,  I  have  been.
 thinking  within  myself  that  we  should
 try  to  prepare  the  necessary  public
 opinion  and  that  the  proper  climate
 has  to  be  created  in  which  we  should
 think  more  in  terms  of  the  country  as
 a  whole,  than  in  terms  of  our  own
 State.  I  need  not  remind  the  House
 that  before  947  everyone  of  us
 thought  in  terms  of  India  first  and  our
 provinces  afterwards.  Now  we  think
 of  our  own  State  first,  our  own  people
 first,  our  own  language  first  and  the
 whole  country  afterwards.  It  is  very
 tragic  indeed.  Ag  I  said,  I  was  think-
 ing  within  myself  how  to  build  up  the
 necessary  public  opinion,  and  I  feel
 sometimes—I  will  have  to  concretise
 it—that  we  should  have  some  kind  of
 conference  under  the  leadership  of  the
 Prime  Minister,  not  only  of  the  politi-
 cal  parties  but  of  people  or  leaders  of
 people  from  every  walk  of  life,  from
 every  profession  doctors,  lawyers,
 businessmen,  workers  and  leaders  of
 poli  ical  partices—and  that  we  must  sit
 down  and  think  as  to  how  far  we  can
 go  in  these  matters.  If  it  is  at  the
 cost  of  the  country,  well,  we  cannot
 afford  to  think  in  terms  of  States  or
 our  own  people  or  our  own  province.
 As  I  said,  it  will  have  to  be  concretised
 as  to  what  are  the  matters  to  be  refer-
 red  to  this  confcrence.  It  will  have  to
 be  carefully  thought  out  as  to  what
 are  the  matters  to  be  discussed  there.
 Bu',  it  is  necessary  that  at  Icast  leaders
 of  the  people  in  different  walks  of  life
 should  make  some  commitment  at
 some  place.  They  should  come  out
 clearly  with  their  views  and  opinions.
 This  kind  of  conference  or  meeting
 would  be,  I  feel,  surely  helpful  and
 may  help  in  building  up  the  necessary
 climate  and  gtmosphere.

 I  would  like  to  say  a  few  words  as
 to  what  the  Government  have  to  do
 about  that.  In  there  matters,  especi-
 ally  the  communal  troubles  and  also
 major  kind  of  crimes,  we  have  not  so
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 far  used  the  Preventive  Detention  Act.
 Why  not  we  take  action  under  that?
 I  fee]  the  time  has  come  when  it  is
 essential  that  those  people  who  pro-
 mote  these  communal  feelings  or
 troubles,  or  those  people  who  insti-
 gate  others  for  different  kinds  of
 quarrels  or  fights,  they  should  be
 hauled  up  first.  No  doubt,  we  have  to
 take  action  afterwards  But  it  is  much
 better  to  prevent  it  than  to  take  action
 afterwards.  I  feel  and  I  hope  that  I
 have  got  the  approval  of  the  House  if
 action  igs  taken  under  the  Preventive
 Detention  Act  against  anti-social  ele-
 ments  and  also  against  those  who  pro-
 mote  troubles.  Of  course,  I  would  like
 to  assure  the  House  that  when  such
 people  are  hauled  up  or  when  a  list  of
 such  people  is  preparcd,  the  utmost
 care  will  have  to  be  taken.  The  list
 will  not  be  passed  merely  by  the
 Police  Department,  bu!  all  the  magis-
 tracy,  the  police  and  the  =  higher
 officers,  each  ang  everyone  of  them,
 will  have  to  share  the  responsibility
 and  the  burden.  The  list  of  names  will
 have  to  be  very  carefully  scrutinised.

 व  know  that  sometimes  mistakes
 might  be  made.  Therefore  I  say  that
 we  must  avoid  mistikes  because  even
 if  there  is  one  mistake,  -he  Govern-
 ment  of  the  authorities  will  be  accused.
 Therefore  great  care  has  to  be  taken
 in  this  matter.  But  I  do  think  that
 same  firm  and  bold  action  is  called  for.

 I  shall  not  take  more  time  of  the
 House.  I  am  thankful  to  the  House
 for  the  kind  sentiments  that  they  have
 expressed.  I  do  hope  that  I  shall  get
 their  full  support.

 Mr.  Speaker:  Should  I  put  any  of
 the  cut  motions  specially  to  the  vote
 of  the  House?  None.  Them  I  will  put
 all  of  them  together  to  the  vote  of  the
 House.

 The  cut  motions  were  put  and
 negatived,

 Mr,  Speaker:  The  question  is:

 “That  the  respective  sums  not
 exceeding  the  amounts  shown  in
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 the  fourth  column  of  the  order
 Paper,  be  granted  to  the  Presi-
 dent,  to  complete  the  sums  neces-
 sary  to  defray  the  charges  that
 will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  the  3lst
 day  of  March,  1962,  in  respect  of
 the  heads  of  demands  entered  in
 the  second  column  thereof  against
 Demands  Nos.  46  to  60  and  25
 relating  to  the  Ministry  of  Home
 Affairs.”

 The  Motion  was  adopted.

 [The  motions  for  Demands  for  Grants
 which  were  adupted  by  the  House
 are  reproduced  below--Ed.]

 Demann  No.  46—MInNIstry  oF  Home
 AFFAIRS

 “That  4  sum  not  exceeding
 Rs.  3.22,46,000  be  granted  be  the
 President  to  comple'ec  the  sum
 necessar.s  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  pay-
 ment  during  the  year  ending  the
 3ist  day  of  March.  1962,  in  respect
 of  ‘Ministry  of  Home  Affairs'.”

 DEmMaND  No.  47—CaABINET

 “That  g  sum  not  exceeding
 Rs,  34,14,000  be  granted  to  the
 President  to  compleie  the  sum
 necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  pay-
 ment  during  the  year  ending  the
 3lst  day  of  March,  1962,  in  respect
 of  ‘Cabinet’.”

 Demanp  No.  48—ZonaL  CouNcIL

 “That  g  sum  not  exceeding
 Rs.  2,23,000  be  granted  to  the
 President  to  comple'e  the  sum
 necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  pay-
 ment  during  the  year  ending  the
 Sist  day  of  March,  ‘1962,  in  respect
 of  ‘Zonal  Councils’.”
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 Demanp  No,  49—ADMINISTRATION  OF  Demanp  No  54—DE.LHI
 JUSTICE

 “That  g  sum  not  exceeding
 Rs.  2.25000  be  granted  to  the
 President  to  complete  the  sum
 necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  pay-
 ment  during  the  year  ending  the
 3lst  day  of  March,  ‘1962,  in  respect
 of  ‘Administration  of  Justicé’.”

 Demanp  No.  50—Po.ice

 “That  g  sum  not  exceeding
 Rs.  6,50,70,000  be  granted  to  the
 President  to  complete  the  sum
 necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  pay-
 ment  during  the  year  ending  the
 3lst  day  of  March,  1962,  in  fespect
 of  ‘Police’.”

 Demanp  No.  5|—CENsus

 “That  g  sum  not  =  excecding
 Rs.  +3,06,19.000  be  granted  ‘o  the
 President  to  comple'e  the  sum
 necessary  to  defray  the  charrss
 which  will  come  in  course  of  pay-
 ment  during  the  year  ending  the
 3lst  day  of  March,  1962,  in  respect vor of  ‘Census’.

 Demanb  No  5l—Sraristics

 “That  g  sum  not  exceeding
 Rs.  1,44,32,000  be  granted  to  the
 President  to  complete  the  sum
 necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  pay-
 ment  during  the  year  ending  the
 3lst  day  of  March,  1962,  in  respect
 of  ‘Statistics’.”

 Demanp  No,  583—Privy  Purses  anp
 ALLOWANCES  OF  INDIAN  RULERS

 “That  g  sum  not  exceeding
 Rs.  3.91,000  be  granted  to  the
 President  to  complete  the  sum
 necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  pay-
 ment  during  the  year  ending  the
 3lst  day  of  March,  1962,  in  respect
 of  ‘Privy  Purses  and  Allowances
 of  Indian  Rulers’.”

 “That  g  sum  not  exceeding
 Rs.  13,60,59,000  be  granted  to  the
 President  to  complete  the  sum
 necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  pay-
 ment  during  the  year  ending  the
 3lst  day  of  March,  1962,  in  respect
 of  ‘Delhi'.”

 DemaAnp  No  55—HIMACHAL  PRADESH

 “That  g  sum  not  exceeding
 Rs.  8,70,28,000  be  granted  to  the
 President  to  complete  the  sum
 necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  pay-
 ment  during  the  year  ending  the
 3lst  day  of  March,  1962,  in  respect
 of  ‘Himichal  Pradesh’.”

 DEMAND  No.  56—  ANDAMAN  AND
 Nicopar  Is.Anps

 “That  gq  sum  not.  exceeding
 Rs.  2,73,14,000  be  granted  to  the
 President  to  complet,  the  sum
 necessary  to  defray  the  charpes
 which  will  come  in  course  of  pay-
 ment  during  the  year  ending  the
 3lst  day  of  March,  1962,  in  respect
 of  ‘Andaman  and  Nicobar

 vor Islands’.

 Demanp  No.  57—MaAnirur

 “That  g  sum  not  exceeding
 Rs,  +3,66,17,000,  be  granted  to  the
 President  to  comple.e  the  sum
 necessary  to  defray  the  charges
 which  will  come  in  course  of  pay-
 ment  during  the  year  ending  the
 8  day  of  March,  ‘1962,  in  respect
 of  ‘Manipur’.”

 Demanp  No,  58—Trruna

 “That  a  sum  not  exceeding
 Rs.  5,74,61,000  be  granted  to
 the  President  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the
 charges  which  wil]  come  in  course
 of  payment  during  the  year
 ending  the  38  day  of  March,
 1962,  in  respect  of  ‘Tripura‘.”
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 DeMaAnD  No,  59—LaccaDIvE,  MIniIcoy  the  Table  the  numbers  of  the  cut
 AND  AMINDIVI  ISLANDS  motions  which  they  desire  to  move.

 Normally  all  hon.  Members  wil]  be

 “That  a  sum  not  exceeding  allowed  5  minutes  except  in  the

 Rs,  25,14,000  be  granted  to  case  of  leaders  of  groups  who  will  be

 the  President  to  complete  the  allowed  some  more  time.
 sum  necessary  to  defray  the
 charges  which  wil]  come  in  course
 ef  payment  during  the  year
 ending  the  3lst  day  of  March,
 1962,  in  respect  of  ‘Laccadive,

 Demand  No,  97—Munistry  oF  WorkKS,.
 Hovusinc  anp  Supply

 Mr.  Speaker:  Motion  moved:

 Minicoy,  and  Amindivi  Islands’.”  “That  a  sum  not  exceeding
 Rs.  59,53,000  be  granted  to

 Demand  No,  60—MISCELLANEOUS  the  President  to  complete  the
 DEPARTMENTS  AND  EXPENDITURE  sum  necessary  to  defray  the
 UNDER  THE  MINISTRY  OF  HoME  charges  which  wil]  come  in  course

 AFFAIRS  of  payment  during  the  year
 ending  ‘the  3lst  day  of  March,

 “That  a  sum  not  exceeding  1962,  in  respect  of  ‘Ministry  of
 Rs.  63,89,000  be  granted  to  Works,  Housing  and  Supply’.”
 the  President  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the  Demanp  No,  98—Surpp.ies
 charges  which  will  come  in  course
 of  payment  during  the  year  Mr.  Speaker:  Motion  moved:
 ending  the  3Ist  day  of  March,  “That  a  sum  not  exceeding
 1962,  in  respect  of  ‘Miscellaneous  Rs,  (2,82,84,000  be  granted  to
 Departments  and  -Expenditure  the  President  to  complete  the
 under  the  Ministry  of  Home  sum  necessary  to  defray  the
 Affairs’,  charges  which  wil]  come  in  course

 of  payment  during  the  year
 ending  the  3lst  day  of  March,
 1962,  in  respect  of  ‘Supplies’.”

 DEMAND  No.  25—CAPITAL  OUTLAY
 OF  THE  MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS

 “That  a  sum  not  exceeding
 ©  re Rs,  84,63,000°  be  granted  to  Demand  No,  99—OTHER  IVIL

 the  President  to  complete  the  Works
 sum  necessary  to  defray  the
 charges  which  wil]  come  in  course
 of  payment  during  the  year  “Th :  at  a  sum  not  exceedin
 ending  the  3lst  day  of  March,  Rs.  30,46,40,000  be  granted  A

 ie  Pee  eam  ot  a
 al

 ue
 the  President  to  complete  the

 ay  ©  ९  inistty  9  ome  sum  necessary  to  defray  the

 Mr.  Speaker:  Motion  moved:

 Affairs’.
 charges  which  wil]  come  in  course

 —_—_  of  payment  during  the  year
 36.7  hrs.  ending  the  3lst  day  of  March,

 1962,  in  respect  of  ‘Other  Civil
 MInIstry  oF  Works,  HouSING  AND  Works’.”

 SupPPLy
 Demanp  No,  00-—STaTIONERY  AND

 Mr.  Speaker:  The  House  will  now  PRINTING
 take  up  the  Demands  for  Grants  in  Mr.  Speaker:  Motion  moved:
 respect  of  the  Ministry  of  |  Works,

 peaker  fon

 Housing  and  Supply.  I  have  already  “That  a  sum  not  exceeding
 indicated  that  hon,  Members  who  are  Rs.  8,19,11,000  be  granted  to
 present  here  and  who  have  =  given  the  President  to  complete  the
 cut  motions  wil]  kindly  pass  on  to  sum  necessary  to  defray  the
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 charges  which  wil]  come  in  course
 of  payment  during  the  year
 ending  the  3lst  day  of  March,
 1962,  in  respect  of  ‘Stationery  and
 Printing’.”

 Demand  No.  0l—MIScELLANEOUS
 DEPARTMENTS  AND  EXPENDITURE
 UNDER  THE  MINISTRY  OF  WORKS,

 Housinc  anp  SUPPLY

 Mr.  Speaker:  Motion  moved:

 “That  a  sum  not  exceeding
 Rs.  60,91.000  be  granted’  to
 the  President  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the
 charges  which  wil]  come  in  course
 of  payment  during  the  year
 ending  the  ‘Bist  day  of  March,
 1962,  in  respect  of  ‘Miscellaneous
 Departments  and  Expenditure
 under  the  Ministry  of  Works, on Housing  and  Supply’.

 Demanv  No,  38—De.ni  Capita.
 OUTLAY

 Mr.  Speaker:  Motion  moved:

 “That  a  sum  not  excecding
 Rs.  11,19,52,000  be  granted  to
 the  President  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the
 charges  which  will  come  in  course
 of  payment  during  the  year
 ending  the  3lst  day  of  March,
 1962,  in  respect  of  ‘Delhi  Capital
 Outlay’.”

 Demanp  No.  39—CapitaL  OUTLAY
 On  BUvILDINGS

 Mr.  Speaker:  Motion  moved:

 “That  a  sum  not  exceeding
 Rs.  8,88,25,000  be  granted  to
 the  President  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the
 charges  which  wil]  come  in  course
 eof  payment  during  the  year
 ending  the  3lst  day  of  March,
 1962,  in  respect  of  ‘Capita]  Outlay
 On  Buildings’.”
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 Damanp  No.  40—Orner  Caprrau
 OutTLay  or  THE  Mmpvsrry  or
 Works,  Housinc  anp  Supriy

 Mr.  Speaker:  Motion  moved:

 “That  a  sum  not  exceeding
 Rs.  2,17,21,000  be  granted  to
 the  President  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the
 charges  which  wil]  come  in  course
 of  payment  during  the  year
 ending  the  3lst  day  of  March,
 1962,  in  respect  of  ‘Other  Capital
 Outlay  of  the  Ministry  of  Works, on Housing  and  Supply’.

 Shri  Tangamani  (Madurai):  Mr.
 Speaker,  Sir,  |  wish  to  move  my  cut
 motions  Nos.  1130  to  1162,  050
 to  067  and  086  to  1097.  In  all  they
 are  about  63  cut  motions.  My  rea-
 sons  for  giving  a  large  number  of
 cut  motions  is  this.  It  is  one  of  the
 important  Ministries  next  only  —  to
 the  Ministry  of  Home  Affairs.  It
 deals  with  several  matters  vital  to
 the  development  of  our  country.  Be-
 sides,  almost  al]  the  Ministries  are
 in  some  way  or  the  other  linked  with
 this  Ministry  inasmuch  as  several
 construction  works  are  undertaken
 On  their  bchalf.

 We  are  also  voting  Rs,  64°93  crores
 of  which  for  supplies  it  is  Rs.  2°82
 crores,  for  construction  works  it  is
 Rs.  30°46  crores  and  for  stationery
 and  printing  it  is  Rs.  B19  crores—all
 expenses  met  from  revenue.  That  is
 why,  although  I  may  not  be  able  to
 touch  upon  al]  the  points,  I  want  to
 bring  to  the  notice  of  this  House
 through  these  cut  motions  the  several
 issues  that  arc  facing  the  country
 through  this  Ministry.  It  is  only
 sv'dom  that  the  Ministry  comes  be-
 fore  us,  except  on  an  occasion  like
 this  and  during  Question  Hour—be-
 cause  not  many  pieces  of  legislation
 are  brought  before  this  House  by  this
 Ministry.  Once  in  a  year  the
 Demands  are  discussed.  That  is  why
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 {Shri  Tangamani.]
 I  expect  that  some  of  the  points
 which  mysclf  and  other  hon.  Mem-
 bers  of  the  House  would  be  raising
 will  be  given  due  consideration  by
 the  hon.  Minister,

 Now  I  shal]  deal  with  certain  as-
 pects  of  housing  and  other  incidental
 matters.  The  Second  Plan  is  now
 coming  to  a  close  and  the  Third  Plan
 will  be  starting  officially  from  the
 Ist  April,  1961.  It  may  be  worth
 while  taking  stock  of  the  progress
 made  in  the  matter  of  housing
 schemes.  We  have  been  told  that  out
 of  Rs.  84  crores  in  the  Plun  alloca-
 tion,  Rs.  70.60  crores  have  been  spent
 as  on  22nd  March,  96l.  As  against
 the  physical  target  of  183,665.  houses,
 the  number  of  houses  completed  upto
 3lst  December  1960,  ह  1,20,343.  In  the
 maiaiter  of  plantation  labour  housing
 scheme,  the  amount  yllocuted  =  was
 Rs,  50°67  lakhs.

 The  amount  which  has  been  spent
 up  to  the  end  of  last  year  is  Rs.  3°87
 lakhs.  I  want  to  make  pointed  re-
 ference  to  this.  Either  we  scrap  the
 scheme,  or  we  see  that  at  least  a
 part  of  it  is  spent  and  the  planters
 are  made  to  utilise  the  sum  that  has
 been  provided  for  them.  This  shows
 Jack  of  response  on  their  part.  The
 House  should  know  how  far  _  the
 plantation  labour  is  provided  with
 housing  in  Assam,  West  Bengal,
 Tamilnad,  Kerala  and  Mysore  which
 are  the  plantation  areas.

 Regarding  the  subsidised  industrial
 housing,  the  Plan  allocation  was
 Rs.  29  crores  which  was  reduced  to
 Rs,  23°77  crores.  We  fing  that  Kerala
 has  utilised  only  Rs.  tb  lakhs  out  of
 Rs.  5]  lakhs,  and  Madras  Rs.  90°42
 lakhs,  though  the  allocation  was  only
 Rs.  85°20  lakhs.  The  houses  com-
 pleted  in  all  the  States  is  44,834,  that
 is  less  than  50,000  at  the  the  rate  of
 10,000  houses  per  year.  Here  too  the
 response  of  the  employers  has  been
 very  poor.

 MARCH  29,  96l  for  Grants  8040

 In  reply  to  Starred  Question  420
 answered  in  the  Rajya  Sabha  on
 24-8-1960  it  was  stated:

 “From  the  time  when  _  this
 scheme  was  inaugurated  in  Sept-
 ember,  952  1,21,340  houses  have
 been  sanctioned  of  which  87,071
 have  been  completed.  Roughly
 speaking,  about  64  per  cent  has
 been  constructed  by  State  Gov-
 ernments,  5  per  cent  by  emplo—
 yers  and  l  per  cent  by  workers’
 cooperatives.”

 Successive  Housing  Ministers’  Con-
 ference  considered  this,  but  with  no
 success.  The  recent  Conference  held
 in  December  960  at  Udaipur  also  dis-
 cussed  this,  but  in  vain,  I  have  been
 saying  in  the  past—and  I  want  to
 repeat  it—that  suitable  legislation  for
 industrial  housing  is  urgently  called
 for.  Another  point  is,  in  the  case  of
 co-operative  housing  where  the  wor-
 kers  themselves  undertake  these
 Cooperative  housing  schemes,  the
 much-needed  steel  and  cement  must
 be  made  available.  On  these  there
 should  be  top  priority.  That  is  a
 request  which  I  would  like  to  make
 on  the  floor  of  the  House  on  behalf
 of  industrial  labour  who  are  at  least
 doing  their  utmost.

 4.25  hrs.

 [Mr.  Deputy-SrpEaKER  in  the  Chair.]

 The  slum  clearance  is  lagging  be-
 hind  schedule  and  I  want  to  know
 the  progress  made  in  the  six  cities
 notified  in  the  Sen  Committee's  Re-
 port.  I  also  want  to  know  why  no
 attempt  has  been  made  to  increase
 allocation  from  Rs,  2°99  crores  to
 Rs.  20  crores,  as  originally  fixed.
 Has  only  Rs.  0  crores  been  spent
 so  far?  In  village  housing,  except  in
 U.  P.  al}  the  other  States  are  lagging
 behind.  More  money  should  be  pro-
 vided  under  the  Rental  Housing
 scheme  for  State  Government  em-
 ployees.  The  amount  drawn  during
 the  Plan  period  is  only  Rs.  6°73  crores.
 I  have  mentioned  all  these  points  In
 my  cut  motions  74]  to  144,  Before
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 concluding  this  particular  aspect  of
 the  question  I  would  like  to  know
 whether  Government  has  now  arriv-
 ed  at  a  firm  figure  about  the  housing
 schemes,  and  the  allocation  for  the
 different  schemes,  particular  for  the
 industria]  housing  scheme.

 The  next  point  I  would  like  to
 refer  to  is  the  question  of  CPWD.
 This  is  the  biggest  wing  of  the
 Ministry.  The  CPWD  has  construct-
 ed  many  big  offices  and  buildings.
 The  National  Buildings  Construction
 Corporation  must  be  given  big  cons-
 truction  works  on  its  own,  and  not
 hand  it  over  to  sub-contractors,  Here
 I  wou'd  like  to  make  certain  sugges-
 tions  speedily  for  want  of  time.  Ad-
 ditions,  alterations  and  annual  repairs
 should  be  done  departmentally  by
 the  work-charged  staff  and  should
 neither  be  given  on  contract  nor  be
 done  by  workers  on  muster  roll.  Con-
 tract  system  breeds  corruption  and
 hence  if  must  be  put  an  end  to  with
 8  firm  hand.  In  reply  to  Starred
 Question  No.  267  answered  on  9-8-1960
 it  was  stated:  “Overpayments  of
 R;.  20,76,5l4  were  provisionally  as-
 sessed  by  the  Chief  Technica]  Exa-
 miner’s  Organisation  as  recoverable
 from  the  contractors  during  the  period
 957—959.”  Such  instances  have  also
 been  referred  to  in  great  detail  in  the
 Public  Accounts  Committee's  Reports
 Nos.  25  and  34.  I  do  not  wish  to  go
 into  details.  I  would  like  to  know
 what  the  present  position  is,  and  how
 much  has  been  recovered.

 Here,  I  want  to  make  a  suggestion
 for  the  consideration  of  the  hon.  Min-
 ister,  At  present,  the  Chief  Techni-
 eal  Examiner’s  Organisation  under-
 takes  the  checking  up  after  the  cons-
 truction  is  over.  I  submit  that  check-
 ing  up  must  be  done  before’  the
 construction  is  complete.

 About  vigilance,  probably,  the  Min-
 istry  will  know  more  than  what  we
 do.  J  have  received  reports  that
 those  who  constitute  this  Vigilance
 Department,  or  at  least  some  of  them
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 are  people  against  whom  there  have
 been  serious  charges.  I  shall  leave  it
 at  that.  I  want  the  Ministry  to  look
 into  this  matter  also,

 Regarding  efficiency,  I  must  a5tY
 that  it  is  very  low.  Although  I  speak
 for  Jabour,  I  must  submit  that  effici-
 ency  is  low  for  reasons  which  I  shall
 present  cite.  They  are  as  _  follows.
 First  of  all,  a  complete  reorganisation
 of  the  Department  is  required.  I  re-
 quest  that  my  suggestions  may  be
 considered.  The  top-heavy  adminis-
 tration  is  increasing;  there  are  85
 additional  chief  inspectors  instead  of
 the  usual  four,  The  Department  should
 be  reorganised  on  the  basis  of  zones
 or  regions.  All  Central  Government
 works  in  a  particular  zone  should  be
 under  the  charge  of  the  superintend-
 Ing  engineer,  The  zone  muy  consist
 of  one  State  or  more  than  one  State,
 according  to  the  workigad.  The  ele-
 trical  works  shoulq  be  under  —  the
 Electrical  Superintending  Engineer.
 The  functional  formation  of  divisions
 and  circles  leads  to  wastages
 and  _  inefficiency,  Further,  engi-
 necrs  should  be  entrusted  with
 more  engineering  work,  This  has
 been  the  subject-matter  of  os  com-
 Plaint  which  has  been  made  by  seve-
 ral  speakers  in  the  past,  and  I  believe
 that  cven  the  hon.  Prime  Minister
 had  occasion  to  mention  this.  Let
 the  engineers  have  less  of  administra.
 tive  work.

 For  stores,  at  least,  let  there  be  a
 separate  stores  officer,  and  let  not  an
 engineer  be  asked  to  look  after  the
 siores.

 There  should  also  be  personnel  offi-
 cers  to  look  after  the  various  prob-
 lems  of  staff.  This  principle  has  been
 accepted  already  in  the  railways,  and
 we  have  got  personnel  officers  at
 different  levels.  The  non-payment  of
 increments,  the  non-supply  of  uni-
 forms,  and  the  non-supply  of  state-
 ments  of  the  provident  funds  are  all
 common  phenomena  today.  These  are-
 known  to  the  Ministry  also.

 The  pay  has  not  yet  been  fixed  on
 the  revised  scale  for  most  of  the  divi-
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 [Shri  Tangamani]
 sions,  particularly  in  the  Horticulture
 Division.  Certain  issues  have  been
 raised  about  promoting  certain  un-
 deserving  people.  I  do  not  want  to

 go_into  individual  matters.

 Regarding  the  staff  problems,  I
 ‘would  say  that  some  require  very
 urgent  attention.  The  staff  should  be
 transferred  on  the  transfer  of  works
 to  the  corporation  and  not  retrenched

 -here  and  re-employed  as  fresh  re-
 cruits  in  the  corporation.  This  is  a
 very  strange  practice  which  is  being
 followed  now,  For  instance,  this  has
 happened  in  Calcutta,  although  there
 are  vacancies,  workers  have  been  re-
 trenched.  The  recurring  notices  of
 retrenchment  can  be  avoided  if  there
 there  is  “onal  seniority  instead  0
 divisional  or  circle  seniority.  This
 principle  was  accepted  in  Delhi,  and
 it  was  to  be  extended  to  all  other
 places.  But,  unfortunately,  the  order
 has  been  cancelled.  I  understand  from
 certain  reports  that  the  present  chief
 engineer  is  opposed  to  this  kind  of
 principle;  The  attitude  to  the  wor-
 kers  and  their  demands  must  also  be
 gone  into:  I  am  told  that  this  atti-
 tude  has  not  been  very  helpful.  The
 workers  whose  list  has  been  prepared
 by  the  ad  hoc  committee  have  not
 been  confirmed  by  the  Chief  Engineer,
 The  workers  already  confirmed  are
 being  sent  for  re-medical-examination.
 There  is  deliberate  delay.  Allowances
 are  sanctioned  only  after  repeated
 representations,  but  retrospective
 effect  is  not  given.

 As  I  had  pointed  out  last  year—tor
 the  sake  of  completeness.  I  shall  men-
 tion  it  this  year  aiso—there  are  14,000
 work-charged  cmployees,  of  whom  50
 per  cent  are  in  Delhi,  anc  20,000  con-
 tract  labour  in  Delhi.  On  the  14th
 August,  1957,  the  hon  Minister  an-
 nounced  transfer  of  non-industrial
 personnel  of  the  work-charged  staff  to
 the  Regular  Establishment  and  con-
 version  of  50  per  cent  of  the  remain-
 ing  posts  into  permanent  posts.  The
 report  of  the  ad  hoc  comrnittee  was
 ready  in  August,  1959,  and  that  orders
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 for  the  creation  of  3,839  permanent
 posts  were  to  be  issued,  but  I  am  told
 that  up  till  now,  only  400  persons
 have  been  confirmed.  These  are  facts
 which  are  known,  but  facts  which
 cannot  be  denied  also.

 I  want  to  draw  pointed  attention
 fo  another  thing.  There  are  also
 anomalics  in  the  scaie  of  pay  due  to
 the  categorisation  of  posts  recom-
 mended  by  the  First  Pay  Commission.
 In  reply  to  starred  question  No.  906
 answered  on  the  7460  March,  96l,  it
 was  stated  a  Categorisation  (Removal
 of  Anomalies)  Committee  had  been
 sei  up,  and  that  the  recommendations
 would  be  given  «ffect  to  from  the  Ist
 Jily,  ‘1959,  I  asuld  submit  that  th.
 ution,  varticu.r.i,  the  CPWD  Wor
 kers’  Urion  shvu'd  be  asseciated  wits:
 this,  as  was  dove  in  the  case  of  tus
 ad  hoc  committee.

 In  this  connection  I  might  also
 mention  that  there  is  failure  to  pro-
 vide  quarters  to  these  work-charged
 employees  in  Calcutta.  I  have  made
 reference  to  it  in  my  cut  motion  No.
 1087.  My  cut  motions  Nos.  1086-1097
 cover  various  problems  concerning  the
 staff  of  CPWD,  which  I  have  raised.

 My  next  major  subject  concerns
 the  functions  of  the  Directorate  of
 Estates.  I  have  applied  my  mind  to
 it  and  I  would  be  happy  if  the  Minis-
 try  also  takes  note  of  some  of  the
 suggestions  which  I  venture  to  make.
 I  move  for  the  abolition  of  the  Assis-
 tant  Directors’  posts  as  recommended
 by  the  SRU—Special  Reorganisation
 Unit—of  the  Finance  Ministry,  as  they
 are  only  a  fifth  whee]  to  the  coach.
 I  am  happy  to  find  at  page  23  of  the
 Report  for  1960-61  that  the  Report  of
 the  A.  K.  Chanda  Committee  for
 framing  the  Manual  of  Allotment
 Rules  to  rationalise,  streamline  and
 simplify  the  rules  giving  the  allot-
 ment  og  general  pool  accommodation,
 has  been  submitted.  This  is  a  good
 thing.  But  if  they  do  not  take  a  deci-
 sion  on  it,  certain  events  are  bound
 to  follow.  Normally  government
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 employees  are  asked  to  make  applica-
 tions  by  the  lst  of  January.  No  appli-
 cations  have  been  invited.  It  is  neces-
 sary  that  applications  should  be  invit-
 ed,  and  the  A.  K.  Chanda  Committees’
 Report  must  be.,,immediately  imple-
 mented  and  justice  done  to  them.
 We  are  told  that  the  Second  Plan
 Pool  has  increased  from  2,8l0  houses
 to  28,000.  Probably  we  will  have
 more  during  the  Third  Plan.  In  his
 reply,  the  hon.  Minister  could  tell  us
 how  many  more  houses  are  going  to
 be  built  for  government  employees.
 If  he  does  so,  I  will  very  grateful  to
 him.

 The  present  system  of  byilding
 -houses  to  the  low-paid  officers  at  far
 off  places  should  go.  No  explana-
 tion  is  given  for  that.  Class  IV
 officers’  quarters  are  8  miles  away;
 class  III  and  class  I  officers  have  their
 quarters  one  mile  away.  There  is  no
 social  justice  in  the  way  this  is  being
 done.

 Another  shocking  thing  is  this.  I
 have  visited  the  so  called  H  type
 quarters  for  daftries.  There  is  no
 electrification  there.  Kerosene  prices
 are  going  up;  there  is  on  electrifica-
 tion  for  class  IV  officers’  quarters.

 Then  the  colony  south  of  Netaji
 (West  Vinay  Nagar)  and  Srinivasa-
 puri  should  be  occupied.  Otherwise,
 it  becomes  a  waste.  I  understand  that
 is  being  occupied.  Let  the  occupa-
 tion  be  completed.

 The  Deputy  Minister  of  Works,
 Housing  and  Supply  (Shri  Anil  K.
 Chanda):  All  are  occupied.

 Shri  Tangamani:  I  understand  that
 the  colony  south  of  Netaji  Nagar  has
 not  been  occupied  for  the  past  two
 years.  The  flatg  are  there,  but  they
 are  not  occupied.  I  have  gone  there
 during  the  week-end.

 Shri  Anil  EK,  Chanda:  They  are  not
 ready.  mn

 Shri  Tangamani:  Because  of  the
 merger  of  D.A.  with  basic  pay,  the
 house  rent  of  70  per  cent  fixed  is
 2402  (Aii)  LSD—8
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 exorbitant.  We  have  put  up  a  sugges-
 tion  to  the  Railway  Ministry  that  it
 should  be  reduced  to  5  per  cent.

 In  the  two  Accommodation  Com-
 mittees,  for  out  of  turn  allotments,
 excepting  the  Secretary,  the  members
 should  be  drawn  from  the  other  Min-
 istries  only.  Otherwise,  it  will  be
 more  like  an  Estate  Office  tamasha.

 Then.  lange  @irears  of  rent  are  due
 at  the  Delhi  office.  I  would  like  to
 know.  what  is“the  amount  of  arrears
 and  what  are  the  reasons  why  it  is
 in  arrears  at  the  Delhi  office.  We  find
 that  there  aré«practically  no  arrears
 in  the  Calcutta  office.  I  am  told  that
 certain  persons  have  occupied  these
 houses  and  it  is  very  difficult  to  rea-
 lise  the  rent.  I  do  not  want  to  raise
 that  as  an  issue,  but  it  is  also  there.

 There  is  need  to  se,  up  a  Regional
 Office  of  the  Director  of  Estates  at
 Madras.  This  is  dealt  with  in  my  cut
 motion  No.  132,  There  are  Regional
 Offices  at  present  in  major  cities  like
 Bombay,  Calcutta,  Nagpur,  Simla  and
 Mussourie.

 Shri  Ani]  K.  Chanda:  Will  hon.
 Member  speak  a  little  slowly?  It  is
 difficult  to  follow,

 Shri  Tangamani:  I  have  got  so
 many  points  to  make.

 Mr.  Deputy-Speaker:  He  wants  all
 that  to  be  reported  also.

 An  Hon.  Member:  Let  him  speak  at
 low  speed.

 Shri  Tangamani;  Another  point  7
 want  to  make  is  that  service  outside
 Delhi  shguld  be  counted  for  allotment
 of  houses  in  order  of  seniority.  Sup-
 pose  a  person  is  transferred  to  Delhi.
 He  might  have  put  in  five  years’  ser-
 vice  in  Nagpur.  For  the  purpose  of
 allotment  of  a  house  to  him,  at  pre-
 sent  the  service  in  Nagpur  is  not
 taken  into  consideration.  This  matter
 hag  also  been  considered  by  the  Pay
 Commission  and  they  have  recom-
 mended  that  such  service  should  be

 counted  for  this  purpose.  I  hope  this
 will  be  given  due  care.
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 (Shri  Tangamani]
 On  the  question  of  Supplies  and

 Disposals,  I  had  many  things  to  say
 during  the  last  occasion.  The  impor-
 tance  of  this  department  can  be  seen
 from  the  fact  that  the  total  value  of
 purchases  during  4959-60  by  the  DG
 S&D,  the  I.S.D.  (India  Stores  Depart-
 ment),  London,  and  the  I.S.M.  (India
 Supply  Mission),  Washington  was
 Rs  82.94  crores.  For  the  the  first  9
 months  of  96l  the  figure  is  nearly
 Rs.  52  crores,

 Inspection  by  the  DG,  S&D  is  done,
 but  is  defective  I  will  give  only  one
 instance.  Inspcction  was  done  in  the
 case  of  the  keys  supplied  by  Sing
 Engineering  Works,  Kanpur,  and  pass-
 ed*in  the  first  instance.  In  the  second
 test,  which  took  place  in  Alipore,  they
 were  found  to  be  defective.  So  there
 must  be  streamlining  of  this  inspec-
 tion  work.

 I  understand  the  DG  S&D  refused
 to  purchhse  chappals  from  the  Harness
 and  Saddlery  Factory,  Kanpur,  but
 was  subsequently  compelled  to  pur-
 chased  for  1960-61.  They  are  good
 varieties.

 Where  you  are  able  to  get  the  arti-
 cles—these  are  chappals  for  the  P&T
 Department—they  must  be  had  from
 the  public  sector.  When  global  ten-
 ders  are  invited  and  recognised  firms
 make  tenders,  it  is  necessary  that’  the
 lower  tenders  are  accepted.  On  l6th
 March,  96l,  amongst  the  papers  laid
 on  the  Table  of  the  Lok  Sabha  was
 an  “Abstract  of  cases  in  Which  ten-
 ders  other  than  the  lowest,  complying
 with  the  technical  description  of  the
 goods  demanded  were  accepted  on  the
 grounds  of  superior  quality,  superior
 trustworthiness,  etc.”  The  report  for
 the  year  ending  December,  960  of
 the  India  in  U.K.  showed  a  glaring
 instance  og  purchase  of  tractors  and
 hydraulic  bull  graders—contact  No.
 169:2:171/6237  from  the  contractor
 International  Harvester  Export  Com-
 pany  and  the  price  paid  was  454,348
 dollars  when  the  lowest  tender  was
 449.841  dollars.  This  I  have  mention-
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 ed  in  my  cut  motion  No.  I6l.  This  is
 to  point  out  that  when  recognised
 firms  make  offers,  let  us  go  by  the
 lowest  tender.  Otherwise,  naturally,
 it  creates  a  wrong  impression.

 The  Minister  of  Works,  Housing
 and  Supply  (Shri  EK.  C.  Reddi):  The
 reasons  also  are  given  in  that  state-
 ment,

 Shri  Tangamani:  I  have  mentioned
 the  reason  given  in  the  top,  and  later
 on  they  say  ig  will  fit  in  the  with
 other  articles.  But  here  is  it  not  suffi-
 ciently  explanatory  whether  the  firms
 really  offered  the  tender.  Then  we
 will  know  whether  we  can  rely  on
 them.  They  preferred  aparticular
 company.  About  Internationa]  Har-
 vesters  question  have  been  raised  on
 the  floor  of  the  House.  So  imme-
 diately  a  suspicition  arises.  I  do  not
 go  beyond  that.

 On  printing  and  stationery,  for
 want  of  time,  all  that  I  would  say  is
 that  the  workers  in  the  Government
 Presses  must  get  wages  and  salaries
 as  recommended  by  the  C.P.C.  both
 in  Delhi  and  also  in  Calcutta.

 In  regard  to  the  Calcutta  Press  I
 had  occasion  to  remain  it  last  time,
 and  I  repeat  it,  that  the  rotary  and
 other  items  of  machinery  worth  about
 Rs.  50  lakhs  were  lying  in  West
 Bengal.  Nothing  is  being  done  about
 them.  They  say  it  is  a  question  of
 finding  out  a  locality.  My  hon.  friend
 Shri  Muhammed  Alias  had  a  discus-
 sion  with  the  Minister  himself,  and
 there  are  people  who  are  willing  to
 sell  their  sites.  The  fifty  lakhs  of
 rupees,  instead  of  being  wasted,  may
 be  invested.  It  would  help  not  only
 the  country  but  a  large  number  of
 workers  also,

 My  next  major  point  is  on  the
 question  of  explosives.  My  cut
 motions  on  this  subject  are  36  to
 1140,  and  1153,  to  I56.  On  the  last
 occasion  I  mentioned  about  the  fre-
 quency  of  inspections  necessary,
 because  there  are  five  circles,  namely,
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 Calcutta,  Madras,  Bombay  Gwalior  and
 Agra.  And  _  sub-offices  have  been
 opened  at  Sivakasi,  Asansol  and
 Gomea.  Last  time  we  had  in  mind
 the  death  of  fifty-three  persons  who
 Jost  their  lives  in  the  explosion  in
 Jamuria  Bazar,  and  I  quoted  profusely
 from  the  findings  of  the  enquiry.  Now
 they  say  that  on  4th  March  96]  there
 was  an  explosion  in  the  Orient  Fire-
 works  in  Calcutta  Circle  where  three
 persons  were  killed.  When  was  this
 factory  last  inspected,  I  would  like  to
 know;  because  in  the  case  of  Jamuria
 Bazar  for  three  years  it  wa  snot  ins-
 pected.  I  want  to  knew  whether  these
 manufactured  articles  were  authorised
 or  unauthorised.  For  this  I  want  a
 categorical  answer.

 And  then  there  was  an  explosion  in
 Orissa  in  this  month  when  the  Fire-
 works  Factory  exploded.  I  want  to
 know  whether  an  enquiry  was  held
 and,  if  so,  what  is  the  result.  I  have
 given  cut  motion  Nos,  140,  153,  54
 and  I55  regarding  the  explosion  at
 Bali  Fort  in  Rajasthan  on  9th  March
 96]  which  resulted  in  the  death  of
 three  boys  and  injuries  to  fifty.  What
 is  .the..result  of  the  Magistrate's
 enquiry?  Here  I  want  to  make  a
 suggestion  that  the  Gwalior  Circle
 may  be  made  into  a  major  circle  and
 then  the  Chief  Inspector  of  Explos{ves
 or  the  Deputy  Chief  Inspector  may  be
 asked  to  visit  these  places  and  ulti-
 mately  to  see  that  most  of  this  gun
 powder  there  is  destroyed.  I  have
 also  demanded  that  the  number  of
 Inspectors  in  Bombay  and  Madras
 should  be  increased.

 There  are  two  or  three  major  points.
 One  is  about  Janpath  Hotel.

 Mr.  Deputy-Speaker:  Already  he
 has  poured  out  one  hour’s  material
 within  this  time!

 Shri  Tangamani:  The  next  is  about
 the  Hindustan  Housing  Factory.  And
 the  last  is  about  Ashoka  Hotel.  There
 are  only  a  very  few  points  that  I
 would  like  to  mention.

 On  Janpath  Hotel  I  have  given  my
 cut  motion.  And,  what  I  would  like
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 to  say  is  that  catering  services  here
 must  be  immediately  taken  over  by
 Government  as  catering  is  now  being
 done  in  the  Ashoka  Hotel.

 The  relationship  between  the  em-
 Pioyecs  and  employer  there  is  very
 bad  ever  since  it  was  taken  over,  from
 26th  November,  1960  Much  has  got
 to  be  done,  The  matter  may  be  en-
 quired  into,  I  have  also  pointed  out
 on  a  previous  occasion  that  out  of  4
 telephone  operators  3006  are  made  to
 work  in  the  night  shift  continuously.
 That  practice  should  be  given  up,

 I  am  also  told  that  the  chowkidars
 are  put  to  all  sorts  of  humiliation.  In
 their  uniforms  it  is  put  ‘chowkidars’,
 just  to  be  known  as  chowkidar  by
 everybody.  I  am  told  that  the  officer
 who  is  in  charge  of  these  employees
 abuses  them  in  the  presence  of  even
 customers,  That  is  not  a  proper  thing.
 The  matter  should  be  looked  into.
 They  must  be  confirmed.  The  entire
 administration  of  Janpath  Hotel  should
 get  a  shake-up.

 The  Hindustan  Housing  Factory  is
 one  of  the  factories  which  we  have
 taken  over;  and  there  are  more  than
 1,000  workers  there.  From  the  report
 I  find  that  our  profit  is  also  increasing,
 Having  increased  profits,  let  us  have
 contended  labour,  Even  though  we
 have  Works  Committees,  they  do  not
 seem  to  meet.  I  am  informed  so.  This
 may  be  checked  up.  I  am_  informed
 that  rowdyism  is  being  encouraged  by
 whoever  is  in  charge  there.  I  will
 give  the  report  which  I  have  received.
 But  it  is  enough  to  say  that  rowdyism
 is  being  encouraged  and  honest
 workers  are  being  harassed.  These
 workers  do  not  get  the  normal  facili-
 ties  although  daily-rated  workers  are
 made  monthly-rated

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  hon.
 Member  must  now  conclude.

 Shri  Tangamani:
 Sir.

 Only  two  minutes,

 My  last  point  is  omy  about  the
 Ashoka  Hotel,  The  119th  report  of  the
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 [Shri  Tangamani]
 Estimates  Committee  may  be  looked
 into.  But  the  point  I  would  like’  to
 mention  is  that  adequdte  housing  faci-
 lities  to  the  staff  should  -be  -provided.
 I  also  find  that  the  rent  for  shop-
 keepers  is  Rs.  20,000;  the  taxi  stand  is
 being  charged  Rs.  30,000;  I  would  like
 to  know  how  much  is  being  paid  ‘to
 the  Manager,  Assistant  Manager  and
 others.  Even  a  smal]  -bookstall  ~is
 being  charged  Rs.  20,000.  I  do  not
 know  how  thése  people  are  going  to
 make  it  up.

 As  I  have  mentioned  in  the  case  of
 Janpath,  the  staff  must  have  canteen
 facilities.  =  om

 A  point  was  raisad  on  the  floor  of
 this  House  .in  reply  to  a  question,  I
 think,  of  Shri  Braj  Raj  Singh,  about
 the  S.T.C.  building.  I  am  informed
 that  the  Indian  E.wpress-  people  were
 getting  at  the  rate  of  Rs.  45,000  .  per
 mensem  from  Government.  and  their
 profit  rate  is  nearly  33  per  cent.  If
 that  is  ‘so,  there  is  somtihing  wrong
 there.  I  would  also  like  to  know  how
 much  is  being  occupied  by  Express
 and  how  much  they  are  getting  by
 way  of  rent.

 I  thank  you  again  for  the  indul-
 gence  you  have  shown  and  I  hope  the
 hon,  Minister  will  give  due  considera-
 tion  to  some  of-the  points  which  I
 have  mentioned,  although  I  had  many
 more  polnts  to  state.

 Shri  P.  R.  Patel  (Mehsana):  Mr.
 Deputy-Speaker,  Sir,  I  rise  to  support
 the  Demands  and  congratulste  the
 Minisiry  for  the  progress  made  in
 housing

 श्री  भोहनरबरूप  (पीलीभीत)

 कि  श्राप  उधर  चले  गये  हैं,  इर्तो  -  ये  ।

 Shri  P.  R.  Patel:  When  I  see  the
 statement  and  progress  made  in  the
 matter  of  housing,  generally,  it  is  a
 matter  of  great  satisfaction.  But,
 when  I  see  the  progress  made  in
 village’  housing  I  must  admit  that  I
 am  much  pained.  Under  the  subsidis-
 ed  Industrial  Housoing  scheme,.  the

 co  Jateeteus
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 sum  allotted  was  Rs.  2970  lakhs  and
 more  than  Rs,  2000  lakhs  have  been
 spent;  and  that  is  also  good  progress.
 Subsidies  are  given  to  industrial
 workers  for  building  houses;  it  is  a
 good  thing  but  I  would  like  to  know
 why  there  should  be  a  difference  in
 giving  subsidy  to  a  factory  workers
 and  a  farm  worker.  The  condition  of
 the  agricultural  labourer  is  much
 worse  than  the  factory  worker  and
 the  poor  man  does  not  get  any  subsidy
 to  build  his  house.  The  matter  re-
 quires  consideration.  If  at  all  any
 help  is  to  be  given,  it  should  be  given
 to  the  poorest  and  the  poorest  man  in
 the  country  is,  looking  to  the  statistics
 published  by  the  Government,  the
 farm  labourer.  Next  to  him  is  the
 agriculturist.  These  twe  classes  of
 people  do  not  get  any  subsidy  or  any
 substantial  help  in  the  construction  of
 their  houses.  I  hope  the  Government
 will  consider  this.

 So  far  as  the  housing  scheme  for
 the  low  income  group  is  concerned,
 I  think  there  is  good  progress  and  I
 Must  congratulate  the  Government  for
 that  and  also  for  the  clearance  of
 slums,  I  think  there  is  good  progress
 in  that.  I  would  like  to  know  from
 the  Government  whether  there  are
 any  slums  in  villages  or  whether  there
 are  slums  only  in  cities.  The  slums  in
 the  villages  are  worse  than  the  slums
 in  cities.  I  think  the  hon.  Minister
 must  be  in  the  know  of  these  things.
 However,  this  time,  I  would  like  to
 Tead  some  lines  from  the  report  pub-
 lished  by  the  Government  very  re-
 cently—Agricultural  Labour  in  India.
 A  description  of  village  house  is
 given  there.  It  says  here:

 “Housing  is  one  of  the  impor-
 tant  indicators  of  the  standard  of
 living.  The  standard  of  rural
 housing,  nof  to  snea®  of  the
 housing  conditions  of  agricultural
 labourers  who  are  at  the  lowest
 rung  of  the  social  ladder  is  vividly
 brought  out  in  the  following  para-
 graph:

 ‘The  village  houses  do”  offer
 some  sort  of  a  shelter  against  sun
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 and  rain.to  dwellers  but  they...
 have  no  latrines,  no-  protected
 water  supply  and  no  public  clean-
 sing.  Men  and  cattle  live  in
 close  proximity;  mosquitoes  and:
 flies  swarm;  and.  rats  abound  in
 the  huts  and  hovels....The  inter-
 ior  of  the  house  is  generally  clean,
 but  the  surroudings  are  dirty.  The
 village  pond  is  green  with-  algae
 and  is  constantly  polluted.  The
 river  is  also  used  for  all  purposes.
 The  soil  is  polluted.  The  village
 school  is  noisy,  poorly  .furnished,
 and  often  devoid  of  urinals,  lat-
 rines  and  drinking  water.  Hospi-
 tals  and  dispensaries  are  miles
 away,  badly  built,  ill-equipped
 and  inaccessible  to  the  sick.  The
 village  market  48  held  on  the  open
 ground,  which  is  sodden  in  rains.
 Public  eafing  houses  are  un-
 common,  but  an  insanitary  tea
 shop  or  coffee  house  is  easily
 found,’”

 In  this  report,  it  says  that  man  and
 cattle  live  in  close  proximity  in  a  hut.
 It  is  true.  I  have  seen  many  houses
 in  villages  where  men  and  cattle  live
 together.  They  tolerate  this  because
 of  the  poverty.  They  tolerate  this
 because  they  are  not  able  to fonstruct
 any  addition  to  their  houses.  Now,  I
 would  like  to  know  from  the  hon.
 Minister  whether  help  should  be  given
 to  such  people  or  not,  and  what  help  is
 given,  Even  the  Prime  Minister
 rightly  remarked  only  two  days  back
 when  he  inaugurated  the  annual
 session  of  the  Federation  of  the  Indian
 Chambers  of  Commerce  and  Industry
 that  what  pleased  him  more  was
 when  villagers  were  better  fed,  better
 clothed  and  better  housed.  He  would
 be  very  much  pleased  if  the  villagers
 are  better  housed.

 If  you  go,  Sir,  a  little  bit  further,
 then  looking  to  the  report  of  the  Min-
 istry  I  find  it  is  admitted  that  the
 Problem  requircs  urgent  considera-
 tion.  On  page  24  of  the  Ministry's
 Report  for  1960-61  it  is  said:

 “The  housing  conditions  in  the
 rural  areas  are  also  far  from  satis-
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 factory,  it  has  been  estimated  that
 about  50  million  houses  in  rural
 areas  have  either  to  be  rebuilt
 completely  or  improved  substan-
 tially.”

 50  million  houses  in  ruratareas  are
 such  that  either  they  should  be  re-
 built  or  should  be  improved  substan-
 tially.  When  we  see  this  and  the  pro-
 gress  that  is  achieved  in  this  direc-
 tion,  I  think  it  will  be  painful  to  one
 and  all.

 Sir,  the  progress  achieved  during
 the  Second  Five  Year  Plan  period  80
 fas  as  village  housing  is  concerned  is
 very  poor.  The  sum  that  was  allotted
 for  village  housing  was  not  only  poor
 but  meagre  compared  to  the  sum
 allotted  for  other  hdusing.  We  see
 that  more  than  80  per’  cent  of  fhe
 people  live  in  villages  att  omly  20.
 per  cent  in  cities.  But  the  sum  allot-
 ted  in  the  Second  Five  Year  Plan  for
 villages  was  only  20  per  cent.  of  the
 Plan  or  even  much  less  and  the  cities
 were  given  more.  I  have  nothing  to
 say  against  it,  but  what  I  submit  is
 that  more  should  be  allotted  to  the
 villages  for  their  housing  schemes.

 If  you  refer  to  page  3  of  the  report
 you  will  find  the  progress  achieV@d"\
 the  Second  Five  Year  Plan  regarding
 village  housing.  The  ‘various  State
 Governments  and  the  Union  Territory
 of  Tripura  drew  a  sum  of  Rs.  90°42
 lakhs  including  a  sum  of  Ra.  4°32
 lakhs  as  grant  for  the  State  Rural
 Housing  Cells  since  the  inception  of
 the  scheme  in  October,  957  up  to  the
 end  of  March,  1960.  Then  it  is  sald:

 “According  to  the  present  indi-
 cations,  a  sum  of  about  Rs.  00
 lakhs  is  likely  to  be  drawn  by  the
 various  States  and  Administra-
 tions  during  the  current  yetr,
 bringing  the  total  expenditure
 under  the  scheme  during  the
 Second  Plan  period,  to  Rs.  390
 lakhs  against  the  revised  Second
 Plan  provision  of  Rs.  485  lakhs.”
 Loans  amounting  to  more  than
 Rs.  2i0  jakhs  had  been  sanctioned
 by  State  Governments  for  con-
 struction  of  12,300  houses,  against
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 which  a  sum  of  Rs.  l8  lakhs
 have  been  actually  disbursed  to
 beneficiaries;  according  to  the  in-
 formation  available  up  to  the  end
 of  December,  1960,  2,000  houges
 are  reported  to  have  been  com-
 pleted  and  another  7,300  houses
 were  reported  to  be  at  different
 stages  of  construction.”

 Only  2,000  houses  have  been  complet-
 ed’  According  to  the  report,  50  million
 houses  are  required  to  be  rebuilt  or
 substantially  repaired.  Now,  looking
 to  that,  what  is  the  progress  that  we
 have  made?  Presuming  that  in  “the
 last  year  of  the  second  Plan  we  shall
 be  able  to  construct  all  the  houses—I
 do  not  think  we  can  do  it—then,  in
 that  case,  to  reconstruct  or  repair  50
 million  houses  we  shall  require,  I
 think,  at  least  1,000  years.  _So,,_lgok-
 ing  to  this  progress,  I  want  to  know
 whether  we  are  sincere  towards  the
 villages  or  whether  we  are  “Only
 whitewashing.

 ee

 I  see  that  so  far  as  the  amounts  re-
 garding  the  subsidised  industrial
 houses,  low  income  group  houses,
 plantation  Jabour,  slum  _  clearance,
 etc.,  are  concerned,  all  these  sums
 are  shown  to  have  been  utilised.  So,
 really,  the  moncy  that  has  been  allot-
 teg  has  been  mostly  utilised.  But  so
 far  as  the  village  housing  is  concern-
 ed,  I  find  something  different.  There,
 the  amounts  drawn  by  the  States
 during  the  first  four  years  have  been
 shown.  But  what  have  the  States
 done?  They  have  drawn  the  money.
 The  question  is  whether  they  have
 utilised  the  money,  and  whether
 houses  are  built.  According  to  the
 report  only  2,000  houses  are  built.
 Should  we  be  happy  with  this  pro-
 gress?  All  the  States  could  draw  in
 the  first  four.  years  only  Rs.  90  lakhs.
 In  the  last  year—l960-6l—they  drew
 Rs.  75  lakhs.  Will  they  be  in  a  posi-
 tion  to  utilise  all  this-money  in  one
 year?  They  only  drew  the  money  just
 to  show  that  they  are  doing  some-
 thing.  I  think  the  States  are  careless
 80  far  as  village  housing  is  concerned.
 We  see  from  this  that  even  though  the
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 amount  of  Rs.  500  lakhs  has  been
 sanctioned  in  the  second  Plan,  the
 money  that  is  drawn  in  the  first  four
 years  is  only  Rs.  90  lakhs,  which  is
 less  than  half  of  the  total  amount.  So,
 from  this,  the  only  inference  would
 be  that  the  States  should  be  whipped
 to  leok  after  the  interests  of  the
 villagers.  Looking  to  the  conditions
 in  the  villages,  I  think  that  should  be
 done  as  early  as  possible.

 I  would  submit  one  thing  so  far  as
 Delhi  is  concerned.  I  generally  do  not
 speak  about  the  cities  because  there
 are  so  many  good  persons  to  look
 after  the  cities.  But  in  Delhi  the
 housing  problem  is  the  worst.  Gov-
 ernment  have  been  good  enough  to
 acquire  land.  There  is  the  Master
 Plan  and  so  many  co-operative  socie-
 ties  arc  formed,  but  we  do  not  get
 land  to  construct  houses.  ‘When  the
 housing  problem  is  so  acute  and  the
 rent  is  very  high  in  the  city,  is  it  not
 desirable  to  give  lands  to  these  co-
 operative  societies  and  ask  them  to
 construct  houses  as  early  as  possible?

 7  hrs.

 I  thank  you  for
 opportunity  to  speak.

 st  मोहन  स्वरूप  :  (पीलीभीत)  उपा-
 ध्यक्ष  महोदय,  श्राजकी  सथ  में  ब  .फ  हम
 तीसरी  योजना  का  श्रीगगण  कर  रहे  हैं
 और  देश  के  सामने  सुरक्षा  का  बड़ा  सवाल

 है,  वर्क्स ,  हासिल  बीर  भप्नाई  बभाग  की

 जिम्मेव।  रियां  बहुत  बढ़  गयी  है  1

 giving  me  this

 यह  मिनिस्ट्री  नन  १८५४  में  सबसे
 गाले  यगहुई।  उस  वक्‍त  अंग्रेजों  का
 जाज्य  था  ।  इस  विभाग  की

 ुर्विदवि्टत  ज्यादातर  मिलिस्री  के  कामों

 की  तरफ  थी  ।  उन  वक्‍त  बड़  (ाप्ल  वक्‍स

 कुख्  नहीं,  हत  थे।  का  गसहिस्ता
 ब्ादिस्ता  इस  'डिपार्टमट  का  डेवलपमेंट

 हुआ  शौर  आ्ाज  इसका  9972, Sr 000
 का  खर्चा  हमारे  सामने  है।
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 जैसा  कि  पिछने  साल  भीमें  ने  गप़रजं

 ये  तीन  मू फन  हा. मिल  हैं।  यह  777
 बड़ा  महना  है म्ौर  इतलिए  मेरे  लिए  यह
 सम्मव नहीं  ई  कि  इस  थोड़े  से  समय  में

 इस  पर  ज्यादा  रोशनी  डाल  सकूं  लेकिन
 में  वक्ष  शौर  हाउसिंग  के  बारें  में  कुछ
 चर्चा  करना  चाहूंगा  ।

 बक्स  के  मृतालिक  पिछले  साल  भी  मैं
 मेन  शाज  किया  था  कि  जितना  करप्शन  और
 भ्रष्टाचार  इस  मे  द्प्मे  में  है  शायद  किसी

 दूसरे  मूहफने  नहीं  है।  इसकी  बहुत  सी
 मिसाने  पंबलिक  एकाएंट्स  कमंटी  की

 द्ब्वीं  गस्पोर्ट  से  झ्रापफको  मिल  ब्त्गी
 उसमें  पेज  १३०  पर  कहा  गया  है:

 “The  Audit  papers  disclosed
 that  the  outstanding  objections
 and  inspection  report  were  heavy
 inter  alia  against  the  Ministry  of
 Works,  Housing  and  Supply.”

 उसी  के  साथ  साथ  एक  शौर  रिमार्क
 पेज  १३८  पर  है  जो  कि  इस  प्रकार  है:

 “Several  cases  of  falsification  of
 accounts  and  withdrawal  of  money
 through  forged  claims  from  ai
 treasury  occurred  in  an  offtce  dur-
 ing  a  period  of  five  years  from
 ‘1953-54  onwards  resulting  in  a
 loss  of  Rs.  4,656  out  of  which  a
 sum  of  Rs.  637  was  subsequently
 recover

 इसी  के  साथ  साथ  एक  रिमार्क  यह  भी  है:

 “The  standard  of  maintenance  of
 work  was  very  poor  and  there
 was  considerable  scope  fer  im-
 provement.”

 इसी  तरह  से  पेज  १४५  पर  एक  मिसाल

 है  कि  एक  हेल्‍थ  सेंटर  बनाया  गया  जिसकी

 कास्ट  BAYT Ko  रुपा  थी।  इसमें

 लिटल  का  काम  होना  था।  काम  हो  रहा
 था  कि  आंधी  श्रायी  और  उसकी  वजह  से

 इलेक्रीट  का  जो  काम  था  वह  गिर  गया  शौर

 उसके  बाद  ३७,६६३  रुपया  और  लगा  कर

 उसको  ठीक  किया  गया  ।  यह  अजीब
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 तमाशा  है  कि  इतना  कमजोर  काम  किया
 जाता  हैजो  तेज  हवा  मेंगिर  जाता  है।

 इसके  झलावा  कुछ  मेनीपुलेशन  झाफ

 मेजरमेंट  के  केसेज  हैं।  इसमें  एक  केस

 है  पेज  १२१  पर।  यह  एक  सड़क  क।  काम
 था  |  इसमें  जो  भयं  वर्क  हुंभा  वह
 १,७८,०००  क्थुबिक  फीट  था  लेकिन  उसको
 नाप  दिया  गया  GOR, RPE  क्युबिक  फीट
 धीर  इस  तरह  से  डिपार्टमेंट  को  ७६३२
 रुपए  का  घाटा  हुभा  t

 इसी  तरह  से  शोवर  पेमेंट  के  भी  कुछ
 केसेज  हैं।  पेज  १२१  पर  दिया  हुभा है
 कि  एफ  सड़क  पर  काम  हो  रहा  था।  वहां
 पर  जो  प्रर्थ  बर्क डा  था  वह  ३२,४८,३७२

 क्युबिक  फीट  था,  उर,का  पेमेंट  होना  था,
 लेकिन  प्रेमेंट  किया  गया  ३६,५६,७१६

 क्यूबिक  फीट  के  लिए  ।  शौर  इसमें
 ठेकेदार  को  cree  रुपए  का  फायदा

 हो  गया  |  इस  तरह  की  झौर  भी  बहुत  सी

 मिसाल  दी  जा  सकती  हैं।  पालियामेंट  की

 क्कीनिंग  कमेटी  श्रौर  प्राडिट  रिपोर्ट  की

 ये  मिसालें  हैं।  में  समझता  हूं  कि  भ्रव  वक्‍त

 भरा  गया  है  किइस  विभाग  फिर  से

 रिझारगेनाइजेशन  करने  पर  विचार  किया

 जाए  t

 खृणी  की  बात है  कि  पिछली  साल  जब

 इस  पर  बहस  हुई  लो  उस  वक्‍त  कहा  गया

 था:  गत
 “In  pursuance  of  an  assurance

 given  by  the  Minister  of  Works,
 Housing  and  Supply  in  the  Lok
 Sabha,  an  official  committee  has.
 been  set  up  to  examine  and  sug-
 gest  measures  to  reduce  corrup-
 tion  in  this  department.”

 एक  कमेटी  बनी  है करप्शन कों  रीकने  के

 लिए  ।  मुझे  भी  सजेशन  देने  को  कहां  गया

 था  लेकिन  उस  वक्‍त  में  सलेशन  नहीं  दे सका।
 द्व में  बरप्डान  को  ब्प्ट  श्राउट  करने  के

 लिए  कुछ  सजेशन  देना  चाहता हूं  मेरे

 सजेशन  इस  प्रकार  हैं  :
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 इससे  पहले  कि  काम  शुरू  हो  में

 चाहता  हूं  कि  उसके  तखमीने  पर  विचार

 किया  जाए।  ये  एस्टीमेट  एक  स्क्रीनिंग

 कमेटी  के  सामने  रखे  जाएं  झौर  वह  देखें
 कि  एस्टीमेट  दुरुस्त  है  या  नहीं।  उसके

 बाद  काम  शुरू  होते  पर  साइट  पर  यह  देखा

 जाए  कि  जो  मेटीरियल  |  लगाया  जा  रहा  है
 वह  स्पेसिफिकेशन  के  मुताबिक  है  या  नहीं  1
 जिस  वक्‍त  काम  चलता  है  उस  वक्‍त  मेटी-
 रियल  का  सेम्पिल  लिया  जाए  शौर  उसको

 लेबारेटरी  में  टेस्ट  किया  जाए  शौर  देखा

 जाए  कि  सीमेंट  वर्गरह  ठीक  ठीक  लग  रहा
 है  या  नहीं।  उसी  के  साथ  सीमेंट  और  रेलें
 का  रेशियों  भी  देखा  जाए  कि  ठीक  है  या  नहीं
 उसके  बाद  काम  खत्म  होने  पर  मेजरमेंट
 करके  देखा  जाए  कि  स्पेसिफिकेशन  के.

 मुताबिक  काम  हुभा  है  या  नहीं।  ये  सरब
 चीजें  में  चाहता  हूं

 इसके  साथ  साथ  एक  चीज  भौर  भी  है  ।
 मेरा  सुझाव  है  कि  इस  विभाग  के  जो  झाफिसस

 हैं  जेसे  भोवरसियर,  सबड़िवीजनल  फिगर,
 अधिसटेंट  इंजीनियर  वगेरह  इनको  कहा
 जाये  कि  ये  सालाना  पब्रपना  हिसाब  सबमिट

 करें  कि  इनका  बैंक  बेलेंस  कितना  है  1  ताकि

 मालूम  हो  सके  कि  इनकी  आमदनी  श्रौर  खर्च
 क्या  है।  मैंने  पारसाल  कहा  था  कि  जब  ये  लोग
 नौकर  होते  हैं  तो  इनका  बैंक  बेलेंस  निल  होता
 है  लेकिन  साल  भर  के  भ्रन्दर  ही  इनका  बैंक
 बैलेंस  बढ़ने  लग  जाता  है  t  तनख्वाह  में  तो

 गूजारा  होना  कठिन  है  7  तब  यह  देखना  होगा
 कि  यह  रुपया  कहां  से  भाता  है  |  इसका  हिसाब
 देने  के  लिये  उनको  मजबूर  किया  जाता

 चाहिये  a  मैं  चाहता  हूं  कि  पालियामेंट  की

 पक  कमेटी  बने  जो  कि  साइट  पर  जाकर  काम

 की  जांच  पड़ताल  करे  जिससे  जनता  को  विश्यास|
 पैदा  हो  ।  भ्राज  हालत  यह  है  कि  अगर  कोई

 पुल  बनाया  जाता  है  तो  लोग  यह  नहीं  समझते

 कि  यह  काम  हमारा  हो  रहा  है  ।  हालांकि  यह

 पुल  लांगों  के  फायदे  के  लिये  बन  रहा  है  लेकिन
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 बह  कहते  हैं  कि  गवर्नमेंट  का काम  हो  रहा  है  t

 मैं  चाहता  हूं  कि  गवर्नेमेंट  के  कामों  के  साथ

 पीपिल्स  पारटिस्पिशन  होना  चाहिये  ।  में

 चाहता  हूं  कि  यह  जो  कमेटी  बने  इसमें  कुछ
 पबलिक  के  आदमी  हों,  कुछ  लेजिसलेटर  हों
 और  कुछ  दूसरे  लोग  हों  ।  यह  कमेटी  सी  ०  पी०

 डब्ल्यु  ०  डी०  के  डिवीजन्स  के  बेसिस  पर  बनाई
 जाये  t  श्रौर  काम  की  देख  भाल  करे  |

 इसके  श्लावा  में  चाहता  हूं  कि  जो  भ्रफसर

 ठीक  काम  नहीं  करते  हैं  या  जो  एजेंसीज  ठीक

 काम  नहीं  करती  हैं  उतको  ब्लैक  लिस्ट  किया

 जाये  और  उस  लिस्ट  को  बाकायदा  मेनटेन

 किया  जाये  और  काम  देते  वक्‍त  उसका

 लिहाज  रखा  जाये,  जब  किसी  प्रफसर  को

 डिप्यूट  किया  जाये  तो  मैं  चाहता  हूं  कि  यह
 देख  कर  डिप्यूट  किया  जाये  कि  वह  ईमानदार
 अादमी  है।  जो  अफसरान  श्रच्छा  काम  करें

 उनको  मैं  चाहता  हूं  कि  ईनाम  मिले  ।  भ्भी

 भ्रच्छी  खेती  करने  के  सिलसिले  में  'कृषि  पं  डित'

 की  उपाधि  दी  जाती  है  मैं  चाहता  हूं  कि  उसी

 पैट्रन  पर  उसी  तरीके  पर  'विश्वकर्मा'  की  उपाधि

 भ्रच्छे  इंजीनियर्स  को  दी  जाये  |  शब  विश्वकर्मा

 का  नाम  बहुत  महत्व  रखता  है  ।  जब  मेँ

 बंगाल  गया  था  तो  मैंने  देखा  कि  वहां  पर

 विश्वकभां  की  पूजा  होती  है  ।  मैं  चाहता  हूं
 कि  जो  अच्छे  इंजीनियर  हैं  जिनका  कि  काम

 क्रेंडिटेबूल  हो  झ्लौर  जिनके  कि  काम  की  प्रशंसा!

 होती  है  उनको  इसकी  उपाधि  मिलनी  चाहिये  ।

 छोटे  बक्स  को  भी  इनकरेजमेंट  मिलना  चाहि५

 ताकि  वे  खुश  होकर  दिल  लगा  कर  काम  करें

 झौर  उनमें  बागे  बढ़  कर  सच्चाई  भौर  लगन

 से  काम  करने  की  प्रवृत्ति  बैदा  हो  |

 प्रमोशंस  के  बारे  में  मुझे  यह  फहेना  है  कि

 उसमें  कास्टिज्म  चलता  है,  ज।तिवाद  चलता

 है  ।  में  श्रापफी  इजाजत  से  कहना  चाहूंगा  कि

 यह  ्तो  सेंट्रल  पी०  डब्ल्यु०  डी०  की  बात  है

 लेकिन  भाभी  हमारी  ऑार्मी  में  शर  डिफेंस

 फोर्सेज  में  प्रमोशंस  के  सवाल  पर  डिस२५शन
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 पैद।  हो  गया  था  1  इन  प्रमोशन  के  सिलसिले  में
 फेवरिटिज्म  घर  करती  चली  जा  रही  है  ।
 श्गर  चीफ  इंजीनियर  के  सामने  प्रमोशन  का

 कोई  सवाल  आयेगा  तो  वह  जिस  जाति  से

 तालल्‍लूक  रखता  है  उस  जाति  वालों  की  मदद
 करेगा  |

 में  चाहता  हूं  कि इसके  लिये  एक  अलग
 से  कमेटी  बने  |  शाल  इंडिया  बेसिस  पर  यह
 कमेटी  बनाई  जाये  और  जितनी  सर्विसेज  हैं
 हैं  उनके  प्रमोशंस  का  मामला  इस  कमेटी  के
 सामने  रक्खा  जाय  ।  वह  एक  एक्सपर्ट्स  कमेटी

 हो  शौर  उसमें  पालियामेंट  के  मेम्बर्स  भी  रक्‍्खे
 जायें  1  वह  सारे  प्रमोशंस्‌  के  मामलों  को  देखें  1
 उसके  बाद  वे  लोग  जोकि  काम  करने  की  क्षमता
 रखते  हों  शौर  जो  ईमानदार  हो  उनको  प्रागे

 बढ़ाया  जाय  लेकिन  जो  आदमी  प्रच्छा  काम

 नहीं  करते  हैं  उनको  काम  करने  का  मौका  न
 दिया  जाये  t

 जो  भी  काम  होता  है  ठेकेदारी  सिस्टम

 चर  होता  है  ।  इंजीनियर्स  खाली  इंस्पैक्शन  का
 काम  करते  हैं  ?  साइट्स  पर  जाकर  काम  को

 देखा  शर  चाहा  तो  उसे  पास  कर  दिया  या

 रिजैक्ट  कर  दिया  ।  ठेकेदारों  का  एक  ऐसा
 क्लास  बन  गया  है  जोकि  लेबरसं  को  तंग  करता

 है  प्रौर  उन  पर  जुल्म  करता  है।  मिडिलमेन
 की  हैसियत  से  जो  ठेकेदार  रहता  है  सारें

 करप्दान  की  बुनियाद  वह  है  ।  प्रब  यह  मैं

 बहुत  जिम्मेदारी  के  साथ  कह  रहा  हूं  कि  २४५
 परसेंट  ठे  केदार  खाता  है  भ्रौर  में  जिम्मेवारी  के

 साथ  कह  रहा  हूं  भौर  अगर  जरूरत  पड़े  तो

 सबूत  दे  सकता  हूं  कि  २५  परसेंट  स्टाफ,

 इंजीनियसं  वगरह  खा  लेते  हैं पोर  बाकी  सिर्फ

 qo  फीसदी  ऐसा  है  जोकि  काम  में  लगता  है।
 शाप  देखते  हैं  कि यही  कारण  है  कि  जो  इमारतें

 बनती  हैं  वे  दूसरे  साल  ही  वह  गिरने  लग

 आती  हैं  t  मैटीरियल  उसमें  नहीं  लगता  है  ।

 एक  तरीके  से  ठेकेदार  लोग  ब्लड्सकर्स  है
 झोौर  मजदूरों  को  बहुत  कम  मजदूरी  यह  लोग

 देते  हैं  प्रौर  उनको  स्टारवेशन  वेजज  पर  रखते

 हैं  ।  उनमे  प्रोवरटाईम  कराते  हैं  भौर  उनको
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 मजदूरी  नहीं  देते  हैं।  यह  पीस  वर्क  कंट्रेक्ट
 बेसिस  पर  रण  डिपार्ट  मेंट्ल  बेसिस  पर  जो  लेबर

 एम्पलाई  काम  करते  हैं  उसके  बारे  में  में  स्पलाई
 कमेटी  की  जो  रिपोर्ट  है,  सन्‌  १६१७  की  बहुत
 पुरानी  रिपोर्ट  है  उसमें  बहुत  दिलचस्प  चीजें

 मौजुद  हैं  प्रौर  में  उसका  कुछ  हवाला  इस  मौफे
 पर  देना  चाहता  हूं  ।  उसमें  देश  के  एक  बहुत
 बड़े  इंजीनियर  राय  बहादुर  गंगा  राम  शामिल

 श्री  to  मू०  तारिक  :  १६१७  की  रिपार्ट
 में  लेटेस्ट  चीजें  केसे  हो  सकती  हैं  ?

 nmale)  pte  Dyyzy  oS  itv)

 [  rth  hon  १४  «०  Unt  ४९

 ft  मोहन  श्बकप :  उसमें  बेसिस  जौर

 फहांउडेशन  का  जिक्र  है  भौर  उसमें  तो  कोई  फर्क

 नहीं  धाया  है  ।  राय  बहादुर  गंगा  राम  पंजाब
 के  एक  बहुत  मशहूर  इंजीनियर  थे  शौर  वह  इस
 सलाई  कमेटी  में  शामिल  थे  ।  उन्‍होंने  सिफारिश
 की  थी  कि  पीस  वर्क  पर  ज्यादा  काम  लिया
 जाय  ।  जो  बड़े  काम  हैं  उनको  डिवाइड  कर
 दिया  जाय  ।  लोकल  बौडीज  को  काम  ज्यादा
 दिया  जाय  ।  उन्होंने  तजबीज  किया  था  कि  जो

 बड़े  काम  हैं  उनको  पी०  डब्ल्यू०  Ho  भ्रंजाम
 दे

 उपाध्यक्ष  महीबय  :  उस  रिपोर्ट  पर  भ्रमल

 हुभा 1

 ली  मोहन  स्वचप्प  :  वह  रिपोर्ट  यूं  ही  पड़ी

 रह  गई  ।  रिपोर्टों  पर  झमल  होता  कहां  है  ।
 रिपोर्ट  तो  एक  डिलेइंग  मेजर  है  +  एक  कमेटी
 बना  दी  गई  उसने  एक  रिपोर्ट  पेश  कर  दी  प्रौर

 इस  तरह  वह  झमेला  बढ़ता  रहा  ।  रिपोर्ट्स

 इम्पलीमेंटशन  के  लिये  नहीं  [होती  हैं.

 एक  जानगीय  सबस्य  :  उस  रिपोर्ट  का

 नाम  क्‍या  है  7

 ह । ह  मोहन  1 1  :  मिस्टर  सलाई  जो

 नागपुर  में  कमिश्नर  थे  उन्होंने  उस  रिपोर्ट  मे

 यह  तजवीज  किया  था  कि  जब  टेंडर  की  एक्सप्टेंल
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 [at  मोहन  स्वरुप]

 हो  जाय  तो  उसके  बाद  ठेकेदारों  को  वह
 काम  न  करने  दिया  जाय  ।  इसी  के  साथ  साथ

 उन्होंने  यह  तजवीज  किया  था  कि  प्रमोशंस्‌
 खाली  सीन्‍्यारिटी  पर  न  हों  बल्कि

 Seniority  shall  be  regarded  only
 where  other  qualifications  are  practi-
 cally  equal,  कमेटी  ने  प्रपनी  रिपोर्ट

 में  तजवीज  किया  था  कि  पीस

 वर्क  पर  काम  किया  जाय  ।  ठेकेदारों  को  उन्होंने

 इनकरेज  नहीं  किया  था  ।  उन्होंने  कहा  था

 कि  ठेकेदार  काम  को  सबलैटी  कर  देते  हैं।  उससे

 ऐक्सप्लायटेशन  बढ़ता  है,  शौर  करप्शन

 बढ़ता  है  ।  ठेकेदार  उसमें  गड़बड़झाला  करते

 हैं।

 यह  ठेकेदारी  प्रथा  ब्लैक  मार्केट  का  घर

 है  ।  ठेकेदार  लोग  चीजों  को  चुराते  हैं  भौर

 ब्लैक  मार्केट  में  बेचते  हैं  हमारे  इंजीनियर्स

 की  इतनी  हिम्मत  नहीं  है  कि  वह  सामान  चुरा
 कर  ब्लैक  मार्केट  में  बेच  सकें  लेकिन  उचके

 जरिये  से  यह  सब  चीजें  वें  करते  हैं  -  इसलिये
 मेरा  सुझाव  है  कि  इस  ठेकेदारी  प्रथा  को

 बिलकुल  ही  हटा  दिया  जाय  ।  हमारे  ईंजीनियस

 लोग  जोकि  भ्रभी  टांग  पसार  -कर  बंग्लों  में

 झाराम  से  सोते  हैं  व ेनिकल  कर  देखें  कि  काम

 ठीक  से  श्रौर  ईमानदारी  से  चल  रहा  है  कि

 नहीं  ।

 प्रगर  ठेकेदारी  प्रथा  को  बिलकुल  समाप्त

 करना  संभव  न  हो  तो  मेरा  सुझाव  यह  है  कि

 झाप  बिल्डिग  कंसटूक्शन  सोसाइटीज  बनायें

 जैसे  कि  अमरीका  शौर  इंगलैंड  श्रादि  देछोों  में

 हैं  ।  वहां  बड़ी  बड़ी  कंसट्रकशन  फर्म्स  मौजूद

 हैं  प्रौर  वह  इंजीनियर्स  रखती  हैं  श्रौर  उनके

 जरिये  यह  कंसट्रक्शन  का  काम  कराया  जाता  है  1

 उसी  तरीके  से  यहां  पर  भी  किया  जाना  चाहिये

 शौर  इस  तरह  की  रजिस्टर्ड  बौडीज  की  स्था-

 पना  की  जानी  चाहिए।  मेरा  ख्याल  है  कि  ऐसा

 होने  से  हमारे  देश  में  भ्रच्छे  अच्छे  इंजीनियर्स

 के  निकलने  में  मदद  मिलेगी  ।  सेंट्रल  पी०

 डब्ल्यू०  डी०  का  जो  इंसपैक्शन  का  काम  है
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 उसमें  थोड़ी  सी  अड़चन  पड़ेगी  क्योंकि  टेकनि-

 कल  नो  हाऊ  के  आदमी  इधर  इन  रजिस्टड

 बौडीज  में  भी  एम्पलायेड  होंगे  शौर  उनके

 कारण  श्राज  जो  बड़े  स्केल  पर  गड़बडघुटाला
 चलता  है  उस  पर  कुछ  रोक  लग  सकेगी  शौर

 उसमें  कुछ  कमी  झा  सकेगी  ।  इसी  के  साथ

 साथ  श्रच्छे  इंजीनियर्स  भी  पैदा  होंगे  ।  हमारे
 देश  में  लड़कों  के  मन  में  इंजीनियरिंग  की  शिक्षा

 प्राप्त  करने  की  प्रवृत्ति  पैदा  होगी  ।  उस  हालत
 में  हमारे  देश  में  इंजीनियर्स  की  काफी  डिमांड

 होगी  ।  श्राज  देश  में  अगर  कोई  कमी  है  तो

 ईमानदारी  की  कमी  है  |  हमारे  देश  में  निरन्तर

 अ्रच्छे  लोगों  की  कमी  होती  चली  जा  रही  है  |

 श्भी  हमारे  पंत  जी  चले  गये  a  उनके  निधन

 से  ऐसा  लगता  है  मानों  एक  बैकुधम  हो  गया

 हो  ।  हालत  यह  हो  रही  है  कि  हिन्दुस्तान  में

 श्च्छा  भ्रादमी  अगर  चला  जाता  है  तो  दूसरा
 वैसा  झादमी  मिलता  नहीं  है  भौर  यह  हमारे
 देश  का  दुर्भाग्य  है  t  भ्रब  प्रगर  हिन्दुस्तान  के

 डेमोक्रेटिक  सैट  भ्रप  को  ठीक  तरीके  से  चलाना

 है  तो  इस  करप्शन  को  रूट  झाउट  करना  होगा  ।

 इस  रिश्वतखोरी  का  सबसे  बड़ा  श्ड्डा  अगर
 कोई  है  तो  वह  सेंट्रल  पी०  डब्ल्यू०  डी०  है

 भ्रब  ज्यादा  न  कह  कर  श्राखिर  में  में

 केवल  हाउसिंग  के  मुताल्लिक  कुछ  अर्ज  करना

 चाहूंगा  ।  इंडस्ट्रियल  हाउसिंग  के  लिये  २३-५

 बारोड़  बतौर  वर्जे  के  रूप  में  दिया  जाता  है
 ग्रौर  २०-६१  करोड़  ऐज  सबसिडी  दिया
 जाता  है  ।  ३०-०७  करोड़  रुपया  इस  थर्ड

 फाइव  इयर  प्लान  में  प्रोवाइड  हुआ  है  और
 लो  इनकम  ग्रुप  हाउसिंग  के  चास्ते  ३७--२७

 करोड़  प्रोवाइड  हुआ  है  ।  5७  १८  करोड

 रुपया  रिवाइज्ड  बजट  में  रखा  गया  है  बौर

 इसके  बाद  प्लान्टेशन  लेबर  हाउसिग  में  नार्थ

 इंडिया  में  Yoo  रुपये  शौर  साउथ  इंडिया  में

 १,६२०  रुपया  एक  मकान  के  लिये  रखा  गया

 है  भौर  श्स्सी  परसेंट  कास्ट  दी  है  ।  जहां  हाउ-
 सिग  की  दूसरी  ब्रांचिज़  हैं,  उनमें  काफी  रुपया
 दिया  जाता  है--मिसाल  के  तौर  पर  सब्सि-
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 डाइज्ड  इंडस्ट्रियल  हाउसिंग  में  लोन  शौर

 सबसिडी  दोनों  रखे  गये  हैं--लेकिन  जहां
 गरीब  झादमियों  का,  गांवों  के  पिछड़े  भ्रादमियों

 का  सवाल  श्ाता  है,  वहां  कुछ  नहीं  है,  वहां
 निल  है

 इनिशियल  स्टेजिज  में  ५००  गांवों  को

 माडल  विलेज  बनाने  की  तजवीज  थी  ।  भ्रब

 उस  तादाद  को  ५,०००  कर  दिया  गया  है|  मैं

 यह  भ्रजं  करना  चाहता  हूं  कि  हिन्दुस्तान  के

 ५,५८,०००  गांवों  में  यह  तादाद  तो  एक  कतरे
 के  बराबर  है--कुछ  नहीं  के  बराबर  है  ।  थर्ड

 फाइव  इयर  प्लान  में  इसके  लिये  सिर्फ  १४.  ५५

 करोड़  रुपये  प्रोबाइड  हुये  हैं,  जब  कि  इंडस्ट्रियल
 हाउसिंग  में  शौर  दूसरी  महदों  में  जो  रुपया

 रखा  गया  है,  उस  पर  भाप  गौर  करें  कि  कितना

 रुपया  रखा  गया  है  ।  हिन्दुस्तान  की  झ्राबादी

 ४३  करोड़  से  ऊपर  हो  गई  है  भौर  गांवों  में

 रहने  वाले  लोग  उस  भ्राबादी  का  प्  प्रतिशत,
 बल्कि  co  प्रतिशत  हैं  ।  फिर  भी  झगर  गांवों
 को  डेवेलप  न  किया  जाये,  तो  यह  मुनासिब
 न  होगा  ।  मजदूरों  को  इसलिये  कुछ  फायदा

 पहुंचाया  जाता  है  कि  वे  भ्रारगनाइज्ड  हैं,  जब

 कि  किसान  झारगनाइज्ड  नहीं  हैं  भौर  बहुत
 से  हिस्सों  में  बिखरे  हुये  हैं।  मजदूर  की  बात

 सुनी  जाती  है  शौर  मजदूर  की  बात  करने  वाले

 लोग  भी  हैं,  जबकि  किसान  की  बात  करने

 वाले  कोई  नहीं  हैं  -  लेकिन  वोट  तो  किसान
 से  झ्राते  है  a वोट  हासिल  करने  के  वक्‍त  किसान
 के  पास  जाया  जाता  है,  लेकिन  डेवेलपमेंट

 के  बारे  में  गांवों  को एकदम  भुला  दिया  जाता

 है  ।  कहा  जाता  है  कि  गंवार  लोग  हैं  गांवों  के,
 उनको  जरूरत  नहीं  है,  वे  बिल्कुल  इन्सान  नहीं

 हैं  I  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  तरह  की  मनो-

 ब्त्ति  ज्यादा  प्रर्मे  तक  नहीं  चल  सकती  ।  जब

 किसान  जाग  जायगा  झौर  प्रपने  कदमों  पर

 खड़ा  हो  जायगा,  तो  ये  बेहन्साफियां  बर्दाण्त

 नहीं  होंगी  ।

 में  डिमांडज़  में  दी  गई  कुछ  दिलचस्प
 बातों  का  भी  ज़िक्र  कर  देना  चाहता  हूं  ।
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 पेज  ६८  पर  खस  की  टष्टियों  का  तजकिरा

 किया  गया,  जिन  पर  दो  लाख  रुपया  खर्च

 होगा,  लेकिन  इस  के  साथ  ही  करोड़ों  रुपया

 एयर  कन्दीदनिग  पर  भी  खर्च  हो  रहा  है  ।
 ये  डबल  बातें  क्‍यों  हैं  ?  या  तो  सरकार

 हिन्दुस्तानी  तरीके  पर  चले  जौर  या  अंग्रेज़ी
 तरीके  पर-या  तो  वह  खस  की  टट्टियां  इस्तेमाल
 करे  शौर  एयर  कन्डीशनिंग  को  खत्मकर  दे,
 या  सिर्फ  एयर  कन्डीहनिंग  को  रखे  ।  मैंने
 प्रक्सर  देखा  है  कि  कमरे  में  एयर  कन्डीशनिंग
 भी  है  झौर  बरामदे  में  खस  की  टटूटी  लगी  हुई
 है  ।  हर  साल  खस  की  टट्टियां  खराब  हो
 जाती  हैं।  हम  भक्सर  सड़कों  के  किनारे  खस
 की  टट्टियां  बनते  हुये  देखते  हैं।  बाद  में  उन
 को  खत्म  कर  दिया  जाता  है।  इस  तरीके
 मे  बहुत  ज्यादा  खर्च  हो  रहा  है,  जो  रोका
 जा  सकता  है|  यह  बात  मूनासिब  नहीं  है।
 इस  में  थोड़ा  सा  परिवर्तन  करने  की  भ्राव-
 एयकता  है  ।  या  तो  ख़स  की  टट्ठियां  हों
 शीर  या  एयर  कन्डीणनिंग  हों  ।

 श्री  wo  मू०  तारिक  (जम्म  तथा
 काष्मीर  )  :  इससे  मज़दरों  को  काम  मिलता

 है  t

 [4  be  rs  #  un  »  Ll]

 aft  मोहन  weqT  :  काम  मिलता  है,
 लेकिन  यह  फ़िजुल-खर्ची  है  ।  बम  कहां
 मिलता  है  मजदूरों  को

 -  प्रगर  मजदूरों  प्रौर
 किसानों  को  काम  मिलने  लगे,  तो  रोना  काहे
 का  हो  ?  दिक्कत  तो  यही  है।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रगर  टट्टियों
 को  डिस्ट्राय  न  करें  तो  काम  शौर  भी  कम  हों
 जायगा  |

 शो  सोहेन  स्वकप :  पिछली  बार
 श्री  ब्रजराज  भिह  ने  कालीतो  या  तजकिरा
 किया  था  ।  समझ  में  नहीं  जगता  कि  कालीनें
 हर  साल  पूरानी  हों  जाती  हैं,  था  उस  को
 जंग  लग  जाता  है।  पेज  ७०  पर  लिखा  है  कि

 राष्ट्रपति  भवन  के  लिये  २,०६,०००  रुपये
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 [श्री  मोहन  स्वरूप]
 की  कालीनें  भ्रायेंगी  इस  साल  शौर  पेज  ११५
 पर  लिखा  है  कि  प्राइम  मिनिस्टर  साहब  के  यहां
 १,३७,३०६  रुपये  की  कालोीनें  प्रौर

 १०,०००  रुपये  की  कालोनें  प्रायेंगी  |

 इस  में  लिखा  हुझा  है--रिप्लेसमेंट  श्राफ
 बोने  श्राउट  कारपेट्स  इन  प्राइम  मिनिस्टर्ज़

 हाउस  t

 श्री  मू०  तारिक:  प्रानरेबल  मेम्बर

 ने  कहा  है  कि  एफ  लाख  का  कालीन  है।  वह
 कौनसा  है?

 Syl  aS  aS  wae  cy  |

 [a  ७७४  ५  2  ७७  ४  aS)

 wt  मोहन  स्थकृषप  :  मूझे  क्‍या  मालूम
 कि  कोन  सा  है।  इस  में  यह  लिखा  दुधा  |

 झगर  ये  फ़िगज  सही  हैं,  तो यह  बात  भी  सही
 है  4

 पिछले  साल  श्री  ब्रजराज  सिंह  ने  इस
 को  जिक्र  किया  था  मैं  मिनिस्टर  साहब
 से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  यह  क्‍या  तमाशा

 है  ।  कया  ये  कालीन  फैंक  दिये  जाते  हैं,
 मा  सड़  जाते  हैं  ?

 च्ो  wo  ye  तारिक  :

 हैं  t

 पिघल  जाते

 [Uw  2५  eX  |

 at  मोहन  श्बर्प  :  पिघल  कर  क्‍या

 होता  है  ?

 मे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इन
 सारी  बातों  का  फिर  से  सर्वेक्षण  हो  भौर

 इस  बीमारी  को  दूर  करने  के  लिये  मूभस्सर
 कदम  उठाये  जायें  a  प्रगर  नहीं  उठाये  जाते

 हैं,  तो  यह  महकमा  बदनाम  होता  चला

 जायगा  भौर  काम  भी  मिट्टी  होता  चला

 जायगा  |

 में  श्राप  काबड़ा  प्रभारी  हूं  प््कि  भाप  ने

 मुझे  समय  दिमा  |

 शमों  wo  yo  तरिक  :  जनाब  डिप्टी

 ह
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 स्पीकर  साहब,  मैं  डब्ल्यु०  एच०  एस०

 मिनिस्ट्री  को  श्रौर  खास  तौर  पर  वजारत  के
 वज़ीर  साहब  और  नायब  वज़ीर  हासब  को

 इस  बात  के  लिये  मूबारकबाद  देता  हूं  कि  प्रब
 के  फुलों  की  नूमायश  में  डब्ल्यु०  एच०  एस०
 मिनिस्ट्री  ने  काफ़ी  इनामात  जीते  हैं,  खास  कर

 हाटिकल्चर  डिवीजन  ने  |

 जहां  तक  इस  मिनिस्ट्री  का  ताल्‍्लूक  है,
 यकीनन  इस  का  ताल्लूक  हिन्दुस्तान  के  हर
 शहरी  से  है,  चाहे  वह  छोटा  हो,  या  बड़ा  ।

 जहां  तक  इस  वज़ारत  के  प्राम  कामों  का

 त।ल्‍लूक  है,  इस  में  कोई  शक  नहीं  -कि  एक

 बहुत  बड़ी  हद  तक  इस  वज्ञारत  ने  यह  कोशिश
 की  हैं'कि  इस  सिलसेले  में  पेश  श्राने  वाली

 मूश्किलात  को  दूर  किया  जाये  -  जहां
 तक  देहातों  की”  तरक्की  का  ताल्लूक  है,
 देहातियों  की  ज़िन्दगी  को  संवारने  का  सवाल

 है,  माड़न  तरीके  पर  गांवों  को  बनाने  का सवाल

 है,  यह  मिनिस्ट्री  हर  मूमकिन  तरीके  से  इस
 बात  की  कोशिश  करती  है  कि  उन  मूश्किलात
 पर  काबू  पाया  जाये,  जो  कि  मजूदा  हालात
 में  हिन्दुस्तान  की  तमाम  ज़रूरियात  को  पूरा
 करने  के  सिलसिले  में  पेश  भ्राती  हैं।  लेकिन

 इस  के  साथ  ही  में  इस  वज़रत  की  तवज्जह
 इस  तरफ  दिलाना  चाहता  हूं  कि  इस  वज़ारत

 का  काम  सिर्फ  यहीं  पर  खत्म  नहीं  हो  जाता

 है,  बल्कि  बहुत  सी  और  बातों  की  तरफ

 तवज्जह  देना  ज़रूरी  है  ।  जैसे  ग्रानरेबल
 मेम्बर  साहब  ने  अभी  कालीनों  का  जिक्र
 किया  भौर  मेरा  ख्याल  है  कि  उन  की  मालूमात
 दुरुस्त  नहीं  है  भ्रौर  उन्होंने  कीमतों  के  बारे  में
 काफ़ी  मूबालगें  से काम  लिया  है  1  यह  हम
 जानते  हैं  भौर  यह  हकीकत  है--और  किसी

 हद  तक  वज़ीर  साहब  इत्तिफ़ाक  करते  हैं  कि

 हम  फ़रनीचर  पर,  सरकारी  मकानों  और

 दफ़तरों  के  फ़रनीचर  पर  काफ़ी  रकम

 खत  करते  हैं।  झगर  इस  तरफ  थोड़ी  सी

 तबज्जह  दी  जाये,  तो  यकीनन  हम  इस  खर्च
 को  बहुत  बड़ी  हद  तक  कम  कर  सकते

 हैं  1
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 जहां  तक  वजारत  के  छोटे  छोटे  कारिन्दों
 का  ताल्लुक  है,  हमारी  राय  है  कि  वजारत  ने

 उनकी  जिन्दगी  को  संवारने  के  लिये  बहुत
 ज्यादा  काम  नहीं  किया  और  न  इस  वजारत
 की  तरफ  से  छोटे  छोटे  काम  करने  वालों  को  कोई
 गारण्टी  है,  कोई  जमानत  है  कि  उन्हें  हर  वक्‍त,
 या  पूरा  साल,  काम  मिलता  रहेगा  |  जहां  तक

 उनकी  दूसरी  जरूरियात  का  ताल्लुक  है,  उनके

 रहन  सहन  का  ताल्लुक  है,  उसकी  तरफ  भी
 खास  तवज्जह  दी  जानी  चाहिये  |  यह  वजारत

 जहां  दिल्‍ली  शहर  में  बहुत  बड़े  बड़े  मकान  बनाने
 में  कामयाब  हुई  है,  वहां  उन  मकानों  के  बनाने
 वालों  के  लिये  खास  अच्छा  इंतिजाम  नहीं  कर

 पाई  है  ।  हमारे  शहर  में  जहां  जहां  मकान  बनते

 हैं,  वहां  वहां  छोटे  छोटे  रहने  वालों  की  गन्दी
 बस्तियां  भी  बननी  शुरू  हो  जाती  हैं  ।  इसकी
 क्‍या  वजह  है  /  इसकी  वजह  यह  है  कि  दूर
 दराज  से  जिन  मजदूरों  को  काम  करने  के  लिये
 लाया  जाता  है,  उनके  रहने  का  यह  वजारत  ठीक

 इंतिजाम  नहीं  करती  है  ।  अगर  उनके  रहने  का

 इंतिजाम  हो  जाय  तो  वे  लोग  कभी  भी  प्रपदी
 जिंदगियां  इन  बान्दे  मकानों  में श्रौर  इन  गन्दी
 बस्तियों  में  नहीं  गुजारेंगे  ।  यह  वजारत  अपनी

 गैर-तवजह  ही  की  वजह  से  उन्हें  ऐसा  करने
 के  लिये  मजबूर  करती  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  उनके

 रहने  के  लिये  दिल्‍ली  शहर  में  चरद  मील  के
 फासले  पर  कोई  बड़ी  बड़ी  सरायें  बनाई  जायें
 या  बैरेक्स  बनाई  जायें  और  साथ  ही  साथ
 उनके  लिये  ट्रांस्पोर्ट  का  अच्छा  बन्दोवस्त

 किया  जाये  ताकि  वे  काम  पर  झा  जा  सकें  1

 जहां  तक  छोटी  छोटी  नौकरियों  का

 ताल्लुक  है,  जिनके  बारे  में  यू०  पी०  एस०  fo
 की  जरूरत  नहीं  है  या  जहां  कोई  इम्तहान  की

 कोई  जरूरत  नहीं  शौर  जहां  सिर्फ  इन्सान  के

 लिये  कारीगिर  होना  जरूरी  है  जैसे  तरखान

 है,  मेसन  है,  कुली  है,  में  चाहता  हूं  कि  हिन्दुस्तान
 के  तमाम  फिरकों  के  लोगों  को,  तमाम  मजहबों
 के  लोगों  को  बराबर  की  नुमाइंदगी  दी  जानी

 चाहिये  |  किसी  खास  प्रादमी  को,  किसी  खास
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 वजह  से  इससे  महरूम  नहीं  रखा  जाना

 चाहिये,  उसका  काम  उससे  नहीं  छीना  जाना

 चाहिये  ।  बिना  मजहब  के  इमत्याज़  के  सभी

 को  नौकरी  मिलनी  चाहिये  ।  मैं  यह  इसलिये

 कहता  हुं  कि यह  वजारत  ऐसी  है  जहां  हर  किस्म

 कै  लोगों  का  ताल्‍्लुक  पड़ता  है  भौर  मजदूरों
 का  मजहब  मुख्तलिफ  हो  सकता  है  लेकिन  जहां
 तक  काम  का  ताल्लुक  है,  वह  एक  है  ।  इस  बास्ते

 इस  तरफ  खास  तौर  पर  तवज्जह  दी  जानी

 चाहिये  ।

 मैं  इस  बज़ारत  को  बुद्धा  पार्क  बनाने

 के  लिये  खास  तौर  पर  मुबारिकबाद  पेश

 करता  हूं  ।  मैंने  उसको  दूर  से  देखा  है  |  काफी

 खूबसूरत  है  ।  दिल्ली  में  इस  तरह  के  पाक

 बनाने  की  खास  तौर  से  जरूरत  है  ।

 अ्शोका  होटल  के  सामने  काफी  जगह

 खुली  पड़ी  है  जिसकी  तरफ  मैं  वजीर  साहब
 का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  |  यह  जगह

 बिल्कुल  पब्लिक  लैट्रिन  बन  चुकी  है  ।  हजारों
 लोग  दिन  दहाड़ें  श्रौर  रात  को  इसको  इसी

 काम  के  लिये  इस्तेमाल  करते  हैं  ।  इस

 जगह  को  झगर  एक  अच्छे पार्क  की  सूरत  दे

 दी  जाये  तो  वहां  रहने  वाले  लोगों  को,  करीब

 के  रहने  वाले  लोगों  को  काफी  फायदा  हो  सकता

 है  ।  वहां  पर  भ्रच्छे  लोग  रहते  हैं,  उनको  भी

 फायदा  हो  सकता  है  1

 शब  मैं  अ्रद्योका  होटल  के  बारें  में  कुछ
 कहना  चाहता  हूं  ।  एस्टीमेट्स  कमेटी  ने  इसके

 बारे  में  एक  रिपोर्ट  पेण  की  है  जिसकी  तरफ

 में  जी  इज्जत  मैम्बर  साहिबान  की  तवज्जह

 दिलाना  चाहता  हूं  ।  प्रभी  तंगामणि  साहब  ने

 इसकी  तरफ  झापकी  तवज्जह  दिलाई  है  शौर

 इसके  बारे  में  तजकरह  किया  है  ।  इस  में

 कोई  शक  नहीं  है  कि  जहां  तक  प्रापेगंढा  का

 ताललुक  है,  पब्लिसिटी  का  ताल्लुक  है,  बह

 काफी  होता  है  ।  हमें  बताया  गया  है  कि  प्रशोका

 होटल  शभ्रब  काफी  फायदा  देगा  ।  ठीक  है,  उसे
 फायदा  देना  चाहिये  क्‍योंकि  हमने  इस  पर

 काफी  बड़ी  रकम  क्षण  की  है  |  लेकिन  इसके
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 बारे  में  चन्द  बातों  की  तरफ  में  इस  एवान
 का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  |

 सब  से  पहली  बात  तो  बोडं  श्राफ  डायरेक्टर्ज
 के  बारे  में  है।  यह  किसी  हद  तक  ग्रफसोसनाक

 है  कि  जितने  भी  इसके  डायरेक्टजं  हैं,  वे ंहमारी
 वजारतों  के  सैक्रेटीज़  हैं  7  हर  वजारत  का
 सैक्रेटी  कमञ्नज़  कम  इसके  बोर्ड  शफ  डायरेक्टर्ज
 में  है  ।  एक  तरफ  यह  कहा  जाता  है  कि  उनके

 पास  बहुत  काम  है,  सरकारी  फाइलें  इतनी  हैं
 कि  वे  उनको  पूरे  तौर  पर  देख  भी  नहीं  पाते

 हैं  ,  उनसे  काम  नहीं  निलकता  है,  लेकिन
 उसके  बावजूद  भी  उनको  यह  काम  भी  सौंपा
 गया  है  शौर  एक  ऐसी  आरार्गेनाइजेशन  के  बोर्ड
 श्राफ  डायरेक्टर्ज़  में  रखा  गया  हैं  जिसके  बारे
 में  उन्हें  o  बी०  सी ०  डी०  भी  मालूम  नहीं  है  |

 में  जानना  चाहता  हूं  कितने  डायरेक्टर  हैं,

 अशोका  होटल  के  जो  कभी  खुद  होटल  में  रहे

 हैं  या  किसी  विजिनेस  को  उन्होंने  किया  है  ।

 जहां  तक  बिजिनेस  का  ताल्लुक  है,  उसका

 इंतिजाम  विजिनेस  को  जानने  वालों  के  हाथ
 में  ही दिया  जाना  चाहिये  |  जहां  तक  मेरा  ख्याल

 है  एस्टीमेट्स  कमेटी  ने  इसके  बारे  में  सिफारिश

 भी  की  है  भौर  में  चाहता  हूं  कि  उस  तरफ

 खास  तवज्जह  दी  जाये  ।  सरकारी  डायरेक्टर्ज
 की  तादाद  कम  की  जाये  ।

 शब  मैं  श्रद्नोका  होटल  में  काम  करने
 वालों  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  जहां
 लक  छोटे  छोटे  लोगों  का  ताल्लुक  है,  उनकी
 तरफ  कोई  तवज्जह  नहीं  दी  जा  रही  है  ।

 बेयरज  की  तनख्याह  शायद  पचास  रुपये

 माहवार  से  ज्यादा  नहीं  है  ।  उनका  जो  गुजारा
 जिन्दगी  है,  वह  टिप्स  पर  ही  चलता  है  ।

 टिप्स  वहां  पर  बांटी  जाती  है  और  इसके

 अन्दर  ऐसे  लोगों  को  भी  शरीक  किया  जाता

 है  जिनकी  तनख्वाह  Yoo  रुपये  माह॒वार  है  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  हमारे  समाज  में  टिप

 लेना  ौर  खास  तौर  से  ऐसे  प्रादमी  के  लिये
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 जिसकी  तनख्वाह  ५००  रुपये  माहवार  है,
 अफसोसनाक  ही  नहीं  बल्कि  शर्मनाक  भी  है  |

 ग्राप  वहां  पर  काम  करने  वालों  को

 तनख्वाहें  देते  हैं  श्रौर  काफी  बड़ी  तनख्वाहें
 देते  हैं।  जनरल  मैनेजर  साहब  की  तनख्वाह
 २४००  रुपये  है  -  वैसे  यह  कोई  बहुत  बड़ी

 तनख्वाह  भी  नहीं  है  लेकिन  श्रौर  जो  उसके  रहन

 सहन  पर  हम  ५२४५०  रुपये  इसके  अलावा

 खर्च  करते  है  और  इस  तरह  से  उनकी  तनख्वाह

 कुल  मिलाकर  तकरीबन  साढ़े  सात  हजार  के

 करीब  हो  जाती  है  ।

 श्री  मोहन  स्वरूप  :  तब  तो  यह  प्रजीडेंट

 साहब  के  बराबर  हो  गई  ।

 श्री  Wo  मु०  तारिक  :  एक  और  मैनेजर

 साहब  हैं,  उनकी  तनख्वाह  २५००  है  शौर

 उसके  रहन  सहन  पर  हम  ३६००  रुपया  खर्च

 करते  हैं  ।  इस  तरह  से  उनकी  कुल  तनख्वाह
 सवा  छ:  हजार  हो  जाती  है  ।  इसी  तरह  से

 श्रौर  भी  कुछ  लोग  हैं  t  भ्रगर  वाकई  में  भ्रापको

 ग्रशोका  होटल  को  सही  तरीके  पर  चलाना

 है,  तरीकेकार  पर  चलाना  है  तो  जिस  तरह  से

 हमारे  सैक्रेद्रीज  जिन  पर  कि  इस  हुकूमत  का

 दारोमदार  है,  जो  हक्मत  को  चलाते  हैं,  अलग

 से  वे  अपना  गुजारे  जिन्दगी  चलाते  हैं.  उसी

 तरह  से  हमारा  यह  फर्ज  है  कि  हम  ग्रशोका

 होटल  में  मोटी  मोटी  तनख्वाहों  वालं।  के  लिये

 ग्रशोका  होटल  से  बाहर  रहने  का  इंतिजाम

 करें,  उनको  सरकारी  मकान  एलाट  करें  |

 मे  नहीं  समझ  सकता  कि  वह  वजारत  जिस  के

 हाथ  में  इस  मुल्क  में  तमाम  मकानों  के  एलाट-

 मेंट  का  काम  है,  वह  उनको  रहने  के  लिये  मकान

 नहीं  दे  सकती  है  ।  यह  वज़ारत  मकान  देने

 या  न  देने  में  ना-खुदा  है  भौर  अगर  वह  चाहे
 तो  स्टाफ  को  मकान  दे  सकती  है  I  मोटी  मोटी

 तनख्बाहों  वाले  च्वन्द  अ्रफराद  पर  वह  क्‍यों

 झपना  हाथ  नहीं  डालती  है  t
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 एक  शौर  भ्रफसोंसनाक  वाके  की  तरफ

 जिसका  जिक्र  इस  रिपोर्ट  में  किया  गया  है,  मैं

 आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  हमारे
 जनरल  मैनेजर  यूरोप  जाते  हैं  शायद  चार

 पांच  हफ्ते  से  ज्यादा  वहां  रहते  हैं  ।  हमारे
 खर्चे  से  जाते  हैं  यह  जानने  के  लिये  कि  यूरोप
 के  होटल  कैसे  चलते  हैं,  वहां  कैसा  इंतिजाम

 है  ।  लेकिन  जब  वापिस  पाते  हैं  तो  कई  दिन

 तक,  कई  हफ्तों  तक  शौर  शायद  कई  महीनों
 तक  कोई  रिपोर्ट  नहीं  दी  जाती  है  |  जब  यह
 मसला  एस्टीमेंट्स  कमेटी  के  सामने  भ्राता  है
 तो  कहा  जाता  है  मेरे  पास  कोई  नोट  नहीं  था  ।
 मैं  श्रापी  वसातत  से  इस  वजारत  से  ही  नहीं
 बल्कि  इस  हकूमत  से  क्‍या  यह  पूछने  का  हक
 रखता  हूं  कि  क्‍या  यह  पैसा  यहां  के  रहने  वाले
 लोगों  का  पैसा  नहीं  है  और  क्‍या  इसमें  वह
 पैसा  भी  शामिल  नहीं  है  जो  उन  लोगों  से

 वसूल  किया  जाता  है  जो  खुद  तो  फाका  रखते

 हैं,  लेकिन  हुकमत  को  टैक्सों  की  सूरत  में  या

 और  सूरतों  में  रकमें  झदा  करते  हैं  ?  झगर  यह
 सही  है  तो  क्या  यह  इस  हुकूमत  का  फर्ज  नहीं  है
 कि  काम  ठीक  ढंग  से  चले  7?  हम  श्रौर  भाप
 लोग  जिन  के  बलबूते  पर  यहां  बैठे  हैं  ,प्रगर  हम

 इस  पैसे  का  ठीक  इस्तेमाल  नहीं  करते  हैं,  तो
 उनके  साथ  अांख  नहीं  मिला  सकते  हैं  ।  किसी
 से  पैसा  लेना  तो  ठीक  है  लेकिन  पैसे  का नाजायज़

 तरीके  पर  इस्तेमाल  करना  हिन्दुस्तान  की
 शान  के  खिलाफ  है  ।

 होटल  के  इंतिजाम  का  जहां  तक  ताल्लुक
 है,  वहां  जो  लिफट्स  हैं,  में  ग्रापफो  यकीन
 दिलाता  हूं,  वे  इस  काबिल  भी  नहीं  हैं  कि  मुझे
 और  सामन्त  साहब  को  एक  साथ  ले  जा  सकें  1
 लेकिन  उन्हीं  लिफट्स  में  शझाज  झाठ  ाठ
 शौर  दस  दस  झादमियों  को  ऊपर  ले  जाया  जाता

 है  d  मैं  टोकियो  गया  था  धौर  कुछ  भौर  लोग
 भी  गये  थे  भौर  हमने  वहां  देखा  टोकियों  शहर
 में  बेशक  हम  कोई  बहुत  प्रच्छे  होटल  में  नहीं
 ठहरे,  कि  सैयाहों  के  भ्राराम  के  लिये  जो लिफट्स
 थीं  और  जो  नौकरों  के  बात  करने  का  तरीका
 था,  लोगों  को  मिलने  का  तरीका  था,  वह  इस
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 ae  weet  थीं  भौर  वह  तरीका  इस  कद्र

 अच्छा  था  कि  मालूम  होता  था  कि  मशरिकी

 हम  नहीं  बल्कि  मदरिकी  वे  हैं  |  में  चाहता  हूं
 कि  यही  चीज  यहां  पर  भी  हो  ।

 जहां  तक  होटल  के  इंतिजाम  का  ताल्लुक

 है,  जो  जनरल  मैनेजर  हैं,  वह  ब्रिगेडियर  हैं,

 जो  एडमिनिस्ट्रेटिव  प्राफिसर  हैं  वह  कर्नल

 है,  उसके  बाद  जो  हाजिरी  लेने  वाला  है,  वह
 कैप्टेन  है  पौर  इन  दोनों  के  दर्म्यान  एक  मेजर

 साहब  हूँ  भौर  नीचे  सब  के  सब  सूबेदार  हैं  1

 में  नहीं  समझ  सका  हूं  कि  यह  क्या  कोई  बिजिनेस

 कनसर्न  है  या  कोई  मार्शल  ला  एडमिनिस्टड

 एरिया  है  1  मैं  इस  बात  से  इत्तिफाक  कर  सकता

 हूं  कि  एडमिनिस्ट्रेणन  के  लिये  फौजियों  का

 होना  जरूरी  है  |  लेकिन  वहां  सौ  दो  सौ  भादमी

 हैं,  एक  एडमिनिस्ट्रटिव  भ्राफिसर  है,  एक

 जनरल  मैनेजर  है  जिसको  बिजिनेस  के  बारे

 में  कुछ  भी  मालूम  नहीं  है  भौर  उसके  नीचे

 जितने  भी  झादमी  हैं  सब  शाप  फौजी  रखते  हैं,

 इस  सब  में  में  इत्तिफाक  नहीं  करता  हूं  ।  पभ्राप

 कहते  हैं  कि  अशोका  होटल  तरक्की  की  तरफ

 जा  रहा  है  |  वह  तरक्की  की  तरफ  इसलिये

 जा  रहा  है  कि  उसके  साथ  कम्पीटीशन  बहुत
 कम  है,  हुकूमत  के  जितने  भी  बैस्ट  प्राते  हैं,

 वे  वहीं  ठहरते  हैं,  कांफ्रेंसस  के  सिलसिले  में

 जितने  भी  लोग  प्राते  हैं,  उनके  लिये  शौर  कोई

 चायस  नहीं  है,  व  वहीं  जाकर  ठहरते  हैं  ।  कई

 लाख  का  बिल  तो  गवर्नमेंट  ही  भ्रदा  करती

 है

 इसके  अलावा  मैं  छोटे  छोटे  दूकानदारों
 की  तरफ  झापका  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं
 ध्रौर  में  चाहता  हैँ  कि  जी  इज्जत  मैम्बर

 खास  तौर  से  इस  पर  ख्याल  करें  I

 वह  यह  है  कि  छोटे  छोटे  दुकानदारों  से

 साल  भर  का  किराया  o,c00  ण्,  २२,०००
 Bo  नीर  ३०,०००  Go  सक  लिया  जाता  है
 शौर  वहां  पर  मेरे  लघाल  में  एसी  २०  के  बररीब

 दुकानें  होंगी  ।  एक  छूटी  ब्  स्टाल  से,  जो

 सवा  सवा  या  ढढ  डेढ़  Bo  की  किताये  ब ेजगी  है,
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 २२,०००  to  किराया  लिया  गया  है  ।  वह
 भख्स  यह  किराया  कसे  श्रदा  करेगा  ?  उस  के
 बे  में  ग्राज  लोगों  की  राय  है  कि  वहां  किताबों

 116  बिजिनेस  नहीं  होता  बल्कि  कुछ  श्रौर

 ड्टीता  है  ।

 जहां  तक  श्रगोक  होटल  का  ताल्लुक  है,
 यह  कहा  जाता  है  कि  वहां  काफी  आमदनी

 होगी,  लेक्षिन  जहां  तक  ग्रकाउंट्स  का  ताल्लुक
 है  उन  के  बारे  में  कोई  खास  इन्तजाम  नहीं  है  |
 में  एक  मिसाल  देना  चाहता  हूं,  शौर  में  चाहता

 हूं  कि  यह  ऐवान  इस  काम  के  लिये  कोई  खास
 कमेटी  मूकरंर  करें,  जो  हिपाव  से  ताल्लुक
 रखती  हो  ।  मिसाल  क  तौर  पर  समझ  लीजिये
 कि  कोई  मेम्बर  वहां  ए+  पार्टी  देता  है.  तीस
 या  चालीस  श्रादमियों  को  |  टेबल  पर  लगाया
 जाता  है  तीस  या  चालिस  आादमियों  का
 खाना  ।  उस  में  ऐसी  चीजें  भी  हैं,  जिन  को

 श्राप  फिर  से  इस्तेमाल  कर  सकते  हैं,  चाहे  वह

 फ़ट  की  शक्ल  में  हों  या किसी  और  शक्ल  में  ।
 उस  का  रिटर्न  कंसे  भरा  जाता  है  भ्रकाउंट्स
 का  ?  यह  ठीक  है  कि  चीजों  की  खरीद  दिखलाई
 जाती  है  बौर  फरोख्त  दिखलाई  जाती  है  1

 २०  सन्तरे  लिये  गये  बौर  २०  सन्तरे  बेचे  गये  |
 लेकिन  जब  मेहमान  चले  जाते  हैं  तो  वह  बचे

 हुए  सन्तरों  को  तो  अपने  साथ  नहीं  ले  जाते  ।

 जो  चीज  बची  हुई  होती  है  उस  का  रिटर्न  नहीं
 दिखलाया  जाता  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यह  बहुत
 बड़ी  चीज़  है  भौर  इसका  सही  तौर  पर  हिसाब
 रखने  से  बहुत  फायदा  हो  सकता  है  ।  वहां  पर

 छोटी  छोटी  चीजों  की  ही  नहीं  बल्कि  बड़ी  बड़ी
 रकमों  की  गड़बड़ी  होती  है  ।

 में  वजारत  की  तवज्जह  इस  अनोक

 होटल  की  बात  के  अलावा,  वहां  की  एक  भौर

 बड़ी  चीज़  की  तरफ  दिलाना  चाहता  हूं  ।  में

 चाहता  हूं  कि  भझशोक  होटल  में  जरूरियात  की

 जो  चीजें  हम  हिन्दुस्तान  से हासिल  कर  सकते

 हैं,  खादी  के  रंग  में,  यनिफार्म  वगे रह  क ेसिलसिले

 में,  उस  की  तरफ  खास  तवज्जह  दी  जाय,

 झौर  कम  से  कम  एक  इन्साफ  किया  जाय  ौर
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 aed  at  सारी  बदियां  साफ  दी  जायें  भौर

 श्र्च्छी  खादी  की  दी  जायें  |

 उपाध्यक्ष  महोदय:  आप  तो  श्रशोक

 होटल  के  भ्रन्दर  ही  चक्कर  लगाते  रहे  ।

 The  Deputy  Minister  of  Works,
 Housing  and  Supply  (Shri  Anil  K.
 Chanda):  He  is  very  fond  of  it.

 श्री  दी०  Wo  sat  (ग्रदासपुर)  :  जरा
 जनता  होटल  पर  प्राइये  t

 et  wo  मु०  तारिक  :  उस  पर  भी

 अभी  श्राऊंगा  ।  यह  भी  बहुत  बड़ा  मसला  है।

 इसके  प्रलावा  मैं  एस०  टी०  सी०  की

 बिल्डिग  के  बारे  में  भी  वजीर  साहब  से  पूछना
 चाहता  हूं  ।  जहां  तक  एस०  टी०  सी०  का

 ताल्लुक  है,  झाज  स ेतकरीबन  तीन  साल  पहले

 हमें  यह  बतलाया  गया  था  कि  एस०  टी०  सी०

 के  लिये  हम  एक  बिल्डिग  बनायेंगे  श्रौर  उस

 बिल्डिग  के  लिये  तकरीबन  ५०  लाख  सु०

 प्लग  रखा  गया  थ  |  अब  दो  ठाल  दो  चके  हैं
 लेकिन  एस०  टी०  सी०  के  लिये  कोई  बि।ल्डग

 नहीं  बनाई  गई  |  ड्न  का  असर  झ्वाम  पर  या

 ग्रवाम  के  खजाने  पर  पट.  है  बौर  एस०  टी०

 सी०  जो  एक  जाधव  सास  पहले  १०,०००  ०

 अपने  दफ्तर  के  किराये  के  ऊपर  प्रदा  करता

 था,  प्रब  उसे  ४५,०००  रु०  माहवार  इंडियन

 एक्स्प्रेन  बिल्डिग  के  हिस्से  पर  श्दा  करना

 पड़ता  है  |  इसके  लिये  जिम्मेदार  है  हमारी

 डब्ल्यु०  एच०  एस०  मिनिस्ट्री  |  दूसरे  जब

 हम  ने  एक्सप्रेस  पेपर्स  को  जमीन  दी  थी  तो

 हम  ने  वादा  लिया  था  कि  वह  प्रपने  प्रेस  के

 झलावा  किसी  और  को  किराये  पर  बिल्डिंग

 नहीं  देंगे,  भौर  भगर  देंगे  तो  हुकूमत  को  जिस

 हिसाब  से  उस  जमीन  की  कीमत  दा  करनी

 पड़ेगी  उस  हिसाब  से  किराये  पर  देंगे  ।  तो

 &'। छ  जब  कि  यह  बिल्डिंग  किराये  पर  दे  दी  गई

 है  तो  हम  यह  जानने  का  हक  रखते  हैं  कि  क्या

 इसी  हिसाब  से  एक्सप्रेस  पेपर्स  से  जमीन  की

 कीमत  वसूल  की  गई  थी  ?  जब  उन  को  इजाजत
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 दी  गई  थी  उस  बक्त  भाप  ने  किराये  के  बारे  में

 जो  शर्तें  रखी  थीं  क्‍या  वह  शर्त  ब  हटा  दी

 गई  कि  जिस  हिसाब  से  हम  किराया  दें  उस

 तरह  की  कीमत  वह  श्दा  करें  ?  में  जानना

 चाहता  हूं  कि  एक्सप्रेस  बिल्डिग्स  का  कितना

 हिस्सा  ऐसा  है  जो  वह  खुद  इस्तेमाल  करते  हैं
 झौर  कितना  किराया  उस  से  वसूल  होता  है,
 बौर  क्‍या  यह  भी  हकीकत  है  कि  एक्सप्रेस
 बिल्डिग  के  लि.  स्टट  बैंक  झाफ  इंडिया  ने

 लाखों  रुपये  बिल्डिग  बनाने  के  लिये  दिये  थे  ?

 झगर  यह  सब  चीजें  हम  ने  दी  थीं  तो  किस

 हिसाब  से  हम  यह  लाखों  रुपया  एस  ०  टी०  सी  ०

 के  लिये  किराये  के  तौर  पर  देते  हैं  7  वजारत
 क्यों  नाकामयाब  हुई  है  एस०  टी०  सी०  के

 लिये  बिल्डिग  बनाने  में  ?

 इसके  ग्रलावा  में  शाप  की  तवज्जह  इस
 पर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  कई  साल  हुए  इस

 ऐवान  में  श्राप  ने  वादा  किया  था  कि  छोटे

 छोटे  लागों  के  लिये,  गरीब  लोगों  के  लिये  या

 ऐसे  लोगों  के  लिये  जो  हिन्दुस्तान  में  या  दिल्ली

 शहर  में  अच्छी  तालीम  के  लिये  या  किसी
 खास  काम  के  लि.  अ्ायें,  श्राप  एक  जनता  होटल
 बनायेंगे  |

 7.46  hrs
 [Sur  MuLcHAND  Duse  in  the  Chair]

 वादा  झाप  ने  किया  था  जनता  होटल  बनाने

 का  और  बना  दिया  शाप  ने  जनपथ  होटल  I

 दस  तरफ  भी  थोड़ी  सी  तवज्जह  दी  जाय  र

 जनता  की  तरफ  भी  खयाल  किया  जाय  ।

 एक  झौर  बात  मैं  जो  ाप  की  खिदमत  में

 भ्रजं  करना  चाहता  हूं  वह  यह  कि  श्रशोक

 होटल  के  सामने  एक  छोटी  सी  पहाड़ी  है,
 जिस  का  झाप  फायदा  उठा  सकते  हैं,  झगर

 श्राप  उसे  एक  पार्क  की  सूरत  दें,  शौर  उस  में

 आप  का  कोई  ज्यादा  रुपया  भी  च  नहीं  होगा,
 बल्कि  इस  एरिया  से  जिस  ने  झाज  एक  गन्दी

 बस्ती  की  सूरत  प्रस्त्यार  कर  ली  है,  भाप  को

 नजात  हासिल  होगी,  भौर  वहां  पर  छोटे  छोटे
 लोग  जो  नाजायज  इस्तेमाल  उस  का  करते  हैं,

 वह  भी  बन्द  हो  जायेगा  1

 2402(Ai)  L.S.D.—9.
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 अगली  चीज़  जिस  की  तरफ  मैं  ाप  की

 तवज्जह  दिलाना  चाहता  हूं  वह  उस  फरनिकर
 के  बारे  में  ह ैजिस  का  किराया  शाप  हम  लोगों

 से  भी  लेते  हैं  भौर  शायद  सरकारी  मुलाजिमात
 से  भी  ।  जिस  वक्‍त  उस  को  झाप  खरीदते  हैं
 उस  वक्‍त  जो  किराया  प्राप  उस  का  लेते  हैं  वही
 बाद  में  भी  लेते  रहते  हैं  :  क्या  भ्राप  को  यह

 महसूस  नहीं  होता  कि  बह  भसासा  कदीमा  है  |

 इस  वक्‍त  भी  श्राप  उस  का  किराया  उसी

 हिसाब  से  काटते  हैं  ।  इस  बारे  में  श्राप  कौ

 तरफ  से  झपनी  पालिसी  बाजेह  होनी  चाहिये-।
 यह  भी  बतलाया  जाना  चाहिये  कि  कितने  साल
 में  श्राप  उसे  रिप्लेस  करेंग  झौर  जब  रिप्छेस
 करेंगे  तो  पुराना  फनिचर  का  कया  होगा  ?  जैसा

 एक  प्रानरेबल  मेम्बर  ने  कहा  कि  पुराने
 कालीन  वहां  जाते  हैं  में  ने  कहा  कि  वह
 पिघल  जाते  हैं  ।  प्रगर  भाप  को  समझ्न  में  न
 झ्राता  हो  कि  पिघलना  क्या  होता  है  तो  शाप  दुबे
 साहब  से  पूछ  लीजिये  ।  तो  यह  पिघलना  भी

 एक  बहुत  बड़ी  बात  है  शौर  इस  की  तरफ  भी
 ग्राप  तवज्जह  दें  ।  खास  कर  उन  छोटे  छोटे
 श्रादर्मियों  की  तरफ  जो  प्राप  के  कारिन्दे  हैं  ।

 हमें  बहुत  सी  शिकायतें  मौसूल  हुई  हैं  कि

 वहां  हर  तरीके  के  लोगों  के  लिये  प्रासानी  से
 काम  नहीं  मिलता  है  ।  इस  की  तरफ  भी

 श्राप  को  तवज्जह  देनी  चाहिये  i

 में  एक  बात  पर  आप  के  मतालब्रात  जर

 की  ताईद  जरूर  करता  हूं  कि  फूलों  की  नुमाइशों
 में  आप  ने  तमगे  वर्गरह  हासिल  किये  हैं  ।

 डब्ल्यू०  एच०  एस०  मिनिस्ट्री  का  यह  बहुल
 बड़ा  कारतामा  है,  सब  से  बड़ी  बाल  है  कि

 फूलों  की  नुमाइश  में  उस  ने  कुछ  इनामात
 जीते  हैं  ।  इस  पर  में  उस  को  म॒बारकबाद
 देना  हुं  ।
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 भी  लंगवोदा  श्वस्थी  (विल्हौर)
 सभापति  महोदय,  इस  निर्माण,  आवास  तथा

 सम्भरण  मंत्रालय  की  चर्चा  श्राज  हो  रही  है  ।

 इस  मंत्रालय  का  प्रमुख  कार्य  सरकारी  और

 गै  रसरकारी  लोगों  के  प्रावास  की  व्यवस्था

 करना  श्रौर  भवनों  का  निर्माण  करना  तथा

 सरकारी  विभागों  शौर  मंत्रालयों  के  लिये  जो

 झावश्यक  सामग्री  है उसको  खरीदना  है  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  इन  १३  वर्षो  में  जब  से  देश

 झाजाद  हुभा,  तब  से  यदि  हम  दृष्टिपात  करें

 सो  जो  भावास  की  समस्या  है,  चाहे  वह  सरकारी

 कर्मचारियों  की  हो  चाहे  शहर  में  रहने  वाले

 दूसरे  लोगों  की  हो  प्रथवा  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  हो,

 बह  समस्या  अभी  तक  हल  नहीं  हो  पाई  t

 बह  समस्या  निरन्तर  बढ़ती  जा  रही  है
 इसके  साथ  ही  साथ  यदि  झाप  इस  बात  को

 देखें  कि  झ्ाखिरकार  निर्माण  कहां  हो  रहा  है,
 किसके  लिये  निर्माण  हो  रहा  है,  तो  भाप  दूर
 मत  जायें,  इन  १३  वर्षों  के  भ्रन्दर  इस  लोक  सभा
 के  घारों  तरफ,  जहां  हम  बैठे  हुए  हैं,  दो  बर्ग  मील

 की  झोर  दृष्टिपात  करें,  तो  हमको  लगेगा  कि

 इसमें  जितने  भवन  बने  हुए  हैं,  अशोक  होटल
 से  ले  कर  कनाट  प्लेस  तक,  या  जहां  भी  श्राप

 दृष्टिपात  करें,  इस  लोक  सभा  के  भास-पास

 दोन्दो  मील  तक  लगभग  २  अरब  के  भवन  बने

 हुए  हैं।  इनमें  २  भरब  रु०  का  सीमेंट,  इंटें  भौर

 दूसरी  वस्तुप्रों  का  प्रयोग  किया  गया  है।
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 are  देखें  कि  देश  के  अन्दर  जितना  उत्पादन
 सीमेंट  और  लोहे  का  होता  है  उसका  कित्तना

 भाग  आपने  लोक  सभा  के  ग्रास-पास  के  दो
 वर्ग  मील  में  लगा  दिया  है।  उसका  परिणाम

 यह  हो  रहा  है  कि  ये  चीजें  ग्रामीण  क्षेत्र  में  नहीं
 जा  पाती  जहां  कि  हाल  की  जनगणना  के

 अनुसार  देश  की  ४३  करोड़  की  भ्राबादी  में  से

 ३४  करोड़  आबादी  रहती  है।  अगर  पूछा  जाये
 कि  आपने  कितना  लोहा  शौर  सीमेंट  गांवों  में

 भेजा  है  तो  स्पष्ट  उत्तर  मिलिगा  कि  बहुत  कम
 भेजा  है  हम  देख  रहे  हैं  कि  इन  १३  वर्षों  में

 शहरों  में  बड़े-बड़े  भवन  बनते  जा  रहे  हैं,  लेकिन
 गांवों  की  त्तरफ  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  जा

 रहा  है।  में  समझता  हूं  कि  यह  जो  आ्रापके  बड़े
 भवनबनते  जा  रहे  हैं  यह  कोई  सचमुच  में  योजना

 नहा  है  1  यह  तो  ऐसे  है  जैसे  कि  ग्रापने  कीचड  में

 कुछ  शहरों  में  कमल  खिला  दिये  हों  7  इससे  कोई
 देश  का  सकल  निर्माण  नहीं  हो  सकता।  झापने
 जो  ये  बड़े-बड़े  भवन  खड़े  किये  हैं  ये  कर-

 दाताभों  के  पैसे  से  खड़े  किये  हैं  ।  लेकित
 करदाता  के  पैसे  में  से  गांवों  को  किप्तना  दिया
 गया  ?  भ्राज  भी  गांवों  के  लोगों  को  सीमेंट  और

 लोहा  प्राप्त  करने  के  लिए  तहसीलों  के  चक्कर
 लगाने  होते  हैं।  वह  सीमेंट  कहां  जाता  है।  भगर
 खोज  की  जाये  तो  वह  इन  बड़े-बड़े  शहरों  में
 दिखायी  देगा  ।  दिल्ली  में  और  दूसरे  बड़े-बड़े

 शहरों  में  सीमेंट  ौर  लोहा  लगाया  जा  रहा  है।
 में  चाहूंगा  कि  यह  मंत्रालय  इस  बात  का  विचार
 करे  कि  यह  सीमेंट  श्रौर  लोहा  जो  भाप  यहां

 बड़े-बड़े  भवनों  में  लगा  रहे  हैं  वह  फ्  कुछ
 गांवों  की  झर  जाना  चाहिए  ।  श्राप  भपनी
 योजनाझों  को  कुछ  कम  कीजिये  ताकि  श्राप
 गांवों  का  भी  कुछ  निर्माण  कर  सके  ।  शहरों  का
 निर्माण  करके  ाप  गांवों  को  बरबाद॑  करें  यह
 तो  कोई  वास्तविक  योजना  नहीं  है  ।

 दूसरी  बात  जिसकी  झोर  में  आपका
 ध्यात  श्राकपित  कराना  चाहता  हूं  वह  ठेके  हैं  ।
 मेने  इस  प्रतिवेदन  में  पढ़ा  है  कि  भाप  जो
 लोगों  को  व्यक्तिगत  ठेके  देते  हैं  उनमें  कितना
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 अष्टाचार  होता  है  जिसके  बारे  में  भ्रभी  हमारे
 मित्र  ने  बहुत  कुछ  कह  दिया  है  1  में  उसी  बात
 को  नहीं  दुहराना  चाहता  ।  लेकिन  इस  रिपोर्ट

 को  देखने  से  मालूम  ह्भा  है  कि  शब  भारत

 सेवक  समाज  को  पांच  लाख  के  ठेके  दिये

 आयेंगे  |  अब  भार॥  सेवक  समाज  भी  ठेकेदारी

 करेगा  ।  ये  भारत  सैवक  समाज,  भारत  साधु
 समाज,  भारत  महिला  समाज  भौर  भारत  युवक
 समाज  क्‍या  हैं  में  समझता  हूं फि  इस  सदन

 के  माननीय  सदस्य  श्र्ल्छी  तरह  से  जानते  हैं  ।

 झगर  थोड़े  में  कहा  जाये  तो  यह  भारत  सेवक

 समाज  कुछ  निराश  लोगो  और  उन  लोगों  का,
 लिनको  फहीं  घ्रौर  जगह  नहीं  मिलती  है,
 उन्तका  अड्डा  बन  गया  है  भौर  में  यदि  यह

 कहूं  तो  भ्रनुचित  नहीं  होगा  कि  यह  भारत  सेवक

 समाज  कांग्रेस  की  दूसरी  रक्षापंत्रित  है  ।
 झब  वह  भारत  सेवक  समाण  ठेकेदारी  करेगा
 और  श्राप  उसको  पांच  लाख  का  ठेका  दे  रहे
 हैं  भौर  इस  रिपोर्ट  में  लिखा  हुआ  है  कि  जो

 शौर  ठेकेदारों  से  श्रनेस्ट  मनी  जमा  कराने
 का  नियम  है  वह  भी  भारत  सेवक  समाज  पर

 लागू  नहीं  होगा  ।  यही  नहीं,  भारत  सेव क

 समाज  को  बिना  भवन  बनाये  हुए  भी  प्राप

 कुछ  पैसा  दे  देंगे  शौर  बाद  में  उसको  एडजस्ट
 करेंगे  |  तो  यह  जो  पक्षपात  की  लिचड़ी  पक

 रही  है  इसमें  से  मेने  एक  चावल  सदन  के

 सामने  रखा  है  1

 ण्क  प्रदन  के  उत्तर  में  बताया  गया  था  कि
 तीन  वर्षों  में  हमारे  इ ंजिनियरों  ने,  भ्ोवरसिथरों
 ने  भौर  सबडियी  जनल  प्राफिसरों  ने  ३६  लाख
 इपया  ठेकेदारों  को  झोवरपेमेंट  कर  दिया  ।

 इस  ३६  लाख  में  से  प्रमी  तक  झापने  कितना
 रुपया  वसूल  किया  है  इसका  +हीं  कोई  ब्यौरा

 नहीं  है  I  में  माननीय  मंत्री  महोदय  से  प्रगुरोध
 फरता  हं  कि  जब  भ्रपना  जवाब  दें  तो  यह
 स्पष्ट  करें  :कि  यह  ३६  लाख  रुपया  किस
 प्रकार  से  ठेकेदारों  को  श्ोवरपेमेंट  हो  गधा  ।

 इस  रिपोर्ट  में  लिखा  हुआ  है  कि  भव  वह  रुपया
 ठेकेदारों  से  श्रागामी  ठेकों  में  मुजरा  किया
 जायेगा  |  झभी  हमारे  मित्र  कह  रहे  थे  कि
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 ठेकेदार  बड़ा  भ्रष्ट  होता  है  भौर  जहां  कही
 ठेकेदारी  करता  है  वहां  झपना  पेट  खूब  भरता

 है  ।  लेफिन  झ्ापकों  मालूम  होना  चाहिए  कि

 इस  भ्रष्टाचार  के  लिए  केवल  मात्र  ठेकेदार

 ही  दोषी  नहीं  है।  अ्रगर  झापके  झोव  रसियर,
 सबडिवीजनंल  प्राफिसर  प्रौर  दूसरे  इंजिनियर
 उसके  काम  को  पास  न  करें  तो  उसको  पेमेंट

 नहीं  हो  सकता  ।  इसलिए  में  चाहूंगा  कि  इन
 ३६  लाख  रुपयों  के  लिए  केवल  ठेकेदारों  को  ही
 जिम्मेदार  न  ठहराया  जाये  ।  ठेकेदारों  के

 साथ-साथ  उन  श्रोवरसिथरों,  सबंडिवीजनल
 झ्राफिसरों  भौर  इजिनियरों  से  भी  पह  रुपया

 बसूल  किया  जाये  जिन्होंने  कि  उन  कामों  को
 पास  किया  ।

 अभी  हमारे  मित्र  ने  कहा  कि  इन  श्फसरों
 के  बै  5  बैलेंस  बढ़ते  जा  रहे  हैं  उनको  देखा  जाये  ।
 ठीक  है  ऐसा  होना  चाहिए  ।  लेकिन  में  तो  देखता

 हूं  कि  हस  देश  में  भष्टाचार  इतना  व्यापक  हो
 गया  है  जैसा  कि  परमात्मा  व्योपक  है  स्रौर

 उसको  ाप  देख  नहीं  सकते  इसी  तरह  से

 भ्रष्टाचार  देश  में  ब्यापक  है  लेकिन  उसको

 पकड़ा  नहीं  जा  सकता  |

 थनी  रधुनाथ  सिह  :  झाप  में  मी  अध्टाचा  र

 ब्याप्त  है  या  नहीं  ?

 श्री  भ्गवीत्रा  ग्रथस्षी  :  जहां  जहां  व्याप्त  है
 श्राप  जानते  है।  मेरा  कथन  सरकार  की  तरफ  है
 झौर  में  समझता  हूं  कि  इसके  लिए  सारा  समाज

 भी  जिम्मेदार  है  प्रौर  उसमें  हम  शौर  भ्राप  भी

 दामिल  हैं,  कोई  कम  दोषी  है  कोई  ज्यादा  ।

 तो  में  कह  रहा  था  कि  देह  1:

 भ्रष्टाचार  बहुत  व्यापक  हो  गया  है
 उसकी  प्राप  जांच  करें  ।  लिकिन  मेरा  कहना  है
 कि  यह  जो  ३६  लाख  रुपये  का  प्रोवरपेमेंट

 हो  गया  है  यह  जहां  केदारों  से  वसूल  किया

 जाए  वहां  साथ-साथ  उन  इंजिनियरों,  भोवर-

 सियरों  शौर  सब  डिवीजनल  भ्राफिसरों  से  भी

 वसूल  किया  जाए  जो  कि  इसके  लिए  जिम्मेदार

 हैं।  भापते  रिपोर्ट  मे ंकहा  है  कि  इन  भ्रफस  को

 दंड  दिय।  जा  रहा  है  |
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 [श्री  जगदीदा  प्रवस्थी]

 इस  रिपोर्ट  से  मालूम  होता  है  ।क  जहां

 यह  विभाग  एक  ओर  निर्माण  करता  है

 वहां  दूसरी  और  भ्रष्टाचार  करता  है  ।इस
 में  प्रनेक  भ्रष्टाचारी  अफसरों  की  संख्या  दी

 हुई  है  ।  इस  से  मालूम  पड़ता  है  कि  इस

 विभाग  में  कितना  श्र  टाचार  है  जिस  में  से

 कुछ  ग्राप  पकड़  पाए  हैं।

 दर्स  ने बात  मैं  अशोक  होटल  के  बारे  में

 कहना  चाहूंगा  |  उसके  बारे  में  तारिक  साहब
 ने  काफी  कह  दिया  है  ।  लेकिन  उस  के

 सम्बन्ध  में  कुछब।  ऐसी  हैं  जो  कि  रिपोर्ट  को

 पढ़ने  से  स्पष्ट  हो.  जा  हैं।  यह  होटल
 लगभग  लौन क  गड़  की  लागत  से  यार

 हुआ  है  प्रौर  इस  में  एक  करोड़  रुपये  की

 लापत  जी  लगी  श्रौर  जो  रिपोर्ट  डाइरे-
 कटर्स  ने  पेश  की  है  उसके  प्रनुमार  अक्तूबर

 सन्‌  १६५६  से  सन्‌  १६५६  तक  उस  एक  करोड़
 की  लागत  पूंजी  में  से  ५६  लाख  का  घाटा  हुआ  |

 यानी  प्राप  समझिए  कि  ५०  प्रतिशत  से  अधिक

 घाट  में  चला  गया।  मैं  समझता  हूं  कि  यह
 बड़ा  गंभीर  विषय  है  -  यह  प्रशोका

 होटल  जो  कि  एक  सफेद  हाथी  के  रूप  में  कर

 दाताधों  पर  लाद  दिया  गया  है,  इसकी
 लागत  पूंजी  में  इतना  घाटा  होना  एक  बड़ा
 गम्भीर  विषय  है  ।  झभी  हमारे  गृह  मंत्री

 महोदय  ने  कहा  था  कि  हमारे  ग्रधिकारी  बड़े
 योग्य  हैं  प्रौर  उनकी  योग्यता  की  कोई  कसौटी

 नहीं  हो  सकती।  मैं  ग्रापको  बतलाना  चाहता

 हूं  कि  भ्रशोका  होटल  में  जो  १२  डाइरेफ्टर

 हैं,  जो  बारह  कि  इसको  बारहूबाट  कर  रहे  हैं,
 उन  में  से  ६  झाप  के  आफिसस  हैं  भौर

 मंत्रालय  के  मुख्य  सचिव  हैं,  जिनकी
 योग्यता  पर  सरकार  गर्व  करती  है।  इन्होंने

 एक  करोड़  की  लागत  पूंजी  में  से  ५६  लाख

 रुपया  घाटे  का  दिया  |  मैं  सरकार  से  पूछना

 चाहूंगा  कि  यह  क्‍या  योग्यता  है  ?

 :  इ  ॥  के  साथ  साथ  श्राप  देखें  कि  अशोका

 होटल  में  कितना  अपव्यय  होता  है  t  जो

 रिपोर्ट  सदन  में  रखी  गयी  है  उस  में  लिखा
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 हुआ  है  कि  डेंढ़  साल  के  अन्दर  ६  लाख
 रुपया  विज्ञापनों  शौर  प्रकाशन  के  लिए
 विज्ञापनदाताञों  को  दिया  गया  |  इतना  रुपया
 विज्ञापन  के  लिये  दिया  जाना  यह  भी  एक
 गम्भीर  विषय  है  ।  यह  अपव्यय हो  रहा  है  ।

 कहा  जाता  है  कि  यह  विज्ञापन  इस  होटल  को

 भ्रन्तराष्ट्रीय  क्षेत्र  मे ंलोक  प्रिय  बनाने  के  लिये
 किया  जा  रहा  है।  इस  संबंध  में  मैं  एक

 सुझाव  देन।  चाहता  हूं  जिस  में  विज्ञषन  में  दिए
 जाने  वाले  पए  की  भी  बचत  हो  जाएगी  और
 अशोक  का  नाम  जो  इस  होटल  के  साथ  बदनाम

 हो  रहा  है  वह  भी  नहीं  होगा  1  सम्राट
 प्रशोक  का  विश्व  में  और  हमारे  इतिहास  में

 एक  विशेष  व्यकित्तत्व  रहा  है  जिस  के  बारे
 में  कोई  सन्देह  नहीं  हो  सकता  ।  उन्होंने
 देश  को  बहुत  ऊंचा  उठाया  -  मेरा  सुझाव
 है  कि  इस  होटल  के  साथ  उनके  नाम  को

 जोड़  कर  उन  को  बदनाम  न  किय,  जाए।  इसके
 अलावा  मैं  समझता  हूं  कि  अशोक  का  नाम

 बहुत  पुराना  हो  गया  है  -  श्गर  हमारे
 प्रधान  मंत्री  जी  का  नाम  इस  होटल  के  साथ

 जोड़  दिया  जाए  श्रौर  इस  को  नेहरू  होटल
 कहा  जाए  तो  मैं  समझता  हुं  कि  इसका
 विज्ञापन  भी  हो  जाएगा  क्योंकि  उन  को  देश
 विदेश  में  बहुत  स ेलोग  जानते  हैं,  जितना
 शायद  कि  भ्रशोक  को  न  जानते  होंगे  t
 इस  प्रकार  आपको  विज्ञापन  पर  भी  रुपया
 खर्च  नहीं  करना  पड़गा  क्योंकि  विदेशों  में
 लोग  उन  को  बहुत  जानते  हैं।  दूसरे  यह
 हमारे  प्रधान  मंत्री  की  शान  शौकत  के

 अनुरूप  भी  है  ।

 इसका  नाम  बजाय  झदयोक  होटल  के  नेहरू
 होटल  कर  दिया  जाय  |  इस  से  एक  लाभ

 यह  होगा ... .

 I8  brs.

 Shn  Righunath  Singh:  I  may  say
 for  the  information  of  the  hon.  Mem-
 ber  that  under  the  rules,  it  cannot  be
 called  Nehru  Hotel.  The  use  of



 S101  Demands

 names  of  persons  like  Mahatma
 Gandhi  and  Pandit  Nehru  are  banned.

 att  जगदीश  शभ्रवस्थो  :  दूसरों  बात  यह

 Shri  D.  0.  Sharma:  I  would  submit
 very  respectfully  that  the  name  of
 Emperor  Asoka  and  also  the  name  of
 our  Prime  Minister  should  be  men-
 tioned  in  this  way  by  hon.  Members.
 I  have  great  regard  and  also  affection
 for  him,  but  he  should  not  mention
 those  names  in  this  way.

 Mr.  Chairman:  So  far  as  I  know,
 there  is  no  prohibition.  He  may  go
 on.

 श्री  जगदीश  झवस्थों :.  मे  नितेदन
 करना  चाहता  हूं  कि  इस  के  श्रीर  भी  लाभ

 होंगे  ।  पहला  लाभ  तो  इस  के  नेहरू  होटल
 बन  जाने  से  यह  होगा

 Shri  Raghunath  Singh:  Under  law,
 it  cannot  be  done.

 श्री  जगदीश  '्वरथी  श्राप  को  याद  है
 कि  हमारे  हिन्दुस्तान  में  बादशाह  अकबर  का
 नाम  इतिहास  में  इसलिए  प्रसिद्ध  हुआ  कि
 उस  ने  दीन  इलाही  मजहब  चलाया  था  ।

 बाहजहां  का  नाम  इसलिए  लिया  जाता  है
 कि  उस  ने  ताजमहल  बनवाया  ।  वैसे  ही
 में  भी  कहंगा  कि  हमारी  श्रागे  बाने  वाली

 गीडियां  जब  भारत  का  इतिहास  पढ़ेंगी
 "  उन्हें  यह  मालम  होगाकि  जब  हिन्दु-

 स्तान  में  गरीबी  झौर  भुखमरी  जोरों  पर

 थी  शौर  हिन्दुस्तान  भूखों  मर  रहा  था
 तब  हमारी  कांग्रेस  सरकार  ने  ३  करोड़
 रुपये  की  लागत  से  नेहरू  होटल  बनाया
 लोग  इस  बात  के  लिए  प्रापकों  सदंव  याद

 रखेंगे  1

 इस  के  झलावा  हस  प्रशोक  होटल  में  जो

 झपब्यय  हो  रहा  है  उस  को  भी  कम  करन  शौर

 बंद  करने  के  लिए  सक्रिय  कदम  उठानो

 चाहिये  ।  इस  में  प्रापने  डाइरंक्टरों  की  संख्या

 काफी  बढ़ा  रक्खी  है  भ्रौर  जो  कि  गंर
 जरूरी  है  झौर  उस  संख्या  को  कम  किया

 CHAITRA  8,  883  (SAKA)  for  Grants  802

 जाय  ।  ग्राज  इस  होटल  के  संचालन  में  जो
 प्रपन्यय  हो  रहा  है  उस  को  रोकने  की  बड़ी
 झावश्यकता  है  ।  एस्टिमेट्स  कमेटी  ने  भी

 अनुरोध  किया  है  कि  हस  होने  वाले  झपब्यय  को

 रोका  जाय  और  उस  के  लिए  कारगर
 तरीके  अपनाये  जांय  ।  में  समझता  हूं  कि
 मंत्रालय  को  विचार  करना  होगा  कि  इस  प्रशोक

 होटल  में  जो  हम  इतना  टीमटाम  बना  रक्‍्खा

 है  भौर  उस  के  संचालन  में  इतना  भ्धिक  पैसा
 खच  कर  रहे  हैं,  उस  को  जैसे  भी  हो  रोका
 जाय  I

 wire  होटल  को  चलाने  के  लिए  जो
 झापने  उस  में  रेट्स  बढ़ा  दी  हैं,  दरें  बढ़।यी  हुई  हैं
 तो  मेरा  कहना  है  कि  दरों  के  बढ़ाने  से  श्राप
 का  काम  नहीं  चलेगा

 सभापति  महोदय  :  पग्रापका  समय  हो
 गया  है  प्रब  श्राप  झपना  भाषण  समाप्त
 कीजिये  |

 श्री  जगदोश  अवायी  :  में  ममझता  हूं
 कि  अभी  मुझे  बोलते  हुए  केवल  fo

 ही  मिनट  हुए  हैं

 सभापति  महोदय  :  जी  नहीं,  प्रापको
 बोलते  हुए  १५  मिनट  हो  गये  हैं  ।

 श्री  'जगवोदा  प्रवस्थी:  बहुत  श््च्छा  में
 ापकी  इज।जत  से  दो  मिनट  में  श्रपनी  बात

 समाप्त  किये  देता  हूं  1

 में  कह  रहा  था  कि  अधोक  होटल  में  जो

 झ्रापन  दरें  बढ़ा  रबखी  हैं  उसदी  जगह  पर  भ्राप

 उम्र  के  संचालन  में  जो  खर्चा  कर  र  हे  हैं  शौर
 उस  के  चलाने  में  बढ़े  बढ़े  पग्रधकारियों
 पर  जो  प्रपव्यय  कर  रहे  हैं  उसको  कम

 करने  को  कोशिश  करें  d

 श्राप  ने  श्री  प्रशोक  सेन  के  नेतृत्व  में  एक

 एक  कमेटी  बताई  थी  |  जिस  के  कि  हिन्दुस्तान
 के  बड़े  बढ़े  शहरों  में  जो  गंदे  होते  हैं  उन  को

 हटाने  शौर  गंदी  बस्तियों  की  सफाई  ent
 में  विखार  करता  था  ।  जो  यह  कमेटी

 श्राप  ने  बनाई  थी  उस  की  इस  के  बारे में
 रिपोर्ट  भी  क्रो  गयी  है  ।  भव  हमें  नहीं  मालूम
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 कि  रिपोर्ट  के  बारे  में  क्या  हुआ  ?  हमें  यह  नहीं
 बतलाया  गया  कि  उस  ने  जो  सुझाव  सरकार
 'को  अपनी  रिपोर्ट  में  दिये  थे  उन  को  सरकार
 ने  कहां  तक  स्वीकार  किया  ।  हमें  यह
 बतलाया  जाय  कि  श्री  ्रदोक  सेन  कमेटी
 की  रिपोर्ट  में  जो सिफारिशें की  गई  हैं  उन  को
 सरकार  ने  कहां  तक  स्वीकार  किया  है  श्रौर
 अगर  स्वीकार  किया  है  तो  उन  को  कार्या-
 न्वित  करने  की  दिशा  में  सरकार  क्‍या  कदम
 उठा  रही  है  ?  कानपुर  नगर  जिस  के
 कि  बारे  में  कोई  शक  नहीं  है  कि  वह
 एक  बहुत  गंदा  शहर  है  और  वहां  की
 गंदी  बस्तियों  की  सफाई  के  लिए  करीब

 २  करोड़  रुपया  देने  का  वायदा  किया  गया
 था  लेकिन  मूझे  मालूम  हुआ  है  कि  वहां
 ४७  लाख  रुपया  ही  श्रभी  तक  भेजा  है।
 वहां  पर  ठीक  से  काम  नहीं  हो  रहा  है  आर

 हातों  की  सफाई  उचित  रूप  से  नहीं  की  जा  रही
 है  ।  जब  हाते  उजाड़े  जाते  हैं  जब  वहां  पर  नये
 मकान  बनाये  जाते  हैं  तो  उन  गंदे  हातों  से  जो
 श्रादमी  निकाले  जाते  हैं  उन  के  रहने  की  कोई
 उचित  व्यवस्था  नहीं  की  जाती  है।
 सरकार  को  चाहिएकि  जिस  किसी  को  भी

 बह  उजाड़ें  उस  को  इस  बात  की  गारंटी  होनी
 चाहिए  कि  वहां  पर  सफाई  होने  के  बाद  जो
 नये  मकान  बनेंगे  उन  में  उन  पुराने  ाबाद
 निवासियों  को  जगह  दी  जायगी।

 इस  के  साथ  ही  साथ  में  यह  निवेदन  करना

 चाहूंगी  कि  कानपुर  नगर  में  करीब  २०

 हजार  सुरक्षा  कमंचारी  मौजूद  हैं,  उन  में

 Yooo  व्यक्तियों  को,  जो  कवा्स
 बनाये  गये  हैं,  उन  को  उन  में  रक्‍्खा  गया  है
 लेकिन  राज्य  सरकारों  को  जो  प्राप  ने  क्वार्टर्स
 के  वास्ते  धनराशि  दी  थी  तो  झाप ने  यह  कहा
 था  कि  उन  में  केवल  इंडस्ट्रियल  एम्प-
 लायी  हो  रहेंगे  लेकिन  कानपुर  को  हालत

 यह  है  कि  ५०००  सुरक्षा  कमंचारी  उन

 बवाटंसे  में  बसे  हुए  हैं।  राज्य  सरकार  ने  उन्हें
 असाया  हुमा  है  7  मेरा  केन्द्रीय  सरकार  से
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 आग्रह  है  कि  वह  राज्य  सरकार  को  उन्हें
 निकालने  के  लिये  मजबूर  करे।

 इस  के  साथ  ही  साथ  म॑  यह  भी  निवेदन

 करना  घाहुंगाकि  भाप  ने  झनुददन  केरूप

 में  जो  धन  दिया  था  उसको  ऋण  का

 रूप  दे  दियागया  है  और  रेट  १०  को  जगह
 १७  रुपये  कर  दिया  गया  है  जो  कि

 बड़ा  भ्रन्याय  है।  में  चाहूंगा  कि  आप  श्री

 ग्रशोक  सेन  केमेटी  की  रिपोर्ट  जिस  के  कि

 सुझाव  आप  के  सामने  हैं  उन  को  आप  लागू  करें

 शौर  गंदी  वस्तियों  की  सफाई  कर  के,

 वहां  पर भ्रच्छे  मकान  बनवायें  ।
 Mr.  Chairman:  Hon.  Members  may

 now  move  their  selected  cut  motions
 subject  to  their  otherwise  being
 admissible.

 Need  to  provide  accommodation  to
 all  class  III  Government

 employees.
 Shri  M.  B,  Thakore:  I  beg  to  move:

 “That  the  Demand  under  the
 head  Ministry  of  Works,  Housing
 and  Supply  be  reduced  by
 Rs.  100.”"  (264).

 Need  to  construct  more  residential
 accommodation  for  Government

 officers
 Shri  M.  B,  Thakore:  I  beg  to  move.

 ‘That  the  Demand  under  the
 head  Ministry  of  Works,  Housing
 and  Supply  be  reduced  by  Rs.
 100."  (265)
 Need  to  allot  out-of-turn  accom-

 modation  to  needy  Government
 employees  on  the  basis  of  medical
 reports  or  infirmities  of  their  near

 relatives
 Shri  M.  B.  Thakore:  I  beg  to  move:

 “That  the  Demand  under  the
 head  Ministry  of  Works,  Housing
 and  Supply  be  reduced  by
 Rs.  100”  (266).

 Expenditure  in  the  Ashoka  Hotel.

 Shri  Jagdish  Awasthi:  I  beg  to
 move:

 “That  the  Demand  under  the
 head  Ministry  of  Works,  Housing
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 and  Supply  be
 Rs,  100.”  (1116).

 Over-payments  to  contractors
 “That  the  Demand  under  the

 head  Ministry  of  Works,  Housing
 and  Supply  be  reduced  by
 Rs.  100.”"  (1117),

 Shortage  of  accommodation  for
 Government  servants

 Shri  Jagdish  Awasthi:  ‘I  beg  to
 move:

 “That  the  Demand  under  the
 head  Ministry  of  Works,  Housing
 and  Supply  be  reduced  by
 Rs,  100.”  (1118).

 reduced  by

 Use  of  low  grade  material  in  the
 newly-constructed  buildings

 Shri  Jagdish  Awasthi:  TI  beg  to
 move:

 “That  the  Demand  under  the
 head  Ministry  of  Works,  Housing
 and  Supply  be  reduced  by  Rs.
 100"  (1119).

 Malpractices  in  the  Central  Publtc
 Works  Department

 Shri  Jagdish  Awasthi:  I  beg  to
 move:

 “Thai  the  Demand  under  the
 head  Ministry  of  Works,  Housing
 and  Supply  be  reduced  by
 Rs,  100,"  (1120).

 Need  for  adequate  ussistance  to  the
 villagers  for  construction  of

 houses  in  the  rural  areas

 Shri  Jagdish  Awasthi:  I  beg  to
 move:

 “That  the  Demand  under  the
 head  Ministry  of  Works,  Housing
 and  Supply  be  reduced  by
 Rs.  100.”  (1121).

 Delay  in  setting  up  Government
 Printing  Presses  at  Koratti  and

 Coimbatore

 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:
 “That  the  Demand  under  the

 head  Ministry  of  Works,  Housing
 and  Supply  be  reduced  by
 Rs.  100.”  (1130),
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 Delay  in  construction  of  buildings
 of  Medical  College  and  Hostel  in

 Pondicherry

 Shri  Tangamani:  I  beg  fo  move:

 “That  the  Demand  under  the
 head  Ministry  of  Works,  Housing
 and  Supply  be  reduced  by
 Rs.  100."  (1181).

 Need  to  set  up  Regional  Office  of
 the  Directorate  of  Estates  at  Madras

 Shri  Tangamani:  I  beg  to  mové#:

 “That  the  Demand  under  the
 head  Ministry  of  Works,  Housing
 and  Supply  be  reduced  by
 Rs.  100.”  (1182).

 Need  to  build  a  Government  Hostel
 at  Madras

 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  Demand  under  the
 head  Ministry  of  Works,  Housing
 and  Supply  be  reduced  by
 Rs.  100,"  (1133).

 Need  to  extend  finanial  he:p  to
 Janpath  Hotel,  New  Delhi,  in

 setting  up  hostel  in  Delhi

 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  Demand  under  the
 head  Ministry  of  Works,  Housing
 and  Supply  be  reduced  by
 Rs.  100."  (1134).

 Need  to  open  hotels,  similar  to
 Janpath  Hotel,  New  Dethi,  in

 Madras,  Caleutta  and
 Bombay

 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  Demand  under  the
 head  Ministry  of  Works,  Housing
 and  Supply  be  reduced  by
 Rs.  100.”  (1135).

 Need  to  have  one  continuous  scale
 of  pay  instead  of  two  scales  for
 skilled  posts  in  the  workcharged

 establishment  of  the  C.P.W.D.

 Sbri  Tangamani:  I  beg  f  move:

 “That  the  Demand  under  the
 head  Other  Civil  ‘Works  be
 reduced  by  Rs.  100."  (1080).
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 Need  to  merge  the  posts  of  Electri-
 cians  and  Head  Electrians  in  the

 C.P.W.D,  into  one  post  of
 Electrical  Foreman

 Shri  Tangamani;  I  beg  to  move:

 “That  the  Demand  under  che
 head  Other  Civil  Works  be
 reduced  by  Rs.  100.”  (05l).

 Need  to  designate  various  categories
 of  Drivers  of  CPWD  Working  on

 machines  which  are  stationery,  as
 Operators.
 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  Demand  under  he
 head  Other  Civil  Works  be
 reduced  by  Rs,  100.”  (1052).

 Need  to  merge  the  posts  of  Chou-
 dharies  and  Assistant  Choudharies
 in  the  C.P.W.D,  into  one  post  of
 Garden  Choudharies.

 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  Demand  under  the
 head  Other  Civil  Works  be
 reduced  by  Rs,  100.”  (1053)

 Need  to  change  the  designation  of
 Fireman  Jamadar  in  the  C.P.W.D.
 to  Leading  Hand  Fireman.

 Shri  Tangamani:  ]  beg  To  move:

 “That  the  Demand  under  he
 head  Other  Civil  Works  be
 reduced  by  Rs.  100.”  (1054).

 Need  for  Zonal  seniority  of  work-
 charged  staff  of  the  C.P.W.D.  for
 the  pwrposes  of  retrenchment,

 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  Demand  under  he
 head  Other  Civil  Works  be
 reduced  by  Rs,  100.”"  (1055).

 Need  for  a  combined  seniority  of
 Works  Assistants  both  on  regular
 and  workcharged  establishment  in
 the  C.P.W.D.  for  purposes  of
 retrenchement.

 Shri  Tangamanf:  I  beg  to  move:

 “That  the  Demand  under  the
 head  Other  Civil  Works  be
 reduced  by  Rs,  100."  (i056),
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 Failure  to  register  under  the  Factories
 Act  those  workshops  and  power
 houses  of  C.P.W.D.  which  fall  in
 the  category  of  “Factory”  under  the
 Act,
 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  Demand  under  the
 head  Other  Civil  Works  be
 reduced  by  Rs,  100.”  (1057).

 Need  to  grant  clerical  scale  of  pay  to
 the  meter  Readers  in  the  C.P.W.D.
 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  Demand  under  the
 head  Other  Civil  Works  be
 reduced  by  Rs.  100.”  (1058).

 Need  to  designate  the  khallasis  em-
 ployed  in  the  workshops  and  power
 houses  of  the  C.P.W.D.  as  cleaners.
 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  Demand  under  ‘he
 head  Other  Civil  Work;  be
 reduced  by  Rs.  100.”  (1059).

 Need  to  gfant  the  same  scale  of  pay
 to  all  categories  of  skilled  workers
 of  C.P.W.D.
 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  Demand  under  the
 head  Other  Civil  Works  be
 reduced  by  Rs,  100.”  (1060).

 Need  to  increase  the  fodder  allowance
 of  bullockman  in  the  C.P.W.D.
 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  Demand  under  ‘he
 head  Other  Civil  Works  be
 reduced  by  Rs.  100”  (1061).

 Failure  of  the  Central  P.W.D.  to  work
 out  the  number  of  temporary  posts
 of  workcharged  staff  which  have
 been  in  existence  for  three  years  or
 more  on  1-4-1960,
 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  Demand  under  the
 head  Other  Civil  Works  be
 reduced  by  Rs.  100.”  (1062).

 Failure  to  confirm  workcharged  staff
 of  the  C.P.W.D.  against  the  perma-
 ment  pos's,  which  are  in  existence
 since  1-4-1958,
 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  Demand  under  ‘the
 head  Other  Civil  Works  be
 reduced  by  Rs.  100."  (1063),
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 Failure  to  grant  qudasi-permanent
 status  to  the  workcharged  staff  of
 the  C.P.W.D,  who  have  completed
 two  years  of  service  on  lst  Septem-
 ber,  1960,

 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  Demand  under  the
 head  Other  Civil  Works  be
 reduced  by  Rs.  100.”  (1064).

 Need  to  confirm  without  further
 medical  examination  workcharged
 staff  of  the  C.P.W.D,  who  have
 already  medically  examined  earlier,

 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  Demand  under  the
 head  Other  Civil  Works  be
 reduced  by  Rs.  100."  (1065).

 Failure  to  supply  winter  liveries  and
 uniforms  to  various  categories  of
 workcharged  and  regular  staff  in
 different  Divisions  of  the  C.P.W.D.

 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:
 “That  the  Demand  under  the

 head  Other  Civil  Works  be
 reduced  by  Rs,  100.""  (1066).

 Failure  to  refix  the  pay  in  the  revised
 scales  and  to  pay  the  arrears  to
 the  workcharged  and  regular  staff
 in  different  Divisions  of  the
 C.P.W.D.
 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  Demand  under  the
 head  Other  Civil  Works  be
 reduced  by  Rs.  100.”  (1067).

 Failure  to  grant  quasi-permanent
 Status  to  the  regular  staff  employed
 in  different  Divisions  of  the
 C.P.W.D.
 Shri  Tangaman!:  I  beg  to  move:

 “That  the  Demand  under  ihe
 head  Other  Civil  Works  be
 reduced  by  Rs.  100."  (1086).

 Failure  to  provide  residential  quarters
 to  the  workcharged  staff  of  the
 CP.W.D.  at  Calcutta.
 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  Demand  under  he
 head  Other  Civil  Works  be
 reduced  by  Rs.  100."  (1087),
 2402(Ai)  LSD—0.
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 paid  holiday  on
 muster

 Failure  to  grant
 Republic  Day,  96l  to  the
 roll  workers  of  the  C.P.W.D.

 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  Demand  under  the
 head  Other  Civil]  Works  be
 reduced  by  Rs.  100.”  (1088).

 Need  to  transfer  the  juniormost  horti-
 cultural  workers  of  the  C.P.W.D.  to
 the  Municipal  Corporation  of  Dethi
 on  transfer  of  works,

 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  Demand  under  the
 head  Other  Civil  Works  be
 reduced  by  Rs.  100.”  (1089).

 the of  Beldars  in
 IV

 Retrenchement
 Division  No. Calcutta  Central

 of  the  C.P.W.D.

 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  Demand  under  the
 heag  Other  Civil  Works  he
 reduced  by  Rs.  100."  (1090).

 Failure  to  make  rectifications  in
 the  service  rolls  of  the  workcharged
 staff  of  the  C.P.W.D.  as  decided  by
 the  Ad  Hoc  Committee.

 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  Demand  under  the
 head  Other  Civil  Works  be
 reduced  by  Rs.  100.”  (09I),

 Need  to  grant  compensatory  allowance
 to  the  Class  IV  workcharged  staff
 of  C.P.W.D,  at  N.EF.A.

 Sbri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  Demand  under  the
 head  Other  Civil  Works  be
 reduced  by  Rs.  109."  (1092),
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 Need  to  grant,  with  retrospective
 effect,  compensatory  allowance  to
 the  class  III  workcharged  staff  of
 the  C.P.W.D,  at  N.E.F.A.

 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  Demana  under  the
 head  Other  Civil  Works  be
 reduced  by  Rs.  100.”  (1093).

 Need  to  grant,  with  retrospective
 effect,  compensatory  allowance  to
 the  workcharged  staff  of  the
 C.P.W.D.  in  the  Madhopur  Circle,  its
 Divisions  and  sub-Divisions,
 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  Demand  under  the
 head  other  civil  works  be
 reduced  by  Rs.  100.""  (1094).

 Need  to  change  the  designation  of
 khallasis  of  the  C.P.W.D.  who  are
 working  with  machine  and  re-
 designate  them  as  cleaners.
 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  Demand  under  the
 head  other  civil  works  be
 reduced  by  Rs.  100."  (1095).

 Need  to  merge  the  posts  of  Air-
 Conditioning  Mechanic  and  Rcefri-
 gerator  Mechanic  in  the  C.P.W.D.
 into  one  post  of  Refrigeration  and
 Air-Conditioning  Mechanic.

 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  Demand  under  the
 head  other  civil  works  be
 reduced  by  Rs.  100.”  (1098).

 Need  to  designate  the  Diesel  Engine
 Drivers  in  the  Power  Houses  in  the
 CP.W.D.  as  Electric  Generating
 Power  House  Drivers,

 Sbri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  Demand  under  the
 head  other  civil  works  be
 reduced  by  Rs.  100.”  (1097),

 Inspection  carried  out  in  the  five
 circles  of  Bombay,  Madras,  Calcutta,
 Agra  and  Gwalior  under  Depart-
 ment  of  Explosives.
 Shri  Tangamani:  |  beg  to  move:

 “That  the  Demand  under  the
 head  miscellaneous  departments
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 and  expenditure  under  the
 Ministry  of  Works  Housing  and
 Supply  be  reduced  by  Rs.  100.”
 (1136).

 Inspection  carried  out  by  inspectorate
 of  Explosives  at  Asansol,  Gomea  in
 Eastern  Circle  and  Sivakasi  in
 Madras  Circle.

 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  Demand  under  the
 head  miscellaneous  departments
 and  expenditure  under  the
 Ministry  of  Works,  Housing  and
 Supply  be  reduced  by  Rs.  100.”
 (1137).

 Need  for  foreign  training  and  research
 to  workers  of  explosives  and
 petroleum  industry  for  improving
 the  general  tone  of  Explosives
 Department,

 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  Demand  under  the
 head  miscellaneous  departments
 and  ecxpenditure  under  the
 Ministry  of  Works,  Housing  and
 Supply  be  reduced  by  Rs.  100.""
 (1138).

 Need  to  increase  inspection  tempo  in
 circles  by  the  Department  of
 Explosives.

 Shri’  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  demand
 head  miscellaneous  departments
 and  expenditure  under  the
 Ministry  of  Works,  Housing  and
 Supply  be  reduced  by  Rs,  100."
 (1139).

 under  the

 Explosion  at  Bali  Fort  in  Rajasthan
 on  the  9th  March,  1961.

 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  demand  under  the
 head  miscellaneous  departments
 and  expenditure  under  the
 Ministry  of  Works,  Housing  and
 Supply  be  reduced  by  Re.  100.”
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 Need  to  implement  the  decisions  of
 the  State  Housing  Ministers’  Con-
 ference  held  at  Udaipur,

 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  demand  under  the
 head  miscellaneous  departments
 and  expenditure  under  the  Minis-
 try  of  Works,  Housing  and  Sup-
 ply  be  reduced  by  Rs.  100.”
 (1141).

 Lack  of  co-operation  of  employers  in
 carrying  out  the  Plantation  Labour
 Housing  Scheme.

 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  demand  under  the
 head  miscellaneous  departments
 and  expenditure  under  the  Minis-
 try  of  Works,  Housing  and  Sup-
 ply  be  reduced  by  Rs.  100.”
 (1142).

 Inadequate  progress  in  slum  clearance

 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:
 ’

 “That  the  demand  under  the
 head  miscellaneous  departments
 and  expenditure  under  the  Minis-
 try  of  Works,  Housing  and  Sup-
 ply  be  reduced  by  Rs.  100.”
 (1143),

 Failure  to  carry  out  the  recommenda-
 tions  of  the  Advisory  Committee
 headed  by  Shri  A.  K,  Sen  for  spe-
 cial  grant  to  six  major  cities  for
 slum  clearance.

 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  demand  under  the
 head  miscellancous  departments
 and  expenditure  under  the  Minis-
 try  of  Works,  Housing  and  Sup-
 Ply  be  reduced  by  Rs.  100."
 (1144).

 Delay  in  allotting  accommodation  in
 Srinivasapuri,  New  Delhi.

 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  demand  under  the
 head  miscellaneous  departments
 and  expenditure  under  the  Minis-
 try  of  Works,  Housing  and  Sup-

 Relations

 ply  be  reduced  by  Rs.  100.”
 (1148),

 Failure  to  supply  electricity  to  ‘H’
 type  Government  quarters.

 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  demand  under  the
 head  miscellaneous  departments
 and  expenditure  under  the  Minis-
 try  of  Works,  Housing  and  Sup-
 ply  be  reduced  by  Rs.  100.""
 (1146).

 Need  to  abolish  private  catering  and
 introduce  departmental  catering  in
 Hotel  Janpath.

 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  demand  under  the
 head  miscellaneous  departments
 and  expenditure  under  the  Minis-
 try  of  Works,  Housing  and  Sup-
 ply  be  reduced  by  Rs.  100.”
 (1147).

 Working  conditions  of  the  staff  of
 Hotel  Janpath.

 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  demand  under  the
 heid  miscellaneous  departments
 and  expenditure  under  the  Minis-
 try  of  Works,  Housing  and  Sup-
 ply  be  reduced  by  Rs.  100."
 (1148).

 between  the  management
 and  the  staff  of  Hotel  Janpath.

 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  demand  under  the
 head  miscellaneous  departments
 and  expenditure  under  the  Minis-
 try  of  Works,  Housing  and  Sup-
 ply  be  reduced  by  Rs.  100,"
 (1149),

 Need  to  enquire  into  the  working  of
 Hotel  Janpath,

 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  demand  under  the
 head  miscellaneous  departments
 and  expenditure  under  the  Minis-
 try  of  Works,  Housing  and  Sup-
 ply  be  reduced  by  Rs.  100."
 (1180),
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 Need  for  appointment  of  Labour  Wel-
 fare  Officer  for  ‘the  staff  of  Hotel
 Janpath.

 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  demand  under  the
 head  miscellaneous  departments
 and  expenditure  under  the  Minis-
 try  of  Works,  Housing  and  Sup-
 ply  be  reduced  by  Rs.  100.”
 (1151).

 Need  for  a  separate  canteen  and  Rest
 Room  for  the  staff  of  Hotel  Jan-
 path,

 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  demand  under  the
 head  miscellaneous  departments
 and  expenditure  under  the  Minis-
 try  of  Works,  Housing  and  Sup-
 ply  be  reduced  by  Rs.  100."
 (1152),

 Need  for  early  submission  of  report
 of  the  magisterial  enquiry  over  Bali
 Fort  explosion.

 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  demand  under  the
 head  miscellaneous  departments
 and  expenditure  under  the  Minis-
 try  of  Works,  Housing  and  Sup-
 ply  be  reduced  by  Rs.  100.""
 (1153),

 Failure  of  the  Inspector  of  Explosives
 in  Gwalior  Circle  to  avert  Bali  Forf
 accident.

 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  demand  under  the
 head  miscellaneous  departments
 and  expenditure  under  the  Minis-
 try  of  Works,  Housing  and  Sup-
 ply  be  reduced  by  Rs.  100.""
 (1154).

 Need  to  inspect  centres  in  Rajasthan
 and  to  destroy  gun  powder  stored
 for  preventing  further  mishaps.

 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  demand  under  the
 head  miscellaneous  departments
 and  expenditure  under  the  Minis-
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 try  of  Works,  Housing  and  Sup-
 ply  be  reduced  by  Rs.  100.”
 (1155),

 Need  to  increase  number  of  Inspectors
 in  Madras  and  Bombay  Circle  of  the
 Department  of  Explosives.

 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  demand  under  the
 head  miscellaneous  departments
 and  expenditure  under  the  Minis-
 try  of  Works,  Housing  and  Sup-
 ply  be  reduced  by  Rs.  100."
 (1156).

 Need  for  confirming  staff  of  Hotel
 Janpath,

 Shri  Tangamani:  |  beg  to  move:

 “That  the  demand  under  the
 head  miscellaneous  departments
 and  expenditure  under  the  Minis-
 try  of  Works,  Housing  and  Sup-
 ply  be  reduced  by  Rs.  100.”
 (1157),

 Need  to  grant  casual  leave  to  clerical
 staff  of  Hotel  Janpath  as  recom-
 mended  by  Pay  Commission,

 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  demand  under  the
 head  miscellaneous  departments
 and  expenditure  under  the  Minis-
 try  of  Works,  Housing  and  Sup-
 Ply  be  reduced  by  Rs.  100.”"
 (1158),

 Need  to  grant  earned  leave  to  staff  of
 Hotel  Janpath.

 Shri  Tangamani:  |  beg  to  move:

 “That  the  demand  under  the
 head  miscellaneous  departments
 and  expenditure  under  the  Minis-
 try  of  Works,  Housing  and  Sup-
 ply  be  reduced  by  Rs.  100."
 (1159).
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 Need  to  discontinue  the  practice  of
 continuous  night  shift  work  of  tele-
 phone  operators  in  Hotel  Janpath.

 Shri  Tangamani:  I  beg  to  move:

 “That  the  demand  under  the
 head  miscellaneous  departments
 and  expenditure  under  the  Minis-
 try  of  Works,  Housing  and  Sup-
 ply  be  reduced  by  Rs.  100."
 (1160),

 Failure  to  accept  lowest  tenders  in
 purchases  by  India  Store  Depart-
 ment,  London  and  Indta  Supply
 Mission,  Washington,

 Shri  Tangamant:  I  beg  to  move:

 “That  the  demand  under  the
 head  miscellaneous  departments
 and  expenditure  under  the  Minis-
 try  of  Works,  Housing  and  Sup-
 ply  be  reduced  by  Rs.  100."
 (1161),

 Need  to  provide  adequate  and  better
 accommodation  to  the  staff  of
 Ashoka  Hotel

 Shri  Tangamanl:  I  beg  to  move:

 “That  the  demand  under  the
 head  miscellaneous  departments
 and  expenditure  under  the  Minis-
 try  of  Works,  Housing  and  Sup-
 ply  be  reduced  by  Rs.  100."
 (1162).

 6  hrs.

 Shri  M.  छ,  Thakore  (Patan):  I  thank
 you  very  much,  Mr.  Chairman,  for
 giving  me  time  to  speak  on  the
 Demands  of  the  Works,  Housing  and
 Supply  Ministry.

 We  talk  much  of  democracy  but  in
 fact  we  do  not  apply  this  democracy
 to  the  villagers  who  comprise  90  per
 cent  of  the  people.  If  democracy  is
 for  the  people,  for  the  majority  of  the
 people,  then  the  villagers  also  should
 be  looked  after.  But  I  find  since  13
 years  this  housing  problem  in  villages
 is  becoming  worse  in  nearly  all  the
 States.  I  have  gone  to  the  villages.
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 What  I  find  is  what  my  hon.  friend,
 Shri  P.  R.  Patel,  said  about  the  vil-
 lages,  namely,  that  the  cattle  and  the
 people  live  together.  The  worst  part
 of  it  is  that  they  have  only  one  house,
 with  no  compartment  even,  in  many
 of  the  villages  in  Gujarat.  The  point  i
 want  to  make  is  that  the  housing
 problem  of  villages  will  not  be  solved
 unless  the  Ministry  takes  urgent  steps
 in  the  Third  Plan  period.  In  the  first
 two  Plan  periods,  that  is,  in  the  First
 and  Second  Plan  periods,  I  do  not
 think  the  Ministry  has  done  any  com-
 mendable  job  in  this  regard.

 As  my  learned  friend,  Shri  Patel,
 put  it,  50  million  houses  have  to  be
 repa  red  or  improved  in  the  villages.
 I  do  not  know  whether  it  is  possible
 unless  in  the  Third  Five-Year  Plan
 We  make  more  allocation  for  the
 housing  problem  in  villages.  Always,
 luxury  and  comforts  are  concentrated
 in  cities  and  all  of  us,  the  representa-
 tives  of  the  people,  also  forget  about
 the  villages.  ]  know  that  when  the
 general  elections  come  we  remember
 the  villages  and,  I  think,  only  for
 votes  and  for  nothing  else.  When  we
 come  over  here  and  when
 the  Assembly  members  go  _  to
 their  Assemblies,  they  forget  all  about
 it.

 Unless  we  solve  the  housing  problem
 in  the  villages  a  time  will  come  when
 there  will  be  a  rift  between  the  rural
 and  the  urban  areas,  |  still  stay  in  a
 village.  Even  though  it  is  a  very  good
 village—it  belongs  to  the  ex-Baroda
 State—still,  there  ig  not  sufficient
 water  supply  nor  are  there  latrines  or
 any  other  facility  which  you  easily
 find  even  in  a  small  town.  Even  then,
 whenever  I  go  to  my  constituency,  4
 always  stay  in  my  village.  What  I
 find  is  that  the  villagers  think  about
 al]  these  things.  They  feel  that  the
 city  people,  that  is,  the  urban  people
 are  looked  after  much  more  than  the
 villagers  by  this  Government.  I  may
 reming  and  warn  the  Government  that
 when  they  come  to  know  that  we  are
 spending  about  90  per  cent  of  our
 Budget  on  development  and  other
 things  in  cities  and  are  not  looking
 after  these  villages,  they  would  re-
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 {Shri  M.  B.  Thakore]
 volt  against  this  kind  of  our  attitude.

 So,  I  again  request  the  hon.  Minister

 to  impress  upon  the  Planning  Com-

 mission  and  the  hon,  Finance  Minis-
 ter  to  have  more  allocation  for  the

 village  housing  problem.

 Sir,  the  slums  in  Villages  are  so

 bad  that  we  cannol  even  imagine  of

 them.  In  my  constituency,  in  certain

 villages  of  the  Mehsana  district,  fami-

 lies  consisting  of  ten  members  live  in

 houses  measuring  ten  feet  by  twelve

 feet,  along  wilh  two  heads  of  oxen

 with  a  kind  of  grass  stored  for  winter

 and  monsoon  days,

 I  would  now  like  to  say  a  few  words

 regarding  slums  in  Delhi,  particularly
 those  in  Sabzi  Mandi.  Some  Guje-
 rathi  Harijan  refugees  from  Sind  have
 come  to  Delhi  and  have  settled  them-
 selves  in  Sabzi  Mandi.  They  =  are
 about  25  families  and  the  population
 may  be  700.  They  are  all  labourers
 and  stay  in  slums.  I  do  not  think  any
 human  being  coulq  stay  there.  In
 monsoon  when  I  went  there,  along
 with  my  friend,  Mr,  K.  U.  Parmar,
 who  is  also  a  Member,  we  were  puzz:
 led,  because  we  could  not  go_  into
 the  slum.  It  was  very  difficult  to
 approach  the  slum  from  the  road.
 There  was  not  even  a  foot-path.  My
 friends;  Mr.  Parmar  and  Shri  P.  R.
 Patel,  and  I  approached  the  Railway
 Minister,  Shri  Jagjivan  Ram.  He
 wrote  to  the  Home  Ministry,  he  told
 us.  But  nothing  has  been  done  up  till
 now  for  these  people.  Then  I  wrote
 to  the  Minister  of  Rehabilitation,  Shri
 Mehr  Chand  Khanna,  ang  he  replied
 in  his  usual  style,  but  doing  absolu-
 tely  nothing  regarding  this.  These  re-
 fugees  are  ready  to  form  a  cooperative
 society;  they  arc  ready  to  pay  rent  for
 their  houses.  So,  I  would  request  the
 hon.  Mihister  to  look  into  this  matter
 and  construct  some  houses  or  tene-
 mants  them.

 I  would  now  like  to  say  a  few  words
 about  my  cut  motions  Nos.  264,  265
 and  266.  Many  a  time  when  govern-
 ment  servants  are  disappointed,  they
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 approach  Members  of  Parliament,  I
 do  not  think  it  is  their  fault.  Some
 are  so  afraid  that  we  have  to  write

 D.O,  letters.  I  am  sorry  to  mention
 about  it.  We  have  to  write  to  the
 Minister  concerned.  I  wrote  to  Mr.
 Reddy  so  often.  But  I  am  sorry  to
 state  that  there  is  no  satisfactory  reply
 coming  from  the  Minister,  The  same
 reply  which  they  get  from  the  depart-
 mental  sources  is  again  given  to  the
 Members  of  Parliament,  That  is  what
 has  happened  particularly  to  me,  So,
 I  would  request  the  hon.  Minster
 coneerned,  namely  Shri  K.  C.  Reddy,
 to  look  into  it.  I  may  assure  him
 that  it  is  only  after  we  are  satisfied
 about  the  case  that  we  write  to  him.
 Otherwise,  I,  for  my  part,  would  never
 write  to  a  Minister;  and  I  rarely
 approach  a  Minister  for  any  of  these
 thing:  In  fact,  many  of  the  Ministers
 do  no,  know  me:  they  do  not  know
 svho  Shri  al.  B,  Thakore  is.  But  when
 these  Government  servants  come  and
 tell  us  and  want  the  out-of-turn
 allotment  on  the  basis  of  medical
 certificates,  and  we  look  into  them,
 and  we  find  that  there  is  urgency,
 {hen  only  we  write.  I  requested  the
 hon.  Minister  so  many  times  to  give
 out  of-turn  allotment  to  the  Govern-
 ment  servants.  but  I  do  not  think  any
 pro:ress  has  been  made  in  this  regard,
 So,  I  would  again  request  the  hon.
 Minister  to  look  into  it,  and  if  need
 be.  he  may  construct  some  more
 houses  for  the  Government  servants.

 About  Ashoka  Hotel,  I  do  not  want
 {o  pass  any  remarks  such  as  my  other
 friends  have  donc.  But  what  I  feel  is
 this.  I  had  becn  to  Europe  and  other
 eountries  also.  What  I  found  there
 was  that  even  in  big  hotels,  whatever
 was  produced  there  was  available  for
 anv  of  the  travellers.  But,  here,  I  put
 a  question,  and  some  other  hon.
 Members  also  put  questions,  about
 whether  beef  was  actually  being  serv-
 ed  in  Ashoka  Hotel.  The  reply  was
 in  affirmative.  Ours  js  a  society  which
 actually  believes  in  ahimsa  and  other
 things,  and  the  majority  of  our  people
 do  not  believe  in  this  kind  of  thing,
 such  83  the  eating  of  beef  etc.,  and,
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 therefore,  they  would  not  like  the
 idea  of  beef  being  served  in  the
 Ashoka  Hotel.  And  yet,  without  any
 consideration  for  these  things,  beef  is
 being  served  in  Ashoka  Hote),

 Shri  Tangamani:  What  does  my  hon.
 frieng  say  about  pork?

 Shri  M,  8,  Thakore:  Certainly,  if
 the  majority  of  the  people  do  not
 like  the  idea  of  beef  or  pork  being
 served  in  Ashoka  Hotel,  that  feeling
 has  to  be  respected.  After  all,  this  is
 a  Government  concern.  If  it  is  serv-
 ed  in  some  private  hotel,  then  we
 would  not  care  so  much  for  it.

 Shri  Tangamani:  Then,  they  will  be
 serving  only  vegetarian  meals,

 Shri  M.  B.  Thakore:  Further,
 Ashoka  Hotel  is  named  after  Ashoka
 who  himself  preached  non-violence,
 and  in  fact,  we  ourselves  are  preach-
 ing  those  things  nowadays.  So,  I
 would  request  the  hon.  Minister,
 through  you,  to  see  that  the  serving
 of  beef  is  stopped.  After  all,  the
 foreigners  who  come  here  understand
 what  is  India,  and  I  may  assure  the
 hon,  Minister  also  that  they  are  not
 so  fond  of  beef,  as  he  stated  in  his
 reply,  because  many  of  them  are  now
 becoming  vegetarians,  and  they  would
 like  to  taste  our  food  So,  what  harm
 is  there  if  the  serving  of  beef  js
 stopped?  I  would  request  the  hon.
 Minister  to  think  about  this  and  see
 that  whatever  js  not  liked  by  our
 people  is  not  served  in  our  big  hotels
 just  with  a  view  to  earning  money.

 I  may  tell  you  that  from  my  own
 constituency,  many  of  the  Jains  wrote
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 to  me  saying  that  I  should  write  to
 Shri  K.  0.  Reddy  ang  have  a  discus.
 sion  with  him  regarding  this  and  see
 that  beef  was  not  served  in  Ashoka
 Hotel.  After  all,  it  is  a  question  of  the
 fecling  of  the  majority  of  the  people
 in  India,  which  should  be  respected.

 Regarding  the  Central  Public  Works
 Department,  so  much  of  criticism  has
 been  made,  So  far  as  J  am  concerned,
 here,  as  8  Member  of  Parliament,  )
 must  say  that  I  have  great  regard  for
 it,  apart  from  whatever  might  be  said
 about  the  State  PWD,  and  apart  from
 the  contract  system  and  the  engineers
 ctc.;  in  many  of  the  State  enterprises,
 such  engincers  are  there,  But  I  would
 not  support  the  idea  of  accusing  the
 administration  only  because  of  these
 things.  As  far  as  I  am  concerned,  I
 have  had  no  occasion  to  complain
 against  the  Central  Public  Works  De-
 partment.  That  is  all  that  I  would
 like  to  say.

 Mr.  Chairman:  The  hon.  Minister.
 Shri  Anil  K.  Chanda:  May  I  say  that

 so  many  detailed  questions  have  been
 asked,  an?  we  have  2  hours  and  45
 minutes  left?  T  would  liks  to  speak  to-
 morrow,

 Shri  8.  C,  Samanta  (Tamluk):  There
 is  no  quorum.

 Mr.  Chairman:  The  House  stands
 adjourned  fo  mect  again  at  qt  A.M.
 tomorrow,
 18.21  hrs,

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till
 Eleven  of  the  Clock  on  Thursday, March  30,  96!/Chaitra  9,  883
 (Saka).
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 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS
 S.0.  Subject  COoLMNS
 No.

 774  Imported  newsprint.  782I—24
 1178  Scooters  and  motor-cycles  724—28
 TI79  Manufacture  of  Steel  props

 at  Vikhroli  7828—30
 780  World  Fair  in  New  York  7830-3I
 Ti8r  Smail  scale  industries  around

 Durgapur  Steel  Project
 arca  783I—-35

 1184  Arrest  of  Chinese  -7835—38
 1185,  Implementation  of  Jute

 Wage  Board  recommenda-
 tions  by  Kanpur  Mills  7838-39

 86  Training  of  Teacher
 Administrators  7840-4I

 87  Paper  from  mango  wood  784I—43
 789  Tea  estates  .  7843
 rg90  Circulation  of  a  Brochure

 entitled  ‘Victory  of  the
 Five  Principles  7844—47

 trgr  Allotment  of  land  to  Harijan
 and  Non-Harijan  refugees  7847—52

 Ii92  Collapse  of  scaffoldire
 A.LR.  Building,  Toy
 Delhi.  7852—5  5

 i:94  Transfer  of  C.P.W.D.  staff  7855-56
 77  Backward  arcas  395€--६०
 WRITTEN  ANSWERS
 TO  QUESTIONS—

 5.0
 A

 TI7§  Sholapur  Spinning  and
 Weaving  Mills  786I

 1176  Fertilizer{Plant  at_  Bombay  786I
 ¥82  ChineseresidentsinCalcutta  786I-62
 783  Low  and  Middle  Income

 Groups  Housing  Schemes  7862-63
 488  Magnesite  refractory  bricks  7863
 3393  ‘Geophone’  .  7863
 TI9s,  Chemical  manure  for  tea

 industry  7864
 7396  Russian  atlases  7864
 797  Allocation  for  handicrafts

 during  the  Third  Five  Year
 lan  7864-65

 tr98  Cement  for  tea  industry  73865
 U.S.Q.

 No.

 2468  Indo-Pak  border  incidents  7265-66
 2469  Streptomycin  7866
 (2470  Hindustan  Insecticides  Ltd

 77  Paper  mill  ०  t  Nangal.

 WRITTEN  ANSWERS  TO
 QUESTIONS—contd.

 U.S.Q.  Subject
 No.

 2472  Black-listing  of  contractors
 in  Orissa  +  +  :

 2473  Unemployed  in  Delhi
 2474  Review  of  Punjabi  books

 by  A.ILR
 2475  Allotmentof  Government

 shops  in  colonies
 2476  Watch  factory  in  Punjab.
 2477  Solvent  extraction  plants
 2478  Technical  school  for  D.  Ps,

 in  Champaran  Distt.
 2479  Naga  rebels
 2480  C.P.W.D.  Workcharged

 staff  in  West  Bengal
 2487  Uniforms  to  workcharged

 staff  of  C.P.W.D
 2482  Ruanda-Urundi
 2483  Cooperative  Industrial

 Estates  in  Ludhiana
 2484  Reid  Chest  Hospital  at

 Shillong
 485  Development  of  Industries

 in  UP.
 2486  Export  and  Import  licences
 2487  Pav  scales  in  Government

 presses
 2488  Refugees  from

 N.E.F.A
 2489  Value  of  work  done  by  de-

 Partmental  agencies  and

 Tibet  in

 contractors
 2490  Industrial  Estates  in  Andhra

 Pradesh
 2497  Loans  to  Cooperative  Socie-

 ties
 2492  Central  Drug  Research

 Institute,  Lucknow
 2493  Manufacture  of  tractors
 2494  Jute  mill  in  Assam
 2495  Plan  expenditure  in  Madras

 State.  ड़
 2496  Employment  of  educated

 persons
 2497  Tea  production  in  Kerala

 and  Madras
 2498  Production  of  cars
 2499  Dock  Mineral  Cooperative

 Society  Ltd
 2500  Supply  of  cement  to  Bikaner
 2gol

 =
 of  tea  from  South

 2502  a
 of  Indian  tea  to
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 7868
 7867-68

 7868-69

 7869
 7869-70
 7870-7I

 बृहिता
 787I-72

 7872

 7872
 7873

 7873-74

 7874

 गविफवार्ड
 7876

 7876-77

 7877-7I

 7878

 7878-79

 7879-80

 7880
 ‘7880-81
 788I-82

 7882

 7882-83

 7883-84
 7884-85

 7885
 7885-86

 7886-87

 788
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 WRITTEN  ANSWERS  TO
 QUESTIONS—contd.

 U~.S.Q.  Subject  es  Cenunens
 No.

 2503  Settlement  of  Tibetan  re-
 fugees  in  Ladakh  7887

 2504  Praga  Tools  Corporation
 Lid.  मु  7888

 2505  Exhibition  of  Indian  goods
 in  Kuala  Lumpur  and
 Singapore  8वैहि-हि9

 2506  C.P.W.D.  staff  7889
 2507  C.P.W.D.  staff  on  deputation

 to  New  Delhi  Municipal
 Committee

 2508  C.P.W.D  staff  on  depu'ation
 to  Delhi  Municipal  Corp.  7890

 2509  Quarters  In  Srinivaspuri  7890-789I
 25r0  Plantation  Labour  Housing  78QL
 2  Subsidised  Industrial

 Housing  Scheme  for  tca
 plantations  7892

 23  Rayontyrecord  factory  7892-93
 (2514  Workers’  Education  centres  7893
 (2515  Allocations  cf  coal  tor

 Railways  7893-94
 2546  Development  of  Danda.

 karanya  area  .  7894
 257  Mandirocksaltmines  7894-95
 358  Mills  in  Punjab  7895
 25I9  Industrial  Training  Centre

 at  Tripura  ‘7895-95
 CALLING  ATTENTION  ‘TO

 MATTER  OF  URGENT
 PUBLIC  IMPORTANCE  —_7896-—98

 Shri  Naushir  Bharucha  called
 the  attention  of  the  Minister
 of  Labour  and  Employment
 to  the  reported  death  of
 twenty-three  persons  and
 injuries  to  others  in  a  fire
 which  broke  out  in  an  oi)
 factory  at  Jalgaon  on  7
 March,  961,  The  Deputy
 Minister  at  Labour
 (Shri  Abdi  Ali)  promised
 to  lay  a  statement  =  on
 the  Table  later  after  ascer-
 taining  the  facts,

 PAPERS  LAID  ON  THE
 TABLE

 (t)  A  copy  each  of  the  follow-
 ing  Reports  under  sub-section
 (i)  of  Section  639  of  the  Com-
 panies  Act,  I956  :—

 (iy  Annual  Report  of  Indian
 Rare  Earths  Limited  for
 the  year  1959-60  along
 with  the  Autited  Accounts

 7889-90 -

 7898—7900

 PAPERS  LAID  ON  THE
 TABLE—contd.

 and  the  comments  of  the
 Comptroller  and  Auditor
 General  thereon.

 (if)  Annual  Report  of  the
 ravancore  Minerals

 Limited  for  the  year
 9

 59°
 60  along  with  the  Audited
 Accounts  and  the  comments
 of  the  Com

 f sited
 and

 and  Auditor
 on,

 (2)  Statement  showing  the
 Result  of  the  economy
 measures  taken  during  the

 quasiera
 ended  the  rst

 arch,  960  (and
 ae plementary  information  for

 the  three  previous
 quarters  of  the  year  1959-60),
 3oth  June,  r960  and  joth
 September,  r960,

 (3)  A  copy  each  of  the  follow-
 ing  papers  :—

 (f)  Annual  Report  of  the
 National  Newsprint  and
 Paper  Mills  Limited
 for  the  year  9§9-60  along
 with  the  Audited  Accounts
 and  the  comments
 of  the

 Comp
 troller

 and  Auditor  reneral
 t
 hereaty

 under  sub=section
 (t)  of  Section  639  of  he
 Companies  Act,  1956,

 tn)  Review  by  the  Govern-
 ment  on  the  working  of  the
 above  Company,

 tt)  Report  41960!  of  the
 Working  Group  for  the
 Cotton  Textile  Industry
 appointed  by  the  Nutionul
 Industrial  =  Development
 Corporation,

 Gv.  Government  Resolution
 No.22(2)-Tex(B3/60,  dated
 the  24th  March,  i967  on
 the  above  Report.

 @A
 copy

 otthe  Revised  Est-
 mates  for  the  year  1960-61
 and  Budge  Estimates  for
 the

 year
 1961-62  of  the

 Employees’  State  Insurance
 Corporation,  under  Section
 36  of  the  Employeo’s  State
 Insurance  Corporation  Act,
 1950,

 neral  there-

 S126
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 ted  to  Rajya  Sabha.  Discussionon  the  Demands  for

 COLUMNS  COLUMNS

 RT  OF  ESTIMATES
 MESSAGE  FROM  RAJYA  REED  TERE.  PRESEN.

 SABHA.  7900  TED  7901

 Secretary  re  ie  Eling
 Hundred and  Fourteenth  Report

 message  from  Rajya  Sabha—  =  i

 =
 atits  sitting  held  on  the  STATEMENT  BY  MINISTER  ‘Jx01-02

 27tk
 March,  7967  Rajya  The  Parliamentary  Secretary  to abha  had  passed  the  Tele-  the  Minister  of  External

 graph
 Laws

 (Amendment)  Affairs  (Shri  Sadat  Ali  Khan)
 Sethe  onthe  and  Deeniber

 made  as  ent
 2

 rrectin  8 ०  he  reply  to  Starred
 yo

 a 1960,  with  amendments  and  N  2  regardin  i had  returned  the  Bill  with  Mine at  Jaduguds
 (Bihar).

 he
 re

 a
 eae  SANDS  FORGRANTS.  79a rence  ०|  adha  to  the

 amendments  be  communica-  =  SFORG  ck  m0

 Grands  in  res
 spect

 of  the
 Ministry  of  Home  Affairs

 BILL  LAID  ON  THE  TABLE  concluded.  Discussion  on
 AS  RETURNED  BY  RAJYA  Demands  for  Grants  in  res-
 SABHA  ITH  AMEND-

 ad
 of  the  Ministry  of

 MENTS  ?  7901  ‘ks,  Housing  and  Supply
 commenced  an  was  not
 concluded.

 AGENDA  FOR  MARCH  ३७
 i9  i/CHAITRA  9,  7883  (SAKA)

 Further  Discussion  on  the
 MITTEE  ON  PRIVATE  Temunds  for  Granta  tw  es:
 MEMBERS’  BILLS  AND

 2
 of  the  Ministry  of

 RESOLUTIONS—PRESE-  orks,  Housing  andS  upply NTED  790I  iscussion  on  the  Demands
 for  Grants  in  respect  of  the
 Ministry  of  Irrigation  and
 Power.

 ten
 Laws  (Amendment)

 il,

 REPORT  OF  THE  COM-

 Righty-first  Report  was  pre-
 sented,
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